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 लोक  सभा  बजे  समयेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासन  हुए ]

 ]
 प्रो०  सघु  दण्डबते  :  श्रीमान्‌  हिरोशिमा  पर  बम  गिराए  जाने  की  आज

 वर्षगांठ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  हम  इसे  मना  रहे  हैं  ।  लेकिन  पहले  मुझे  एक  घोषणा  करनी  है  ।

 मालदीव  की  सिटोजन्स  मजलिस  के  श्रध्यक्ष  का  स्वागत

 ] है  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सर्वप्रथम  मुझे  एक  घोषणा  करनी  है  ।

 अपनी  ओर  से  तथा  सभा  के  माननीय  सदस्यों  की  ओर  से  मालदीव  की  सिटीजन्स  मजलिस
 के  अध्यक्ष  महामहिम  श्री  इब्राहिम  शिहाब  जो  हमारे  सम्मानीय  अतिथि  के  रूप  में  भारत

 की  यात्रा  पर  आए  का  स्वागत  करते  हुए  मुझे  अपार  हर्ष  हो  रहा  है  ।

 वह  कल  शाम  यहां  पधारे  ।  इस  समय  वे  विशिष्ट  प्रकोष्ठ  में  विराजमान  हैं  ।  हमारे  देश  में

 हम  उनके  सुखमय  और  मंगलमय  प्रवास  की  कामना  करते  हम  उनके  माध्यम  से  मालदीव

 गणराज्य  के  सरकार  और  मित्र  देशवासियों  को  अपनी  हादिक  शुभकामनाएं  प्रेषित

 करते  हैं  ।

 हिरोशिमा  पर  परमाणु  बम  गिराए  जाने  को  वर्षगांठ  के

 सम्बन्ध  में  भ्रध्यक्ष  दा रा  उल्लेख

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सभा  के  सभी  वर्गों  ने  मुझ  से  कहा  है  कि  मैं  40  वर्ष

 पहले  घटित  घटना  बारे  में  कुछ  कहूं  ।  मानवता  के  इतिहास  में  यह  एक  काला  दिन  मैं  कहना

 चाहूंगा  कि  सबसे  जब  जिन्न  बोतल  से  निकला--जिसने  अत्यन्त  भयभीत  दृश्य  पैदा
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 जो  किसी  भी  दिन  घटित  हो  सकता  है  और  तब  हम  सबका  शायद  अन्त  हो  वह  घटना  थी

 हिरोशिमा  नगर  पर  पहली  बार  परमाणु  बम  गिराए  जाने  की  ।  अगर  यही  पागलपन  जारी  रहा

 मानवता  का  भविष्य  खतरे  में  हो  हम  इस  बारे  में  काफी  चिन्तित  उस  दिन

 हजारों  निर्दोष  लोगों  का  संहार  हुआ  और  ऐसा  ही  पुनः  कहीं  हो  तो  कुछ  भी  नहीं  बचेगा  ।

 जो  उस  दिन  मारे  गए  उनके  प्रति  हम  चिन्तित  और  इससे  भी  अधिक  हम  भावी  पीढ़ी
 और  अपने  लिए  और  स्वयं  भूमंडल  के  बारे  में  चितित  हैं  ।

 हम  उन  लोगों  के  प्रति  अपनी  श्रद्धांजलि  अपित  करते  हैं  और  हम  प्रार्थना  करते  हैं  कि  विवेक
 समझदारी  से  कार्य  किया  जाएगा  और  पूर्ण  निरस्त्रीकरण  लागू  किया  तथा  इस  पृथ्वी

 पर  सभी  प्रकार  के  परमाणु  हथियारों  पर  रोक  लगाई  अर्थात्‌  प्राथंना  करते  हैं  और  कामना

 करते  हैं  कि  इस  घरती  के  सभी  समझदार  लोग  समय  के  अनुकूल  कार्य  और  सभी  शान्तिप्रि शान्तिप्रिय

 लोग  यथा  शक्ति  यह  प्रयास  करें  जिससे  ऐसी  घटना  की  पुनरावृति  न  हो  और  हमारी  इस  सुन्दर
 घरती  को  नष्ट  न  होने  दिया  जाए  ।

 हम  इन  लोगों  की  स्मृति  में  कुछ  क्षण  मौन  खड़े  होंगे  ।

 पश्चात्‌  सवस्थगण  थोड़ी  देर  के  लिए  मोन  खड़  हुए ।)

 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 ]

 डा०  भोमराव  अम्बेदकर  को  स्मृति  में  डाक  टिकट  जारी  करना

 *203.  श्री  बनवारी  लाल  बरवा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  महान  विभूतियों  की  स्मृति  में  समय-समय  पर  डाक  टिकट  जारी

 करती

 यदि  तो  अब  तक  ऐसे  कितने  डाक  टिकट  जारी  किए  गए

 क्‍या  डा०  भीमराव  अम्बेदकर  की  स्मृति  में  एक  नया  डाक  टिकट  जारी  करने  का

 विचार  क्‍योंकि  ऐसे  टिकट  अनेक  वर्ष  पूर्व  सन्‌  1966  और  1973  में  जारी  किए  गए

 और

 यदि  तो  यह  टिकट  कब  जारी  किया  जाएगा  ?

 ]
 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निबास  :  जी  हां  ।

 स्वाधीनता  प्राप्ति  के  बाद  से  विशिष्ट  व्यक्तियों  पर लगभग  277  स्मारक/विशेष

 टिकट  जारी  किए  जा  चुके

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं
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 झी  बनवारों  लाल  बेरवा  :  माननीय  अध्यक्ष  ये  टिकट  कब  से  निकाले  जा  रहे  हैं  और

 इनके  निकालने  के  क्या-क्या  आधार  हैं  यह  कृपया  मंत्री  जी  सदन  की  मेज  पर  रखें  तथा  अब  तक  जिन

 हापुरुषों  के  नाम  से  ये  टिकट  निकाले  गए  उनके  नाम  भी  सदन  की  मेज  पर

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  जिनके  डाक-टिकट  निकाले  गए  उनकी  जैसा  कि  माननी य
 सदस्य  ने  चाहा  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  ये  डाक-टिकट  निकालने  के  जो  आधार  नियत

 किए  गए  हैं  उनको  दर्शाने  वाली  प्रति  भी  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 डा०  अम्बेदकर  हमारे  देश  की  प्रमुख  हस्तियों  में  से  रहे  हैं  और  हमने  उनकी  स्मृति  में  दो

 दफा  विशेष  डाक-टिकट  जारी  किए  एक  तो  14  1966  को  उनकी  वर्षगांठ  के

 अवसर  पर  और  दूसरा  14  1973  को  उनकी  वर्षगांठ  के  अवसर  पर  जारी  किया

 दूसरी  बार  विशेष  डाक-टिकट  जारी  करने  का  विशेष  मुद्दा  यह  था  कि  हमने  स्वतंत्रता  की

 वर्षगांठ  के  उपलक्ष्य  में  विशेष  डाक-टिकट  जारी  किए  इसलिए  उन  पर  भी  हमने  एक
 डअ्क-टिकट  निकाला  था  ।  दो  डाक-टिकटों  से  ज्यादा  हमने  केवल  जवाहर  लाल  नेहरू  और  महात्मा

 गांधी  के  सम्बन्ध  में  निकाले  हैं  और  दो  डाक-टिकट  हमने  विशेष  हस्तियों  के  सम्बन्ध  में  निकाले
 भविष्य  में  कोई  अवसर  आएगा  तो  उस  अवसर  पर  हम  महान्‌  हस्तियों  के  विषय  में  और  डाक-टिकट

 निकालने  पर  विचार  करेंगे  |

 श्री  बनवारी  लाल  बरवा  :  माननीय  अध्यक्ष  इसके  लिए  मैं  बहुत  ही  अनुगृहीत  हूं  कि
 डा०  अम्बेदकर  की  स्मृति  में  दो  डाक-टिकट  निकाले  जा  चुके  फिर  भी  आप  और  विशेष

 टिकट  निकालने  पर  विचार  करेंगे  ।

 मामनीय  अध्यक्ष  डा०  अम्बेदकर  जिस  समय  इस  देश  में  पैदा  उस  समय  देश  में
 सामाजिक  व्यवस्था  सुदृढ़  नहीं  बल्कि  यों  कहिए  कि  ऊबड़-खाबड़  थी  ।  उस  जमाने  में

 वह  व्यक्ति

 देश  के  शोषितों  और  पीडितों  क ेलिए  एक  आबाज  लेकर  उठा  ।  वे  इस  देश  के  शोषितों  और

 हरिजनों  के  ही  रहनुमा  नहीं  थे  बल्कि  वे  इस  देश  के  सं  विधान-निर्माता  भी  थे  और  एक  विचारक  भी

 वे  इस  देश  में  सामाजिक  उत्थान  के  लिए  एक  आन्दोलन  लेकर  चले  थे  ।  मैं  बहुत  ही  आभारी

 होऊंगा  कि  यदि  आप  कोई  और  अवसर  इस  देश  के  लोगों  की  मंशा  के  अनुकूल  एक  और

 डाक-टिकट  डा०  अम्बेदकर  पर  निकालें  ।

 क्री  राम  निवास  सिर्धा  :  मैं  इस  विषय  में  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि  हम  अपनी  नीति  के

 अनुरूप  कोई  और  ऐसा  अवसर  ढूंढ़ेंगे  जबकि  डाक्टर  अम्बेदकर  के  सम्बन्ध  में  कोई  और
 डाक-टिकट

 निकाला  जा  सके  |

 ]

 डा०  बो०  बेंकटंशा  :  यह  सवंविदित  तथ्य  है  कि  डा०  अम्बेदकर  एक  महान्‌  नेता  व  देशभक्त

 एक  ओर  जहां  मुसलमानों  ने  अलग  राज्य  की  मांग  यहां  इस  महान  व्यक्ति  ने  देश  की  एकता

 के  लिए  संघर्ष  किया  ।  भ्वरत  की  आजादी  की  घोषणा  के  समय  वे  हमारे  साथ  रहे  ।  उन्होंने

 कुमारी से  काश्मीर  तक  देश  के  दलित  और  उत्पीड़ित  लोगों  को  संगठित  किया  ।  आपके  माध्यम  से

 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  महान्‌  देशभक्त  और  नेता  का  चित्र  केन्द्रीय

 में  अवश्य  लगाया  जाना  चाहिए  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  नेताओं  की  याद  में  लिफाफ़ों  का  पुनर्मुद्र०ण  भी  किया  जाता  नेताओं

 की  याद  में  डाक-टिकट  जारी  करने  और  लिफाफों  का  पुनर्मुद्रण  करने  का  क्या  मापदण्ड  है  ?

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  हमारे  कुछ  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  मैंने  वादा  किया  है  कि  मैं  उन्हें
 सभा  पटल  पर  रखूंगा  ।  इसके  अलावा  हमारे  यहां  एक  समिति  है'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  काफो  है  ।

 सीमेंट  के  उत्पादन  में  बृद्धि

 *204.  भ्री  राम  प्यारे  सुमन  :  क्या  उच्चोग  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 देश  में  सरकारी  और  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  निर्माण  कार्यों  क ेलिए  कितने
 सीमेंट  की  आवश्यकता  है  तथा  सरकारी  और  गर-सरकारी  कितने  प्रतिष्ठान  सीमेंट  का  उत्पादन
 कर  रहे  हैं  और  उनमें  से  प्रत्येक  संयंत्र  की  उत्पादन  क्षमता  कितनी  और

 क्‍या  जनता  को  हो  रही  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  उत्पादन  -  क्षमता  में  वृद्धि  करने  का
 सरकार  का  विचार  है  और  यदि  तो  कब  और  कैसे  ?

 |

 रसायन  ओर  उर्वरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रों  बोरेंद्र  :  और

 सातवीं  पंचर्वीय  योजना  अवधि  की  समाप्ति  तक  देश  में  सीमेंट  की  कुल  मांग  490  लाख  मी०
 टन  हो  जाने  की  संभावना  अधिष्ठापित  क्षमता  के  विषय  में  1-7-1985  की  स्थिति  दर्शाने
 वाला  एक  विवरण  में  दिया  गया  आशा  है  कि  434.2  लाख  मी०  टन  की  वतंमान
 अधिष्ठापित  क्षमता  सातवीं  योजना  अवधि  की  समाप्ति  तक  बढ़कर  632.7  लाख  मी०  टन  हो
 जाएगी  ।  अतिरिक्त  अधिष्ठापित  क्षमता  के  फलीभूत  होने  और  अधिष्ठापित  क्षमता  का

 अपेक्षाकृत  अधिक  उपयोग  होने  से  सातवीं  योजना  अवधि  की  समाप्ति  तक  सीमेंट  की  उपलब्धता
 स्थिति  में  काफी  सुधार  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 विवरण

 गेर-सरकारी  और  सरकारो  क्षंत्र  दोनों  में  1-7-1985  को  सीमेंट  उद्योग  सें
 अधिष्ठापित  क्षमता  को  बतामे  वाला  विवरण

 क्र  कम्पनी
 ..

 स्थान  निर्धारण  क्षमता

 सं०  मी०

 2... 4

 4  आंध्र
 *सी०  सी०  येरागुंटला  कुड्डापाह

 4.00 4
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 2.  *सी०  सी०  आदिलाबाद  आदिलाबाद

 3.  रासी  वेदापल्ली  नालगोंडा

 4.  ए०  सी०  सी०  किस्तना

 5.  ए०  सी०  मंचरियाल  आदिलाबाद

 6.  कैसो  राम  सीमेंट  पेड्डापल्ली

 7.  पानयाम  सीमेंट  खनिज  उद्योय  बुनगी  नापल्‍ली  कुरूनूल

 8.  रामकृष्ण  सीमेंट  सी०  मछेरला  गुंटूर  जिला

 9.  आंध्र  सीमेंट  विजयवाड़ा

 10.  आंध्र  सीमेंट  विशाखापत्तनम
 -

 11.  आंध्र  सीमेंट  नाडी-कुडी

 12.  ओरियट  पेपर  मिल्स  आसिफाबाद

 13.  कोरोमानडेल  उर्वरक  कलामाल्ला

 14.  टेक्समैको  लिमिड  येरागुंटला

 योग

 असम

 15.  सी०  सी०  बोकाजन  कारबी

 योग

 बिहार

 16.  ए०  छाईबासा  सिगभूम

 17.  ए०  सी०  खालारी  खालारी

 18.  ए०  सी०  सिंदरी  सिदरी

 19.  रोहतास  अशोक  डालमियानगर  रोहतास
 20.  कल्याणपुर  चूना  और  सीमेंट  बनजारी

 21.  सोने  वैली  पोर्टलैंड  सीमेंट  पालामऊ  जिला

 योग



 22.  ए०  सी०  सी०

 23.  ए०  सी०  सी०

 24.  ए०  सी०  सी०

 25.  सौराष्ट्र  सीमेंट  एंड  कैमी ०

 26.  श्री  दिग्विजय  सीमेंट

 27.

 28.  नमंदा  सीमेंटस  लिमिटेड

 हरियाणा

 29.  सी०  सी०  आई०

 30.  ए०  सी०  सी  ०'  भूपेन्द्र

 हिमाचल  प्रदेश

 31.  *सी०  सी०  आई०

 32.  ए०  सी०सी०

 जम्मू  और  काइसमोर

 33.  जे०  एण्ड  के०  मिनरल्स  लिमिटेड

 कर्नाटक

 34.  *सी०  सी०  आई०

 35.  ए०  सी०  सी ०

 6

 द्वारका

 पोरबंदर  जूनागढ़

 सेवालिया

 रानावाब्‌  जामनगर

 सिक्‍का  जामनगर

 अहमदाबाद

 मगडलल्‍्ला  सूरत

 चरखी  दादरी  भिवानी

 सूरजपुर  अम्बाला

 योग

 राजबन  सिरपुर

 विलासुपर

 योग

 खू

 कुरकुन्ता  गुलबर्गा

 गुलबर्गा

 6  1985

 2.00

 2.00

 16.00
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 36.  बगलकोट  उद्योग  लिमिटेड  बगलकोट  बीजामुर  जिला  3.30

 37.  मैसूर  सीमेंट्स  अम्मासान्द्रा  5.10

 38.  *विश्वेश्वरैया आयरन  एण्ड  स्टील  भद्रावती  शिमोगा  जिला  1.00

 39.  इंडिनन  रेयन  कारपो०  लिमिटेड  चित्तपुर  5.40

 40.  केसोराम  सीमेंट्स  गुलबर्गा  5.00

 41.  ए०  सी०  सी०  शाहबाद  गुलबर्गा  5.45

 योग  43.25

 केरल  न

 42.  *मालाबार  सीमेंट्स  लिमिटेड  पालाघाट  जिला  4.20

 मध्य  प्रदेश

 43.  *सी०  सी०  आई०  मेंढर  रायपुर  जिला  3.80

 44.  *सी०  सी०  आई०  नीमच  मंदसौर  जिला  4.00

 45.  *सी  ०  सी०  आई०  अकलतरा  बिलासपुर  जिला  4.00

 46.  ए०  सी०  सी०  दुर्ग  जिला  15.80

 47.  ए०  सी०  सी ०  कैमूर  जबलपुर  जिला  7.72

 48.  सतना  सीमेंट  वर्क्स  सतना  जिला  13.81

 जूट  एण्ड

 49.  सेंचुरी  सीमेंट  मेहर  सतना  जिला  8.00

 50.  रेमण्ड  वूलन  मिल्स  जंजगीर  )
 बिलासपुर  जिला  4.00

 51.  मैसूर  सीमेंट  लिमिटेड  दमोह  5.25

 52.  ग्वालियर  रेयन०  सिल्क  जावदा  )

 ल्‍  एण्ड  वीविंग  कं०  लि०  मंदसौर  जिला  5.00

 53.  मेहर  सीमेंट्स  टिल्डा  रायपुर  जिला  8.00

 योग  9.48...
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 मेघालय

 54.  *मामुला  चेरा  सीमेंट  लिमिटेड  चेरापूंजी  2.84

 योग  2.84

 सहाराष्ट्र

 55.  ए०  सी०  सी०  चांदा  5.60

 56.  श्री  दिग्विजय  सीमेंट  सेवरी  2.00

 57.  नमंदा  सीमेंट  रत्नागिरी  2.00

 58.  लार्सन  एण्ड  टूब्रो  लिमिटेड  चंद्रपुर  11.09

 योग  20.69

 उड़ीसा

 59.  हीरा  सीमेंट्स  लिमिटेड  बारगढ़  4.00

 60.  उड़ीसा  सीमेंट  लिमिटेड  राजगंगपुर  सुन्दरगढ़  4.01

 योग  8.01

 राजस्थान

 61.  ए०  सी०  सी०  बूंदी  3.22
 62.  बिरला  सीमेंट  बर्क्स  चिसौड़गढ़  4.00

 63.  जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  सवाई  माधोपुर  10.00

 64.  जे०  के०  सीमेंट  वर्क्स  निम्बाहेड़ा  चित्तोड़गढ़  11.40
 65.  उदयपुर  सीमेंट  वर्क्स  उदयपुर  4.00
 66.  मंगलम  सीमेंट  लिमिंटेड  कोटा  जिला  4.00
 67.  स्ट्रा  प्राडक्ट्स  लिमिटेड  लक्ष्मी  सीमेंट  सिरोही  5.00

 68.  श्री  सीमेंट्स  ब्यावर  6.00

 योग  47.62
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 तमिलनाडु

 69.  *तमिलनाडु  सीमेंट  कं०  लि०

 70.  *

 71.  ए०  सी०  सी०

 72.  चेट्टीनाड  सीमेंट  कार०  लिमिटेड

 73.  डालमिथा  सीमेंट  भारत

 74.  इंडिया  सीमेंट

 75.

 76.  मद्रास  सीमेंट  लि०

 उत्तर  प्रवेश

 77.  *यू०  पी०  स्टेट  सीमेंट

 78.  *

 79.  *  -

 पश्चिम  बंगाल

 80.  दुर्गापुर  सीमेंट  वर्क्स

 जूट  मैन्यु०  कं०

 संकरनगर

 तिरूनेलवेली

 तालुकपटूटी

 रामानाथपुरम  जि०

 योग  :

 मिर्जापुर

 मिर्जापुर

 मिर्जापुर

 योग  :

 दुर्गापुर

 बर्दवान

 योग  :

 मौखिक  उत्तर

 6.00

 6.00
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 सख्या  क्षमता

 बड़े  80  419.65

 मिनी  सीमेंट  संयंत्र  27  12.97

 सफफंद  सीमेंट  बनाने  के  संयंत्र  4  1.61

 योग  :  344.23

 अंसरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम

 श्री  राम  प्यारे  सुमन  :  माननीय  अध्यक्ष  मैंने  प्रश्न  पूछा  था  कि  देश  में  सरकारी  और

 गैर-सरकारो  क्षेत्र  के  निर्माण  कार्य  के  लिए  अनुमानतः  कितने  सीमेंट  की  आवश्यकता  जवाब

 दिया  गया  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति  तक  इतनी  आवश्यकता  होगी  ।  मान्यवर  मैं

 अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  से  पहले  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  मैंने  वरतंमान

 स्थिति  की  जानकारी  चाहिए  थी  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति  तक  की  सूचना  आपने
 >  न ल े“]

 अध्यक्ष  महोवय  :  इन्होंने  सोचा  कल  भी  आपने  पूछना

 श्री  राम  प्यारे  सुमन  :  पहले  स्पष्ट  हो  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्पष्ट  करवाते  हैं  ।

 ]
 श्री  बोरेन्द्र  पाटिल  :  अगर  माननीय  सदस्य  स्थापित  वास्तविक

 माँग  और  कमी  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  तो  मेरे  पास  1981  से  आंकड़े  मैं  आँकड़े  पढ़

 सकता  हूं  :--

 टन

 वर्ष  स्थापित  क्षमता
 उत्पादन

 मांग  कमी

 1980-81  269.8  205.3  279.8  -  74.6

 1984-85 5  428.0  301.7  331.7  66.3

 एक  मोटा  अनुमान  है  और  कायंकारी  दल  द्वारा  तेयार  किया

 1985-86  465.6  335.0  393.7  53.7

 अनुमानित

 10
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 थ्री  राम  प्यारे  सुमन  :  अध्यक्ष  मेरा  पहला  अनुपूरक  यह  है  कि  जेसा  कि  माननीय

 मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  434.2  लाख  मीट्रिक  टन  वर्तमान  क्षमता  है  और  यह  भी  निश्चित  है  कि

 सीमेंट  की  खपत  इससे  कहीं  ज्यादा  तो  पहले  मैं  यह  जानना  माननीय  मन्त्री  जी  कृपया

 यहै  बताने  की  कृपा  करें  कि  सीमेंट  की  खपत  तो  ज्यादा  है  ओर  उत्पादन  कम  हो  रहा  इससे

 निश्चित  है  कि  बाजार  में  इसके  मूल्य  में  काफी  वृद्धि  हो  गई  है  और  आम  जनता  तक  सीमेंट  नहीं

 पहुंच  पा  रहा  है  और  लोगों  को  काफी  तकलीफ  हो  रही  तो  मैं  पहले  यह  जानना  चाहूंगा  कि

 सीमेंट  की  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  क्‍या  है  ओर  लेवी  और  नान  लेवी  में  अलग-अलग  जितनी  सीमेंट

 आबंटित  की  गई  है  बिक्री  के  उसकी  कीमत  क्‍या  निर्धारित  की  गई  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  जानने  वाली  कौन  सी  बात  है  ?

 जज  जञ्ज८  जज ८

 श्री  रामप्यारे  सुमन  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  हूं  ।

 ]

 श्री  बोरेख्  पाटिल  :  माननीय  सदस्य  उत्पादन  की  लागत  जानना  चाहते  मैं  समझता  हूं
 कि  मेरे  लिए  उत्पादन  की  लागत  बता  पाना  सम्भव  नहीं  लेकिन  मैं  लेवी  मूल्य  और

 मूल्य  बता  सकता  हूं  ।  जहाँ  तक  लेवी  मूल्य  का  सम्बन्ध  है  ओ०  पी०  पी०  एस०  जी»  में
 1-7-1985  से  मूल्य  52.23  रु  प्रति  बोरी  है  और  पी०  पी०  सी०  का  मूल्य  51.40  रुपए  प्रति  बोरी  «

 जहाँ तक गैर-लेवी मूल्य का सम्बन्ध जून के महीने इसमें कुछ बद्धि हुई विशेषरूप से उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में | मैं समझता हूं कि पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में यह मूल्य स्थिर रहे हैं । लेकिन जुलाई में इनके मूल्यों में कमी आई जहाँ तक गैर-लेवी सीमेंट का सम्बन्ध इस पर मूल्य नियंत्रण नहीं है । ) क्रो वो० शोभनाद्रोश्वर राब : मंत्री महोदय उत्पादन लागत क्यों नहीं बताते ] श्री रास प्यारे सुमन : अध्यक्ष अभी माननीय मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि जुलाई में कुछ दाम घट गए लेकिन पिछले तीन-चार महीनों में सीमेंट के दामों में बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी हुई इससे गांव का आम आदमी मारा जा रहा वह बेचारा सीमेंट के लिए जगह-जगह भटक रहा अगर सीमेंट मिल रहा है तो बहुत मंहगा मिल रहा है । मैं यह जानना चाहंतां हूं कि गत तीन महीनों में सीमेंट के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है । ] ओ बोरेन्द्र पाटिल : मैंने कहा है कि उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में सीमेंट के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है ॥ उदाहरण के तौर पर अप्रैल के महीने में दिल्ली लुधियाना और उत्तरी क्षेत्रों के अन्य स्थानों में सीमेंट के मूल्य 64-66 रु० प्रति बोरी और जून में यह 82 से 83 रुपए प्रति धर
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 और  जुलाई
 में  पुनः  यह  कम  होकर  76-78

 जहां  तक  दक्षिणी  और  पश्थिमी  क्षेत्रों  का  संबन्ध  प्रति  बोरी  3  से  4  रु०  का  ही  अन्तर

 हो  सकता  है  ।

 थ्रो  भागवत  झा  आजाद  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  खुले  बाजार  में  सीमेंट  की

 बिक्री  पर  मूल्य-नियंत्रणा  नहीं  सीमेंट  के  चीनी  जैसी  अन्य  मद्दे  भी  हैं  जहां  सरकार  ने  लेवी

 और  गैर-लेवी  चीनी  की  दोहरी  नीति  अपनाई  हुई  उन्होंने  लेवी-चीनी  का  मूल्य  4.40  रुपये

 प्रति  किलोग्राम  निर्धारित  किया  लेकिन  गेर-लेवी  चीनी  के  लिए  सरकार  ने  कहा  है  कि  इसका

 मूल्य  5.70  रु०  प्रति  किलो  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए  ।  कया  मैं  यह  समझूं  कि  खुले  बाजार  में  बिकने

 वाले  सीमेंट  के  भावों  में  यह  अधिकतम  सीमा  नहीं  है  और  वे  इसका  कोई  भी  मूल्य

 वसूल  कर  सकते  हैं  ?  क्या  सरकार  की  यही  नीति  है  ?  या  फिर  सरकार  ने  सीमेंट  में  कस्तूरी  जैसी

 किसी  वस्तु  की  मिलावट  की  जिसकी  वजह  से  इसके  मूल्यों  में  इतनी  भारी  वृद्धि  हुई  है  ?

 इस  बारे  में  स्थिति  क्‍या  है  ?

 श्री  बोरेन्द्र  पाटिल  :  जहाँ  तक  लेवी  सीमेंट  का  सम्बन्ध  उसके  मूल्य  तथा  वितरण  पर
 नियन्त्रण  रखा  जाता  है  और  उसके  मूल्य  वी०  आई०  सी०  पी०  के  परामर्श  से  निर्धारित  किये  जाते

 हैं  ।  बिना  लेवी  वाली  सीमेंट  पर  न  वितरण  नियन्त्रण  है  और  न  मूल्य  नियन्त्रण  ।  यदि  सरकार  यह

 महसूस  करती  है  कि  मूल्य  एक  उचित  सीमा  से  आगे  बढ़  रहे  हैं  तो'**

 )

 क्रो  भागवत  झा  आजाद  :  वह  सीमा  क्या  है  ?  यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  बीरेन्द्र  पाटिल  :  मुझे  वाक्य  पूरा  करने  दीजिए  ।  आप  मुझे  वाक्य  भी  पूरा  नहीं  करने

 दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवधान  न  डालिये  ।  आप  फिर  एक  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।

 श्री  बोरेन्च्र
 पाटिल

 :  मैं
 कह

 रहा  था  कि  जहां  तक  बिना  लेवी  वाली  सीमेन्ट  का  सम्बन्ध  -

 यदि  सरकार  इस  निष्कषं  पर  पहुंचती  है  कि  मूल्य  एक  निश्चित  सीमा  से  आगे  बढ़  रहे  हैं

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्‍्त  माननीय  सदस्यगण  सरकार  के  विचार  जानना

 चाहते  हैं  ।

 ओर  वोरेन्द्र  पाटिल  :  मैं  सरकार  का  विचार  ही  स्पष्ट  कर  रहा  हूं  ।  यदि  कीमतें  इसी  प्रकार
 बढ़ती  जाती  तो  मूल्य  नियन्त्रण  के  लिए  हमें  अनेक  उपाय  करने  होते  हैं  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  कब

 )

 ओ  बीरेस्द्र  पाटिल  :  और  यदि  आवश्यक  होता  तो  हम  मूल्य  पर  नियन्त्रण  रखने  के  -

 लिये  आयात  भी  करेंगे  ।

 )
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 श्री  एस०  जयपाल  रडडो  :  आप  नियंत्रित  नहीं  कर  सकते  हैं  और  आप  आयात  करना

 चाहते  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  इसी  तरह  हल्ला-ग्रुल्ला  मचाते  रहे  तो  कोई  भी  काम  कंसे

 होगा  ।

 )

 श्री  सफुहीन  चौधरी  :  हम  आपका  हस्तक्षेप  चाहते  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लोग  अपने-अपने  स्थान  पर  बैठ  जाइये  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यगण  सुनिये  ।  आप  सभी  एक  साथ  प्रश्न  कैसे  पूछ  सकते

 हैं  ?  एक  व्यक्ति  प्रश्न  पूछेगा  और  एक  ही  व्यक्ति  उत्तर  देगा  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाव  :  सरकार  किसी  सीमा  के  बाद  कार्यवाही  करेगी  ?  हम  यह  जानना

 चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  भी  उनसे  यही  पूछा  था  कि  क्‍या  कोई  अधिकतम  सीमा  जिसके
 बाद  सरकार  हस्तक्षेप  कर  सकती  है  ?  यदि  उसका  निर्णय  नहीं  लिया  गया  तो  आप  अपना  विचार

 बना  सकते  हैं  और  हमें  बता  सकते  हैं  ।

 श्रो  बोरेख  पाटिल  :  मैंगे  अपनी  बात  पूरी  नहीं  की  कृपया  मुझे  पूरा  करने  दीजिए  ।

 मैं  यही  कह  रहा  था  कि  सरकार  को  भी  यह  पता  है  कि  बिना  लेवी  वाली  सीमेंट  की  मूल्य  वृद्धि
 की  कोई  सीमा  हम  निर्माताओं  को  यह  बता  सकते  हैं  कि  उन्हें  एक  निश्चित  सीमा  से  अधिक

 मूल्य  नहीं  बढ़ाने  चाहिए  ।  हमारा  कहना  तो  यह  है  कि  यह  स्वैच्छिक  है  क्योंकि  बिना  लेवी  की  सीमेंट

 होने  के  कारण  उसके  लिए  कोई  वंधानिक  उपाय  नहीं  है  ।  जहां  तक  सीमेंट  की  आवश्यकता  का  प्रश्न
 देश  में  सीमेंट  की  कोई  कमी  नहीं  होनी  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  सभी

 सुलभ  हो  हम  सीमेंट  का  आयात  करने  को  तैयार  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांत  ।  मैं  इसका  उत्तर  दिलवाना  चाहता  यदि  आप  मुझे  ऐसा
 करने  दें  तो  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  भाप  ऐसा  नहीं  कर  सकते  हैं''*

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मै ंआपको  एक-एक  करके  बुला  रहा  मैं  सबको  तुरन्त  एक  साथ  नहीं  बुला  -

 सकता  ।  क्‍या  मैं  ऐसा  कर  सकता  हूं  ?  क्या  यह  मानव  के  लिए  संभव  मैं  केवल  एक  बात  पूछ

 रहा  मैं  आपका  काम  कर  रह  हूं  ।  मैं  इसका  उत्तर  पाने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।  मंत्री  जी  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं''*

 13
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 शी  बीरेस्त्र  पाटिल  :  आपसे  मेरी  यह  अपील  मैं  अभी  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  था

 क्योंकि
 अध्यक्ष

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक  बात  समझना  चाहता  हूं  ।  हमें  समझ  भी  लेना  सीधा

 सा  प्रश्न  यदि  आप  उसके  लिये  तंयार  नहीं  यदि  आपने  उसका  हिसाब  अभी  तक

 नहीं  लगाया  तो  आप  कह  सकते  मैं  फलाँ  समय  के  भीतर  सभा  में  आकर  यह
 बताऊंगा  कि  अधिकतम  सीमा  क्‍या  है  ।'  परन्तु  यदि  आपने  उस  पर  अभी  विचार  नहीं  किया  तो
 आप  बिना  विचारे  नहीं  कह  सकते  हैं  ।  आप  कह  सकते  कि  आप  निर्णय  लेंगे

 )

 एक  साननोय  सदस्य  :  इस  पर  आधे  घंटे  की  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभी  बंठ  जायें  ।

 श्रो  बीरेन्द्र  पाटिल  :  बिना  लेवी  वाली  सीमेंट  की  अधिकतम  सीमा  के  बारे  में  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि उसका  अधिकतम  मूल्य  सी०  एम०  ए०  निर्धारित  करता  है  किन्तु  यह  कार्य  पूर्णरूपेण
 स्वैच्छिक  है  ।  महाराष्ट्र  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  को  छोड़कर  आज  सीमेंट  का

 अधिकतम  करों  को  65  रुपये  जम्मू  और  महाराष्ट्र  और  पूर्वोत्तर
 राज्यों  में  उसका  अधिकतम  मूल्य  69  रुपये  है  ।  स्थिति  यह  मैं  यह  स्पष्ट  कर  रहा  धा  जो

 भी  सीमा  निर्धारित  की  गई  वह  किसी  कानून  के  आधार  पर  नहीं  केवल  स्वेच्छिक

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  स्वेच्छिक  क्‍या  महोदय  ?

 भ्रो  संफुद्दीन  चोधरो  :  क्‍या  आप  संतुष्ट  महोदय  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पूछ  रहा  हूं  ।  इसीलिए  मैंने  कहा  था  कि  उसे  मुझे  पूछने  दीजिए  ।  आप

 शान्ति  बनाए  उत्तेजित  न  हों  ।

 श्री  बीरेन्त्र  पाटिल  :  मैं  माननीय  सदस्यों  की  चिन्ता  समझता  हूं  कि  सीमेंट  की

 कोई  कमी  नहीं  होनी  चाहिए  और  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्य  पर  सीमेंट  मिलनी  मैं

 वही  स्पष्ट  कर  रहा  था  ।  उचित  मूल्य  पर  सीमेंट  मिले  यह  सुनिश्चित  करने  के  हम  जो  कर
 रहे  हैं  वह  यह  है  ।  वर्तमान  निर्माताओं  से  हम  60  प्रतिशत  लेवी  सीमेंट  ले  रहे  हम  पुराने  और
 रुग्ण  यूनिटों  से  तथा  नये  यूनिटों  से  40  प्रतिशत  ले  रहे  उसमें  210  लाख  टन  सीमेंट  प्राप्त

 होती  है  ।  हम  उसे  वितरण  के  लिए  राज्यों  को  दे  रहे  उसे  हम  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को
 दे  रहे  हम  उसे  लोकनिर्माण  विभाग  को  दे  रहे  हम  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  को  दे

 रहे  हैं  ।

 )
 हु

 मैं  ये  बातें  इसीलिए  बता  रहा  हूं  कि  वास्तविक  उपभोक्ता  को  परेशानी  न  उठानी

 क्योंकि  हमारे  पास  पर्याप्त  कोटा  है  जिसे  हम  राज्यों  को  तथा  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  बांट

 सकते  हैं
 '*

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  समस्या  ज्यों  की  त्यों  बनी  हमें  रास्ता  निकालना  होगा
 ओर  यही  बात  मैंने  आपको  कही  थी  ।

 14-
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  बात  पूरी  क्‍यों  नहीं  करने  देते  ?  आप  व्यर्थ  में  ही  व्यवधान
 डाल  रहे  मैं  केवल  यह  जानना  चाहता  था  कि  क्‍या  आपने  विचार  कर  लिया  है  ओर  यदि  आप

 यह  विचार  नहीं  कर  पाये  हैं  कि  अधिकतम  मूल्य  क्या  होना  तो  आप  तदनुसार  ही  सभा  को
 बता  सकते  हैं  तथा  आप  बाद  में  बता  सकते  हैं  कि आप  अधिकतम  मूल्य  क्‍या  रखना  चाहते

 भरी  बोरेनद्र  पाटिल  :  मैंने  अभी-अभी  बताया  है  कि  अधिकतम  मूल्य  सीमा'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  ।  यह  अनिवायं  नहीं  हो  सकती  अपितु  वह  यह  कह  सकते

 हैं  कि  व ेअधिक  से  अधिक  इतना  मूल्य  बढ़ा  सकते  हैं  जेसाकि  चीनी  के  मामले  में  है  ।

 )

 श्री  भागवत  झा  आजाव  :  जैसाकि  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  यदि  65  रुपये  अधिकतम

 मूल्य  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  अब  मूल्य  72  रुपए  तो  क्‍या  किया  गया  है  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  हम  उन्हें  विवश  नहीं  कर  सकते  किन्तु  हम  अधिकतम  मूल्य
 निर्धारित  कर  सकते  जेसा  कि  हमने  चीनी  के  मामले  में  किया  है  ।  यही  बात  ठीक  है  ओर  मैं

 उनसे  यही  उत्तर  चाहता  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  उन्हें  70  या  80  रुपए  की  सीमा

 निर्धारित  करनी  चाहिए  ।

 )

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  यदि  यह  बात  उत्पादकों  की  इच्छा  पर  छोड़  दी  जाये  तो  चीनी  का

 मूल्य  5  रु०  70  पैसे  भी  निर्धारित  करना  बेकार  आप  उसे  कहीं  से  भी  प्राप्त  नहीं  कर  सकते

 )

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  वह  राष्ट्रीय  आकड़ा  यदि  सरकार  मूल्य  की  सीमा  निर्धारित
 करती  रहे  तो  कल  ही  चीनी  उत्पादक  अपने  मूल्य  उस  सीमा  तक  ले  आयेंगे  ।  तब  हमें  उनको  नापना
 होगा  ।  इसलिए  मूल्य  यहां  और  अभी  नहीं  बताये  जा  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  प्रकट  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  हम  कोई  बात  प्रकट  नहीं  कर
 रहे  हैं  ।  हम  कुछ  बातें  जानने  की  चेष्टा  कर  रहे  बस  इतनी  सी  बात  और  हम  नहीं  चाहते

 कि  मंत्री  महोदय  इस  सभा  में  कोई  झूठा  आश्वासन  दें  या  गलत  सूचना  मैंने  यही  कहा  यदि
 आप

 तैयार  नहीं  तो  आप  उन्हें  जानकारी  न  दीजिए  ।  आप  और  समय  ले  सकते  हम  इस
 पर  आघे  घण्टे  की  चर्चा  कर  सैकते  हैं  ।

 प्रो०  सघु  वंडवते  :  एक  ओर  बात  है  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  जी  हम  बाद  में  इस  पर  चर्चा  कर  सकते

 प्रो०  सघु  वष्डबते  :  शासक  दल  के  तीन  सदस्य  बोल  चुके  विरोधी  दल  के  कम
 से  कम  एक  सदस्य  को  तो  बोलने  की  अनुमति  दीजिए  ।

 होण

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  मैं  ऐसा  कर  तो  सकता  हूँ  किन्तु  उसका  अन्त  नहीं
 ।
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 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  क्षमा  मैं  कुशासक  दल  कहना  चाहता  था  |  कोई  गलती  नहीं
 मैं  आपको  बताऊंगा'**

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  इसका  अन्त  ही  न  होगा  ।

 प्रो०  मधु  वष्डबते  :  इस  बारे  में  हम  फिर  कभी  मिल  लेंगे  ।  मैं  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछना
 चाहता  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रोफेसर  मेरा  सादर  निवेदन  है

 कि  मैंने  श्री  माधव  रेड्डी  को  पुकारा
 था  ।  यदि  मैं  किसी  सदस्य  को  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दंग  बह  सदस्य  सर्व  प्रथम  श्री  माधव

 रेड्डी  ही  यदि  आप  इसी  प्रकार  चलते  तो  मैं  बाद  में  इस  पर  आधे  घंटे  की  चर्चा  के  लिए
 समय  नहीं  दूंगा  ।

 शो  सो०  माधव  रेडडो  :  वह  निर्णय  बाद  में  लिया  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  दोनों  बातें  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 )

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  मैं  आपसे  यह  कहना  चाहता  था  कि  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न

 जो  वितरण  के  बारे  में  अभी  तक  कोई  चर्चा  नहीं  हुई  मैं  माननीय  महोदय  से  जानना
 चाहता  ह  कि

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  सभा  का  पूरा  समय  लेना  चाहते  हैं  तो'*ਂ

 )

 श्रो  सी०  माधव  रेड्डी  :  हमें  बताया  गया  है  कि  मांग  और  पूर्ति  में  अन्तर  है  और
 1984-85  5  में  भी  मांग  अधिक  थी  किन्तु  पूति  कम  थी  और  उसके  बाद  हमें  बताया  गया  कि  कुछ  .

 राज्यों  में  कीमतें  बढ़  रही  हैं  ।  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  इस  सबके  देश  में  सीमेंट  के

 और  लायसेंस  देने  पर  प्रतिबंध  क्‍यों  लगाए  गए  और  कया  मैं  यह  भी  जान  सकता  हूं  कि  आई०
 डी०  बी०  आई०  और  अन्य  वित्तीय  संस्थायें  इस  कारण  वितरण  के  लिए  धन  की  स्वीकृति  नहीं  दे  रही

 हैं  कि  देश  में  उसकी  क्षमता  अधिक  बढ़ा  दी  गई  है

 श्री  वोरेन्त्र  पाटिल  :  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  हम  नयी  यूनिटों  को  लाइसेंस

 नहीं  दे  रहे  अपितु  स्थिति  यह  है  कि  छठी  योजना  के  अन्त  में  अधिष्ठापित  क्षमता  434  लाख

 टन  थी  और  अब  तक  463.7  लाख  टन  तक  की  अतिरिक्त  क्षमता  बढ़ाने  की  अनुमति  दी  जा

 चुकी  है  ।  आज  कुल  897.9  लाख  टन  क्षमता  स्वीकृत  दी  जा  चुकी  है  और  मोटे  तौर  पर  यह

 अनुमान  है  कि  सातवीं  योजना  के  अंत  तक  507.7  लाख  टन  हो  जितनी  क्षमता  बढ़ाने
 की  अनुमति  दी  जा  चुकी  यदि  उसकी  आधी  क्षमता  भी  तैयार  हो  जाती  है  तो  स्थिति  ठीक

 हो  जाएगी  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  में  लेकर  यह  बता  सकता  हूं  कि  कमी  की  यह
 स्थिति  अस्थायी  कमी  बहुत  ही  कम  है  ।  और  यह  कमी  दो  वर्ष  तक  और  बनी  हमारा

 अनुमान है  कि  वर्ष  1987-88  तक  सीमेंट  के  उत्पादन  के  मामले  में  हम  न  केवल  आत्मनिर्भर  हो
 जायेंगे  बल्कि  हमारे  पास  फालतू  सीमेंट  हो  जायेगी  ।

 16

 By



 15  1907  मौखिक  उत्तर
 अ:38पाापपपपपपपपप"”फैफफ  प/प/ै्5+्5++८  जपप्पपथाभिभ।भ।जभजजज  जप  गण

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह
 सच  है  कि  कनाटिक  और  महाराष्ट्र  जेसे  राज्यों  के  मामलों  लोक  लेखा  समिति  तथा  न्यायालय

 में  दिए  गए  निर्णयों  के आधार  पर  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  यद्यपि  केन्द्र  ने  केवल  लोक  निर्माण

 कार्यों  के  लिये  इन  राज्यों  को  सीमेंट  का  एक  निश्चित  कोटा  आबंटित  किया  था  तथापि  इस  कोटे

 को  गैर-सरकारी  निर्माताओं  को  अधिक  मूल्य  पर  दे  दिया  गया  जिसके  परिणामस्वरूप  विभिन्‍न

 प्रयोजनों  क ेलिए  अधिक  घन  प्राप्त  किया  गया  ।  लोक  लेखा  समिति  तथा  न्यायालय  द्वारा  सिद्ध  किए

 गए  इस  विशेष  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  क्या  आप  राज्यों  को  कोटा  देते  समय  कोई  ऐसा  स्पष्ट

 मानदण्ड  निर्धारित  करेंगे  और  उन  पर  यह  दबाव  डालेंगे  कि  उस  आबंटित  सीमेंट  का  अधिकांश

 भाग  विशेषकर  उन  लोक  निर्माण  कार्यों  पर  व्यय  किया  जाए  जिनके  लिए  वह  कोटा  आबंटित  किया

 गया  है  और  वे  उस  विशेष  कोटे  सीमेंट  जो  लोक  निर्माण  कार्यों  के  लिये  दी  गई  धन  नहीं
 कमा  सकते  हैं  ?

 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  :  जैसा  कि  मैं  कह  चुका  लेवी  सींमेंट  के  कोटे  में  से  कुछ  प्रतिशत  सीमेंट

 विभिन्‍न  राज्यों  को  आबंटित  की  जाती  विभिन्‍न  राज्य  अपनी  आवश्यकतायें  बताते  हैं  कि  उन्हें  यह
 कोटा  किस  प्रयोजन  के  लिए  चाहिए  ।  तंदनुसार  हम  सीमेंट  देते  हैं  और  इसके  पश्चात्‌  वे  उस  सीमेंट

 को  विभिन्‍न  प्रयोजनों  के  लिये  आबंटित  करते  हैं  या  उपयोग  में  लाते  यदि  सीमेंट  का  कोई

 दुरुपयोग  हुआ  तो  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहता

 प्रो०  सधु  वण्डबते  :  यह  विशिष्ट  प्रश्न  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  के  बारे  में  है  ।

 क्री  वीरेख  पाटिल  :  इस  मामलों  पर  राज्य  विधान  सभा  में  चर्चा  करना  अधिक  उचित

 होगा
 '**

 प्रो०  मधु  वण्डबले  :  कृपया  मुझे  संरक्षण  मैंने  केन्द्रीय  सरकार  के  निदेश  के  बारे  में

 कहा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  लोक  निर्माण  कार्यों  के  लिए  दिए  गए  सीमेंट  को  गैर-सरकारी

 निर्माताओं  को  इसलिए  दे  दिया  जाता  है  कि  उससे  धन  जुटाया  जा  सके  |  क्या  यह  सच  है

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  पिछली  लोक  सभा  में  भो  हमने  इस  पर  विस्तारपूर्वक
 चर्चा  की  थी  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  मैंने  भी  यही  बात  कही  मैं  कहता  हूं  कि  वह  जानवूझ  कर  नहीं

 अपितु  अनजाने  में  सभा  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पिछली  बार  आपने  ऐसा  किया  था  ।

 प्रो०  सथु  दण्डवते  :  कर्नाटक  के  बारे  जानकारी  उनके  पास  है  ओर  महाराष्ट्र  के  बारे  में
 जानकारी  मेरे  पास  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पिछली  बार  हमने  यह  किया  हमने  इस  पर  चर्चा  की  थी  ।

 (  व्यधधान  )

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  अर्थशास्त्र  का  सिद्धान्त  है  कि  जब  उत्पादन  बढ़  जाता  तो

 कीमतें  कम  हो  जाती  हैं  ।  मंत्री  महोदय  के  वक्‍तव्य  के  उत्पादन  बढ़  गया  है  किन्तु  कीमतें
 भी  बढ़  रही  इस  संदर्भ  में  मंत्री  महोदय  सीमेंट  की  अर्थ-व्यवस्था  पर  प्रकाश  डालें  ।
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 शररानकनककक

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यह  तो  किसानों  के  लिए  ही  होता  है  कि  जब  वे  पैदा  तो  अधिक  करते  हैं

 किन्तु  पाते  कम  हैं  ।

 झो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  यद्यपि  मिल  मालिकों  स्वेच्छा  से  ली  जाने  वाली  अधिकतम
 सीमा  64  रुपए  तथा  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  के  अनुसार  कीमतें  बढ़कर  78  और  80  रुपए  तक

 पहुंच  गई  मंत्री  महोदय  के  घैयं  की  सीमा  कहां  गई  ?  लोगों  की  धहनशक्ति  की  सीमा  समाप्त

 हो  गई  है  ।  मंत्री  महोदय  के  मामले  में  यह  कब  समाप्त  होगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  बस

 ]

 श्री  गिरधारो  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  राजस्थान  में  ज्यादा  सीमेंट  होता  है  ।

 श्रो  गिरधारी  लाल  व्यास  :  मंत्री  महोदय  को  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  की  जानकारी  वह  बतायें
 कि  प्राइस  को  कंसे  कंट्रोल  करेंगे  ?  ऐसी  हालत  में  प्रोडक्शन  और  डिमांड  में  बहुत  बड़ा  फर्क  हो  गया

 भारत  सरकार  कोटा  से  चित्तौड़गढ़  के  लिए  एक  रेलवे  लाइन  इसलिए  बना  रही  है  कि  वहां
 पर  कई  सीमेंट  की  फैक्टरी  एस्टबलिश  की  जाए  ।  मैने  पहले  भी  पूछा  था  कि  क्‍या  मंत्री  जी  वहां  पर
 सीमेंट  कार्पोरोशन  आफ  इंडिया  की  सीमेंट  फंक्टरी  बूंदी  में  भी  लगायेगे  ?  अभी  वहां  4-5  फैक्टरी  और
 लगने  वाली  हैं  जिससे  सीमेंट  का  प्रोडक्शन  बहुत  ज्यादा  बढ़  सकता  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  मंत्री  जी  बताएंगे  कि  रेलवे  लाइन  के  किनारे-किनारे  जो  5  सीमेंट  की
 फैक्टरी  लगानी  हैं  जिनका  10  लाख  टन  से  ज्यादा  का  प्रोडक्शन  हो  सकता  है  और  वहां  पर  प्रोडक्शन
 करने  की  बहुत  बड़ी  गुंजाइश  उसवेः  बारे  में  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोचेंगे  ।

 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  :  राजस्थान  में  काफी  सीमेंट  फैक्टरीज  आ  चुकी  मेरे  पास  जो
 मेंशन  उसके  लिहाज  से  ४  सीमेंट  फैक्टरी  अब  तक  हैं  और  उनकी  कैपेसिटी  1.62  लाख  अभी
 और  भी  फैक्टरीज  वहां  आ  सकती  मातनीय  सदस्य  का  यह  पूछना  कि  सीमेंट  कार्पोरेशन  आफ
 इंडिया  की  कोई  फंक्टरी  यह  ब.हना  मुश्किल

 अध्यक्ष  महोवय  :  कितनी  देर  तक  यह  कवेश्चन  चलता  फिर  आप  कहेंगे  कि  आगे  के
 सवाल  नहीं  हए  ।

 [  अनुवाद  ]

 एक  प्रश्न
 पर

 कितने  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  मैं  दे  सकता  हूं  ।  कोई  सीमा  भी
 मैं  समझता  हूं  बहुत  हो  चुका

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  प्रश्न  में  उत्तर  के  लिए  है  क्या  ?

 आपका  जवाब  पहले  आ  गया  आय  सवाल  ही  ऐसा  करेंगे  तो  मेरे  पास  क्या  इलाज  है  ?

 कि
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 डे  सफजफसस  ससटउसस्‍सछड  - ३स:5:कफफफफसफसउफ७स:-सउकइ---  जज  -

 ]

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  वृर-संचार  सेवाएं

 +205.  श्री  अजय  विश्वास  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  में  दूर-संचार  सेव।एं  संतोषजनक  नहीं
 ह

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्‍या  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 कारण  संलग्न  विवरण-एक  में  दिए  गए  हैं  ।

 जी  हां  ।

 सम्बन्धित  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-दो  दिया  गया  है  ।

 विवरण  --  एक

 अधिकांश  सकिट  ऊपरी  लाइनों  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  जो  कि  वायर  के  निरन्तर

 चोरी  होने  तथा  भारी  बाढ़  आदि  जंसे  प्राकृतिक  प्रकोप  के  कारण  खराब  हो
 जाते  हैं  ।

 अनेक  बड़े  शहरों  में  अभी  भी  मंनुअल  एक्सचेंजों  से  सेवा  प्रदान  की  जा  रही  है  जो

 कि  परियात  को  संतोषजनक  ढंग  से  निपटाने  में  सक्षम  नहीं  हैं  ।

 हाल  ही  में  उपद्रवियों  ने  सिलचर-अगरतला  मार्ग  पर  शिकारीटोरा  के  माइक्रोवेव
 स्टेशन  और  सिलचर-शिलांग  मार्ग  पर  डरेलिया  स्टेशन  को  क्षतिग्रस्त  कर  दिया  ।

 54  दिन  के  बाद  31-7-.  985  को  सिलचर-अगरतला  माइक्रोवेव  मार्ग  को  मरम्मत
 करके  उसे  चालू  कर  दिया  गया  ।  सिलचर-शिलांग  मार्ग  में  अभी  व्यवधान  है  ।

 वो

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  दूरसंचार  सेवाओं  की  कार्य  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिबित

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं

 (1)  ओवर  हैड  ओपन  वायर  लाइनों  को  विश्वसनीय  यू०  एच०  एफ०  और  माइक्रोवेव
 रेडियो  प्रसारण  प्रणालियों  तथा  उपग्रह  संचार  प्रणाली  द्वारा  बदला  जा  रहा  है  ।

 पू०  एच०  एफ०  प्रणालियां

 (i)  )  गुवाहटी-जोगी  रोड
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 ..._ ()  जोरहाटजाजिरा

 (iii)  सिल्चर-करीमगंज

 (1५)  तेजपुर-बोमडिला

 (i)  जोरहाट-डिब्रूगढ़-तिनसुकिया

 (ii)  ग्रुवाहटी-सोलपाड़ा-बोंगईगांव

 उपग्रस  भू-केसर

 करोंग

 चुरा
 जुनेबओटोमोको  आर०  के०  धर्मनगर  ।

 (2)  बड़े  मंनुअल  एक्सचेंजी  को  स्वचल  एक्सचेंजों  में  बदला  जा  रहा  है  ।

 (i)  जोरहाट  में  2000  लाइनों  का  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  ।

 (ii)  तिनसुकिया  में  2000  लाइनों  का  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  ।

 (iti)  बोंगईगांव  में  600  लाइनों  का  स्वचल  एक्सचेंज  ।

 (3)  उपभोक्ता  ट्रंक  डाइलिग  सेवा  शुरू  की  जा  रही  है  :--

 (i)  तुरा-शिलांग  (ii)  धुबरी-शिलांग

 (iti)  जोवाई-शिलांग  (५४)  बोंगईगांव-शिलांग

 (५)  नाहरलागांव-शिलांग  (५)  बोरझ्ाड़-शिलांग

 (vii)  शिवसागर-शिलांग
 इम्फाल-शिलांग

 (ix)  तिनसुकिया-शिलांग  (»)  जोरहाट-शिलांग

 अगरतला-कलकत्ता  पी०

 (4)  मौजूदा  एक्सचेंजों  का  विस्तार  कार्यक्रम  :

 (i)  शिलांग  ट्रंक  स्वचल  एक्सचेंज  का  800  से  लाइनों  से  1500  लाइनों
 में  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।

 (ii)  अगरतला  स्वचल  एक्सचेंज  का  2400  लाइनों  से  3000  में  विस्तार  किया  जा
 रहा  है  ।

 (iii)  शिलांग  स्वचल  एक्सचेंज  का  4000  से  5000  लाइनों  में  विस्तार  किया  जा  रहा
 है  ।  '  .

 (५)  गुवाहाटी  स्वचल  एक्सचेंज  का  7800  से  8400  लाइनों  में  विस्तार  किया  जा
 रहा  *

 20.
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 (५)  कोहिमा  में  20  लाइसों  का  एक  नया  टेलेक्स  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  योजना

 बनाई  गई  है  ।

 (5)  रखरखाव  और  निर्माण  प्रक्रियाओं  में  सुधार  किया  जा  रहा  है  :--

 दैनिक  रखरखाव  की  प्रक्रिया  को  तेजी  से  लागू  किया  जा  रहा  है  ।

 भारी  ओवर  हैड  एलाइंमेंट  को  भूमिगत  केबिलों  द्वारा  बदला  जा  रहा  है  ।

 एल्यूमिनियसम  की  हाउस  वायरिंग  की  उत्तरोत्तर  कोपर  वायर  द्वारा  बदलाजा

 रहा  है  ।

 टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  लिए  ओपस  वायर  के  स्थान  पर  ड्रॉप  वायर  का  प्रयोग

 किया  जा  रहा

 (6)  संस्थापनाओं  को  क्षति  से  बचाने  के  लिए  पुलिस  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  की  जा  रही
 है  :--

 उत्तर-पूर्ी  क्षेत्र  में  दूरसंचार  प्रणालियों  के  निम्नलिखित  विकास  कार्यक्रम  पूरे  कर  लिए
 गए  हैं  :--

 (1)  को  गई  प्रगति  एक्‍्सचेंजों  का

 (i)  अगरतला  में  2400  लाइनों  का  एक  नया  स्वचल  एक्सचेंज  चालू  कर  दिया

 गया

 (ii)  डिब्रूगढ़  में  2000  लाइनों  का  एक  नया  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  चालू  कर  दिया

 गया  है  ।  .

 (iii)  इम्फाल  में  2000  लाइनों
 का  एक  नया  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  चालू  कर  दिया

 गया  है  ।

 (2)  यू०  एच०  एफ०  प्रणालियां  :

 \

 (1)  घूलिया-क्चबिहार

 सिल्च  र-हाफ्लॉग

 श्री  अजय  विश्वास  :  मैं  मंत्री  महोदय  को  बताना  चाहता  हूं  कि  त्रिपुरा  में  टेलीफोन  प्रणाली

 पूरी  तरह  ठप्प  हो  गई  अगरतला  राज्य  की  राजधानी  है  परन्तु  वहां  की  टलीफोन  प्रणाली  में  बहुत
 गड़बड़  समाचारपत्रों  एवं  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  टेलीफोन  भी  कार्य  नहीं  कर  रहे

 राज्य  की  राजधानी  और  सब-डिवी  जनल  टाऊन  के  बीच  सम्पर्क  टूट  गया  अगरतला  का  शेष
 भारत  से  सम्पर्क  भी  टूटा  हुआ  स्थिति  यह  एक  उदारण  देता  अगरतला  नगरपालिका  के

 चेयरमन  का  टेलीफोन  महत्त्वपूर्ण  वह  पिछले  तीन  महीने  से  खराब  पड़ा  हुआ  अगरतला

 पालिका  के  चेयरमैन  ने  अधिकारियों  को  पत्र  भी  लिखा  परन्तु  किसी  ने  उस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  ।

 फिर  मैंने  उनको  लिखा  ।  अब  कुछ  ही  दिन  पहले  टेलीफोन  ठीक  किया  गया  यह  हालात  मेरा

 निवेदन  है  कि  स्थिति  का  अध्ययन  करने  के  लिए  त्रिपुरा  में  एक  उच्च-शक्त  प्राप्त  दल  भेजा  जाए

 और  उसके  बाद  मंत्री  महोदय  प्रभावी  कदम  उठाएं  ।

 21
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 झी  राम  निवास  भमिर्धा  :  यदि  माननीय  सदस्य  ने  मुझसे  विशेष  रूप  से  त्रिपुरा  और  अगरतला
 के  बारे  में  पूछा  तो  मैं  उन्हें  विस्तृत  उत्तर  देता  ।  परन्तु  मेरे  उत्तर  में  दो  बातें  हैं  जिनमें  माननीय
 सदस्य  की  रुचि  होगी  ।  बड़े  मैनुअल  ऐक्सचेंजो  को  स्वचालित  ऐक्सचेंजो  में  बदला  जा  रहा  है  ।

 अगरतला-कलकत्ता  के  बीच  उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिंग  सेवा  शुरू  की  जा  रही  और  यह  एक  महत्त्वपूर्ण
 बात  है  जिसे  हम  क्रियान्वित  करना  चाहते  हैं  ।

 फिर  ऐक्सचेंजों  के  विस्तार  कार्यक्रमਂ  के  अंतर्गत  यह  बताया  गया  है  कि  अगरंतला

 स्वचालित  ऐक्सचेंज  को  2400  लाइनों  से  बढ़ा  कर  3000  लाइन  का  किया  जा  रहा  मेरे

 कहने  का  अभिप्राय  यह  है  कि  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  की  दूर  संचार  प्रणाली  को  सुधारने  के  सभी  प्रयास

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  विशेष  दल  के  भेजे  जाने  का  प्रश्न  इसकी  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  हमें
 समस्याओं  की  जानकरी  है  तथा  दोषों  को  दूर  करने  के  लिए  हम  प्रयास  कर  रहे  उत्तर-पर्वी  क्षेत्र
 के  लिए  एक  विशेष  कार्यकारी  दल  तंयार  किया  गया  है--जोकि  किसी  अन्य  क्षेत्र  के  लिए  नहीं
 किया  गया--ओऔर  उसका  मुख्यालय  गुवाहटी  में  कार्यकारी  दल  के  महाप्रबन्धक  तथा  कम
 चारियों  को  विशेष  रूप  से  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  की विभिन्‍न  योजनाओं  को  आगे  बढ़ाने  का  काम  सौंपा

 गया

 माननीय  सदस्य  ने  आपके  माध्यम  से  अगरतला  की  विशेष  समस्याएं  सभा  को
 बताई  मैं  उन्हें  विश्वास  दिलाता  हुं  कि  हम  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  विस्तार  से  विचार

 करेंगे  और  देखेंगे  कि  किस  प्रकार  ऐसा  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  अजय  विद्ववास  :  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  कायंकारी  दल  पहले  से  वहीं  उसका
 प्रतिवेदन  क्‍या  है  |  े  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  यह  है  कि  इस  राज्य  की  राजधानी  को  नई  दिल्ली
 के  साथ  उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिग  सेवा  के  साथ  जोड़ा  जाना  मैं  कहना  चाहंगा  कि  अगरतला
 अथवा  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  क ेकिसी  अन्य  भाग  में  ऐसी  प्रणाली  नहीं  अपने  हाल  ही  के  उत्तर  में  मंत्री

 महोदय  ने  बताया  था  कि  योजना  के  अंत  तक  ऐसा  किया  जाएगा  ।  यह  कया  बात
 कम  से  कम  राज्यों  की  राजधानियों  को  नई  दिल्‍ली  से  एस०  टी०  डी०  द्वारा  सीधे  तुरन्त

 जोड़ा  जाना  चाहिए  ।  अन्य  मामलों  को  वह  बाद  में  ले  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  बताया  है  कि  वंह  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  राम  निवास  सिर्धा  :  हम  महत्त्वपूर्ण  नगरों  जिनमें  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  की  राजघानियां  भी
 सम्मिलित  दिल्‍ली  तथा  अन्य  स्थानों  के  जो  राष्ट्रीय  एस०  टी०  डी०  पर  के  साथ  जोड़
 जाने  के  लिए  कायं  को  परम  अग्रता  दे  रहे  योजना  के  अधीन  भी  यह  हमारा  महत्त्वपूर्ण
 प्रयास  मैं  इस  वाद-विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता  कि  योजना  कितनी  बड़ी  उसमें  हमें

 कितना  धन  यह  बिल्कुल  अलग  बात

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  हम  कुछ  नहीं  बता

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपको  जल्दी  भी  है  तो  भी  इसमें  समय  लगता  है  ।  उनका  कहना

 है  कि  वे  ऐसा  करने  की  चेष्टा  करेंगे  ।  वे  ऐसा
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 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  मैं  कोई  निश्चित  समय  नहीं  दे  सकता  ।  सब  कुछ  हमें  योजना
 में  आबंटित  राशि  पर  निर्भर  करता

 श्रीमती  ऊषा  ठक्कर  :  गुजरात  में  कच्छ-भूज  एक  शहर  उधर  मैन्युअल  दूर  संचार  की

 व्यवस्था  वहां  के  लिए  आटोमेटिक  एक्सचेंज  की  मंजूरी  मिली  लेकिन  बिल्डिग  का  टेंडर  अभी

 तक  नहीं  निकला  ।  उसकी  वजह  से  वह  जो  समान  वहां  पड़ा  हुआ  है  वह  खराब  हो  रहा  तो  मैं

 पछना  चाहंगी  कि  इसके  लिए  आप  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  रास  निवास  मिर्धा  :  जहां  समान  गया  है  वहां  एक्सचेंज  भी  लगेगा  और  बात  भी

 ]

 महाराष्ट्र  में  औद्योगिक  उपभोक्ताओं  को  बम्बई  हाई  गंस  की  सप्लाई  में  कटौती

 $206.  श्री  डी०  बो०  पाटिल  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  महाराष्ट्र  में  सभी  औद्योगिक

 उपभोक्ताओं  विशेष  रूप  से  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजर्स  को  थाल  संयंत्र  परियोजना  तथा

 महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोर्ड  की  उरान  स्थिति  गैस  टर्बाईन्स  हाई  एसोशिएट  गैसਂ  की

 सप्लाई  में  कटौती  की

 यदि  तो  गैस  की  सप्लाई  में  कटौती  करने  के  क्या  कारण  और

 कितनी  कटौती  की  गई  है  ? ५

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  से  एक  विवरण  सभा

 विवरण

 और  तेल  एवं  प्र.कृतिक  गैस  आयोग  बम्बई  हाई  से  संबंड  गँस  की  सप्लाई  राष्ट्रीय
 केमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स  सी०  आर०  सी०  थाल  ओर  दीपक

 इजर  एण्ड  पेट्रो-कैमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  एफ०  पी०  सी०  को

 समय  पर  उनकी  आवश्यकता  के  अनुसार  नियमित  आधार  पर  करता  रहा  है  और  महाराष्ट्र  स्टेट

 इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  एस०  ई०  टाटा  इलेक्ट्रिक  कम्पनी  ई०  हिन्दुस्तान

 पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  पी०  सी०  और  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन

 लिमिटेड  पी०  सी०  को  फॉल  बेक  आधार  पर  इस  शतं  पर  करता  रहा  है  कि

 नियमित  आधार  पर  अधिमान्य  उपभोक्ताओं  की  गैस  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  बाद  गेस  बच

 जाए  ।  आर०  सी०  एफ०  और  डी०  एफ०  पी०  सी०  एल०  तालोजा  द्वारा  गैस  की  अधिक

 उठान  के  कारण  बैकਂ  उपभोक्ताओं  के  लिए  अधिशेष  सम्बद्ध  गैस  की  उपलब्धता  घट  गई

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  को  सलाह  दी  गई  है  कि  प्राथमिकता  के  आधार  पर  अन्य  सभी
 बैकਂ  उपभोक्ताओं  की  अपेक्षा  एम०  एस०  ई०  बी०  को  गैस  की  सप्लाई  दी
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 अप्रैल  1985  से  जून  से  ।9  5  की  अवधि  जिनके  समम्बन्ध  में  आंकड़े  उपलब्ध  से
 संबंधित  वह  सूचना  मासवार  नीचे  प्रस्तुत  है  :--

 गैस/प्रतिदिन  मि०  घन

 ...  मास  के  दौरान  सप्लाई _
 आवश्यकता  अप्रैल  मई  जून

 (i)  नियमित  उपभोक्ता

 आर०  सी०  एफ० ,  ट्राम्बे  1.80  1.30  1.45  1.00

 आर०  सी०  थाल  3.00  1.97  2.45  2.19

 डी०एफ०पी०सी०एल०  तालोजा  0.30  0.28  0.21  0.30

 (ii)  बेकਂ  उपभोक्ता

 एम०  एस० ई०  बी०  2.40  0.61  0.38.  0.89

 टी०  ई०  सी०  3.50  0.82  0.94  1.40

 एच०  पी०  सी०  एल०  0.10  0.04  0.05  गा

 बी०  पी०  सी०  एल०  0.10  0.04  न
 ->+  7

 डी०  बी०  पाटिल  :  उत्तर  में  परस्पर  विरोधी  बातें  इन  बिरोघी  बातों
 की  ओर  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  बताया  गया  है  कि  आर०  सी०

 डी०  एफ०  पी०  सी०  तालोजा  द्वारा  गैस  के  अधिक  उठाव  के  कारण  अधिशेष

 उपभोक्ताओं  के  लिए  गैस  की  उपलब्धता  घट  गई  है  ।  विवरण  में  यदि  हम  आर०  सी०  एफ»
 जो  नियमित  उपभोक्ता  की  अधिकतम  आवश्यकताओं  को  तो  यह  प्रतिदिन  18  लाख

 क्यूबिक  मीटर  परन्तु  जून  मास  में  प्रतिदिन  ।0  लाख  क्यूबिक  मीटर  गैस  ही  सप्लाई

 की  गई  है  आर०  सी०  थाल  की  आवश्यकता  30  लाख  क्यूबिक  मीटर  प्रतिदिन

 है  ।  जहां  तक  एम०  एस०  ई०  बी०  का  सम्बन्ध  है  जोकि  बैक  उपभोक्ता  उसकी  मांग  24

 लाख  क्यूबिक  मीटर  प्रतिदिन  थी  परन्तु  प्रतिदिन  पूर्ति  8.9  लाख  क्यूबिक  मीटर  ही  हो

 यहां  यह  स्पष्ट  है  कि  यद्यपि  यह  बताया  गया  है  कि  क्योंकि  नियमित  उपभोक्ताओं  की  मांग  बढ़

 इस  कारण  बैकਂ  उपभोक्ताओं  की  पूति  घट  गई  विवरण  से  यह  स्पष्ट  है  कि  नियमित

 उपभोक्ता  को  जाने  वाली  पूर्ति  भी  पर्याप्त  नहीं  है  ।  तब  यह  कंसे  कहा  गया  है  कि  नियमित

 उपभोक्ताओं  को  पूर्ति  ठीक  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  तीन  विशेष  महीनों  मे

 गैस  का  कुल  उत्पादन  कितना  था  तथा  महाराष्ट्र  को  कितनी  गैस  दी

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  विवरण  में  कोई  स्पष्ट  विरोधाभास  नहीं  जो  कुछ  कहा
 गया  वह  यह  है  कि

 दो  तरह  की  संस्थाएं  ओर  उद्योग  हैं  जो  कि  यह  गैस  प्राप्त  कर  रहे
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 पहले  प्रकार  के  वे  हैं  जिन्हें  गैस  नियमित  रूप  से  मिल  रही  वे  हैं  आर०  सी०

 आर०  सी०  डी०  एफ०  पी०  सी०  तालोजा  ।  दूसरी  तरह  के  वे  हैं  जिन्हें
 बैकਂ  आधार  पर  गैस  मिलती  वे  एम०  एस०  ई०  टी०  ई०  एच०  सी०

 एल०  और  बी०  पी०  सी०  एल०  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  इन  तीन  एककों  को  जिनका

 मैंने  पहले  उल्लेख  किया  आर०  सी०  आर०  सी०  थाल  ओर  दीपक

 फर्टीलाइजर्स  को  उनकी  आवश्यकताओं  के  अनुसार  पूति  करने  के  लिए  वचनबद्धता  महत्वपूर्ण
 बात  यह  है  आवश्यकता  के  अनुसारਂ  ।  जो  कुछ  बच  जाता  है  वही  बची  हुई  मात्रा  नये  उद्योगों

 को  अग्रता  के  आधार  पर  दी  जाती  है  ।

 श्री.डी०  बी०  पाटिल  :  जहां  तक  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोर्ड  का  संबन्ध  मंत्री  महोदय
 ने  बताया  है  कि  यदि  कुछ  बच  जाता  है  तो  बैकਂ  उपभोक्ता  के  रूप  में  उन्हें  दिया  जा  सकता

 है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  सदा  मांग  करती  रही  है  कि  वायदे  के  अनुसार  पूर्ति  अवश्य  की  जानी  चाहिए  ।

 जहां  तक  इस  विशेष  मांग  का  सम्बन्ध  मैं  मंत्री  महोदय  को  बताना  चाहता  हूं  कि  पहले  गैस

 ओ०  एन०  जी०  सी०  के  उरान  स्थित  संस्थान  में  जला  दी  जाती  थी  क्योंकि  उसके  समुचित  उपयोग

 के  लिए  कोई  उचित  तंत्र  नहीं  लाखों  रुपए  की  गैस  जला  दी  जाती  थी  |  तब  उरान  के  गैस

 टबाईन  ने  वहां  पर  विशेष  पूंजीनिवेश  किया  जिससे  गंस  की  पाइपलाइन  लगाई  गई  जो  ओ०

 एन०  जी०  सी०  के  उरान  संस्थान  से  एम०  एस०  ई०  बी०  दर्बाइन  सेक्शन  तक  जाती  है  जिसका

 निर्माण  ओ०  एल०  जी०  सी०  द्वारा  तभी  किया  गया  जबकि  उन्होंने  पाइपलाइन  की  लागत  जमा

 कर  दी  ।  परिणामस्वरूप  जो  गैस  व्यर्थ  जाती  थी  उसका  तीन  वर्ष  से  उपयोग  किया  जा
 रहा

 इस  पूंजी  लगाये  जाने  से  पहले  यह  गैस  व्यर्थ  जाती  थी  जिसका  कि  अब  उपयोग  किया  जाने

 लगा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  जल्दी  करें  ।

 क्रो  बो०  डो०  पाटिल  :  लगभग  200  करोड़  रुपए  की  पूंजी  लगाई  गई  इन  सभी

 तथ्यों  पर  ध्यान  देते  हुए  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  उरान  संयंत्र  के लिए  गस  की  पूर्ति  का  वचन  देगी  ?

 श्री  नवल  किशोर  शार्मा  :  यह  सच  है  कि  बम्बई  हाई  गैस  व्यर्थ  जा  रही  परन्तु  ऐसा

 इसलिए  नहीं  है  कि  हम  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोर्ड  को  गैस  नहीं  देना  चाहते  ।  यह  इसलिए  हो  रहा  है
 कि  उरान  में  दबाव  सुविधाएं  अभी  स्थापित  नहीं  ज॑से  ही  हम  गैस  को  ले  जाने  के  लिए  दबाव

 सुविधाएं  उपलब्ध  हो  जाती  हैं  तथा  इस  गैस  को  हाजिरा  ले  जाने  के  लिए  पाइपलाइन  बन  जाती

 है--जिसके  कि  नवम्बर  तक  पूरा  होने  की  संभावना  गैस  का  व्यर्थ  जाना  बहुत  कम  रह  जायेगा  ।

 महाराष्ट्र  को  गैस  की  पूर्ति  के  बारे  में  वचनबद्धता  केवल  बेकਂ  आधार  पर  ही  है  ।

 हम  निश्चय  ही  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोर्ड  को  गैस  सप्लाई  करेंगे  तथा  विद्युत  मंत्री
 के

 साथ  हमारी
 5-7-85  को  बातचीत  हुई  थी  ।

 इस  बैठक  के  बाद  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोर्ड  को  हमारे

 पास  उपलब्ध  बची  हुई  गैस  के  वितरण  में  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ।

 श्री  डी०  बी०  पाटिल  :  कुल  उत्पादन  में  से  कितना  श्रतिशत  महाराष्ट्र  को  दिया

 जाता  है  ?

 झी  मुरलो  देवरा  :  तरल  प्राकृतिक  गैस  के  दो  मुख्य  उपयोग  हैं  ।  एक  तो  इसे  कच्चे  माल

 *  23
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 जन  कि  रन  जप

 के  रूप  में  उवरक  बनाने  की  प्रक्रिया  में  प्रयोग  में  लाया  जाता  है  और  दूसरे  इंधन  के  लिए  इसकी
 आवश्यकता  टाटा  कम्पनियों  और  बिजली  बोर्ड  को  बिजली  उत्पादन  में  पड़ती  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  राज्य  बिजली  बोर्ड  और  टाटा  कम्पनियों  ने  विद्युत
 जनरेटर  लगा  लिए  हैं  और  यदि  आप  उन्हें  गस  नहीं  देते  तो  उनका  क्‍या  होगा  ?  मेरा  दूसरा  प्रश्न

 यह  है  कि  बम्बई  नगर  भें  जहां  कपड़ा  मिलें  तेल  चालित  मशीनों  का  इस्तेमाल  कर  रही  तेल  और

 प्राकृतिक  गेस  आयोग  पहले  बम्बई  नगर  को  घरेलू  इंधन  के  लिए  गैस  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया
 था  ।  यदि  बम्बई  नगर  में  घरेलू  उपयोग  के  लिए  यह  गैस  दी  जाती  है  तो  प्रदूषण  समाप्त  हो
 मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  बम्बई  में  घरेलू  उपयोग  के

 लिए  तरल  गैस  की  सप्लाई  की  वचनबद्धता  बनी  रहेगी  ?

 भ्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  जहां  तक  टाटा  उद्योगों  और  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  को

 गैस  सप्लाई  की  वचनबद्धता  का  प्रश्न  जंसाकि  मैंने  पहले  कहा  वचनबद्धता  प्राथमिकता  वाले

 क्षेत्र  अर्थात्‌  उर्वरक  एककों  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  बाद  उपलब्ध  गैस  को  देने  की
 आवश्यकता  पूरी  करने  के  बाद  बची  हुई  गैस  में  से  राज्य  विद्युत  बोडं  और  विद्युत  कम्पनी  को
 गैस  दी  जा  रही  है  और  हमारी  वचनबद्धता  अभी  भी  बनी  हुई  जहां  तक  बम्बई  नगर  को  गैस
 सप्लाई  करने  का  सम्बन्ध  यदि  माननीय  सदस्य  एल०  पी०  जी०  की  बात  कर  रहे  हैं  तो  जिस
 मात्रा  में  हमें  उपलब्ध  करायी  जाती  है  वह  तो  हम  सप्लाई  कर  रहे  हैं  ।

 क्रो  मुरलो  देवरा  :  मैं  सिलेंडर  गैस  सप्लाई  की  बात  नहीं  कर  रहा  मैं  घरेलू
 पाइप  गैस  की  बात  कर  रहा  हूं  और  वह  भी  विशेषकर  कपड़ा  मिलों  के  लिए

 श्री  नवल  किदार  शर्मा  :  उस  प्रश्न  पर  अभी  तक  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।

 रुगण्ण  औद्योगिक  कारणानों  को  संख्या  में  वद्ध

 +208.  श्रो  चिन्तासमणि  जेना  :

 भ्रो  के०

 क्या  उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रुणण
 औद्योगिक

 कारखानों  की  संख्या  प्रतिवर्ष  बढ़ती  जा  रही  है
 और  यदि  हाँ  तो  3  मार्च  1985  को  देश  में  इस  प्रकार  के  औद्योगिक  कारखानों  की  संख्या  कितनी
 थी  और  उड़ीसा  में  कितनी  और

 वंमान  रुग्ण  कारखानों  को  सक्षम  बनाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रसायन  और  उबंरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  बीरेन  :  और

 :  एक  विवरण  सभापटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 औद्योगिक  एककों  के  सम्बन्ध  में  आँकड़े  भारतीय  रिजर्व  बंक  द्वारा  अपनाई  गई  रुग्णता  की
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 ब्लड  न  तत+े  चाजन  चयन  3  िययथ तह  ०...

 परिभाषा  के  अनुसार  इकट्ठूं  किए  जाते  1981  से  1984  तक की  अवधि  में  रुणण  एककों

 की  संख्या नीचे  दी  गई  है  :--

 को  समाप्त  वर्ष  रुए्ण  एककों  की  संख्या

 1981  26,758

 1982  60,173

 1983  80,110

 1984  83,597

 1982  में  समाप्त  वर्ष  में  अत्यधिक  वृद्धि  होने  का कारण  यह  था  कि  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने
 रुग्ण  एककों  की  अपनी  सूची  में  प्रतिरोध  किए  गए  बिलों/फिर  से  मांगे  गए  लेखों  में  उन  लघु  एककों
 को  शामिल  किया  है  जो  पहले  प्रस्तुत  किए  गए  आँकड़ों  में  सम्मिलित  नहीं  किए  गए
 औद्योगिक  एककों  की  संख्या  में  व/स्तविक  रूप  से  वर्षवार  वृद्धि  हो  रही  तो  भी  बकाया  ऋण  की

 तुलना  में  ऋण  की  प्रतिशतता  के  रूप  में  व्यक्त  रुणता  का  प्रभाव/भार  पिछले  3  वर्षों  में  8  प्रतिशत
 के  आस-पास  स्थिर  रहा  है  |

 30  1984  को  उड़ीसा  राज्य  में  केवल  4  बड़े  रूुण  एकक  और  1983  को

 2,135  लंघु  एकक  30  1984  के  समाप्त  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान  लघु  एककों  से

 सम्बन्धित  आँकड़े  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  पास  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 सरकार  ने  1981  में  जीव्य-क्षम  एककों  को  पुनरूज्जीवित  करने/पुनःस्थापित  करने
 के  लिए  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  और  वित्तीय  संस्थाओं  के  मार्गदर्शन  के  लिए  कुछ  मार्गंदर्शी
 सिद्धान्त  जारी  किए  इन  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  की  प्रमुख  विशेषताएं  लोकसभा  में  दिनांक
 23-1-1984  को  पूछे  गए  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  204  के  उत्तर  में  दी  गई

 जहां  कहीं  बेंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  तैयार  की  गई  पुर्नस्थापना  सम्बन्धी  योजनाओं
 के  एक  अंग  में  रूप  में  रुण  एककों  को  अपने  हाथ  में  ले  लिया  गया  वहां  पूंजी  के  ब्याज
 संबन्धी  देयताओं  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  आसान  शर्तों  पर  पूंजीगत  और  कायंशील  पूंजी  ऋण
 की  व्यवस्था  ऋण  सेवाओं  की  देयताओं  में  राहृत  अथवा  पुनः  सयय  सूची  बनाने  जैसी  विभिन्‍न

 राहतें  देने  और  सहायता  के  रूप  में  इन  में  स्थापन  योजनाओं  में  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 बैंकों  और  वित्तोय  संस्थाओं  द्वारा  त॑यार  की  पुनःस्थापना  की  योजना  के  एक  अंग  के  रूप
 केन्द्रीय  सरकार  ओर  राज्य  सरकारें  प्रत्येक  एकक  के  लिए  विभिन्‍न  प्रकार  की  वित्तीय  और  अन्य

 राहतों  की  भी  व्यवस्था  करती  इसके  साथ  स्वस्थ  एककों  द्वारा  रुण  एककों  को  अपने
 कार  में  लिए  जाने  पर  स्वस्थ  एककों  को  आयकर  में  राहत  देकर  प्रोत्साहन  दिया  जाता

 ही  खितामणि  जेना  :  में  31  1985  तक  रुर्ण  औद्योगिक  एककों  की  संख्या

 जानना  चाहता  महोदय  ने  जून  1984  तक  के  आंकड़े  दिए  विवरण  से  स्पष्ट  है  कि  दिसम्बर

 1983  में  रुणण  एककों  की  संख्या  80,110  थी  और  जून  1984  में  यह  संख्या  बढ़कर  83,597  हो
 गई  ।  इस  प्रकार  इन  छः  महीनों  में  3400  एकक  और  रुग्ण  हो  गए  ।  इसी  प्रकार  1982
 ओर  दिसम्बर  1983  की  अवधि  में  ऐसे  रुग्ण  एककों  की  संख्या  में  20,000  की  वृद्धि  क्या  मैं
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 जान  सकता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  इन  औद्योगिक  एककों  को  दिए  गए  ऋऋणों  पर  ब्याज

 की  दर  17
 ९८  है  जबकि  विदेशों  में  यह  केवल  6%  से  10%  के  बीच  होती  है  ।  यदि  तो  क्या

 हमारे  देश  में  रुण  एककों  की  संख्या  में  वृद्धि  का  एक  मुख्य  कारण  यह  इन  कठिनाईयों  पर  काबू
 पाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 क्री  बोरेख  पाटिल  :  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  थे  कि  3]  1985  तक

 के  अधितम  आंकड़े  क्‍यों  नहीं  दिए  गए  हैं  ।  हमारे  पास  जब  तक  के  आंकड़  उपलब्ध  थे  हमने  सदन  के

 समक्ष  रख  दिए  जब  हमारे  पास  3]  1985  तक  के  अधिकतम  आंकड़े  आ  हम
 वे  आंकड़े  माननीय  सदस्य  और  सदन  को  उपलब्ध  करा  देंगे  ।

 माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  थे  कि  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  को  पुनःस्थापित  करने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।  यह  सच  है  कि  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  ?

 जैसाकि  मैंने  विवरण  में  स्पष्ट  किया  रिजवं  बंक  और  अन्य  विभिन्‍न  बैंकों  ने  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  हैं  कि  औद्योगिक  एकक  रुग्ण  न  उन्होंने  एक  कक्ष  की  स्थापना  की

 हुई  मेरे  पास  जानकारी  सरकार  ओद्योगिक  और  वित्तीय  पुनन्निर्माण  के  लिए  एक
 बोर्ड  क ेगठन  पर  विचार  कर  रही  वित्त  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  घोषणा  कर  चुके  हैं  ।

 औद्योगिक  और  वित्तीय  पु्नानर्माण  के  लिए  बोर्ड  का  गठन  होने  जा  रहा  है  और  इससे  रुग्ण  एककों
 को  पुनर्जीवित  करने  और  उन्हें  पुनः  स्थापित  करने  में  अत्यधिक  सहायता  इसके  अलावा

 भारतीय  रिजर्व  बैक  में  एक  कक्ष  स्थापित  किया  गया  है  ताकि  एककों  के  कार्यकरण  पर  निगरानी  की

 जा  सके  और  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  ऐसी  समितियां  बनाई  गयी  विभिन्‍न  बैंकों  में  भी  ऐसी  समितियां

 बनाई  गयी  हैं  ताकि  एककों  के  कार्यचालन  पर  निगरानी  रखी  जा  सके  और  उपचारात्मक  उपाय

 किए  जा  सर्क॑  जिससे  कि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  एकक  रुग्ण  न  हों  ।  इन  रुग्ण  एककों  की

 स्थापना  के  लिए  अनेक  शिकायतें  भी  दी  गई  जहां  कहीं  सरकार  महसूस  करती  है  कि  वे  रुग्ण

 एकक  जो  बहुत  अधिक  रुग्ण  हो  गए  हैं  किन्तु  जिन्हें  पुनः  जीवित  किया  जा  सकेता  उन्हें
 जीवित  करने  के  प्रयत्न  किए  जाएंगे  ।  ६स  दिशा  में  कदम  उठाए  जा  च॒के  हैं  तथा  और

 प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 झो  चितामणि  जेना  :  अध्यक्ष  मैंने  देश  में  औद्योगिक  एककों  को  दिए  जाने  वाले

 ऋण  पर  ब्याज  की  दर  के  बारे  में  अनुपूरक  प्रश्न  पूछा  था  ।  यह  दर  17%,  है  जबकि  विदेशों  में

 यह  दर  6%  से  10%  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  ओद्योगिक  एककों  से

 लिए  जाने  वाले  ब्याज  की  दर  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  मंत्री  महोदय

 बताएं  कि  क्या  सरकार  मथाई  समिति  और  टंडन  समिति  की  सिफारिशों  को  लागू  कर  रही  है  और

 यदि  तो  इनमें  से  कितनी  सिफारिशों  लागू  कर  दी  गई  हैं  ओर  उनका  क्‍या  परिणाम  निकला  है  ?

 श्री  बोरेन्द्र  पाटिल  :  मैंने  रुण  एककों  के  आंकड़े  दे  दिए  माननीय  सदस्य  बकाया  राशि
 के  बारे  में  जानना  चाहते  थे  ।  1984  को  :275  करोड़  रुपए  बकाया  थे  ।  माननीय  सदस्य
 रुएण्ण  एककों  का  अलग-अलग  ब्यौरा  तथा  उन्हें  पुनः  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए
 उपायों  के  बारे  में  जानना  चाहते  थे  ।  चुंकि  इनकी  संख्या  80,000  मेरे  लिए  अलग-अलग

 एकक  का  ब्यौरा  देना  सम्भव  नहीं  अलग-अलग  एकक  के  लिए  प्रश्न  मैं  उत्तर  दूंगा  ।

 शॉ०  कृपासिन्धु  भोई  :  उन्होंने  उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  के  रुग्ण  एककों  का
 ब्योरा  पूछा  है  ।

 28
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 उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनके  लिए  अलग-अलग  उत्तर  देना  असम्भव  किन्तु  यदि  आप  किसी
 रुरण  एकक  विशेष  के  लिए  प्रश्न  पूछेंगे  तो  उसके  बारे  में  आषको  उत्तर  मिल  इस  तरह  से

 प्रश्न  न  पूछिए  ।

 थ्रो  के०  राममूति  :  अध्यक्ष  यह  अत्यंत  महत्त्वपूर्ण  प्रश्न  सदन  के  सभी

 सदस्य  इस  प्रश्न  पर  अनुपूरक  प्रश्न  पूछना  चाहते  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  विषय  पर  आधे

 घंटे  की  चर्चा  के  लिए  विचार  किया  जा  सकता  इसके  विवरण  में  बताया

 गया  है  कि  सरकार  ने  1981  में  जीव्य-क्षम  एककों  को  पुनःजीबित  करने  पुनःस्थापित
 करने  के  लिए  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  और  वित्तीय  संस्थाओं  के  मागं-दर्शन  के  लिए  कुछ
 मार्ग-दर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  यदि  आप  आंकड़े  देखें  तो  पाएंगे  कि  वर्ष-प्रति  वर्ष  इनमें

 वृद्धि  होती  गई  इस  प्रकार  मार्ग-दर्शी  सिद्धांत  निरर्थक  हो  गए  मैं  मंत्री  महोदय  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इन  एककों  के  विरुद्ध  कारंवाही  करने  जा  रही  क्योंकि  इन

 रुग्ण  एककों  में  से  99%,  एककों  की  रुग्णता  क्षत्रिम  इस  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  भी

 बताया  है  कि  बुरा  नियोक्‍ता  बुरी  मुद्रा  के  समान  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि सरकार  इस

 बारे  में  विशेषकर  उन  एककों  को  पुनरुज्जीवित  करने  के  मामले  में  जो  वास्तव  में  रुग्ण  हैं  क्या

 कार्यवाही  करना  चाहती  रुणण  एककों  को  बंद  कर  दिए  जाने  से  हजारों  कर्मचारी  बेरोजगार  हो
 जाते  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  पर  आधे-घंटे  की  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 श्री  बोरन्द्र  पाटिल  :  मैंने  पहले  ही  बताया  है  कि  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं  और  बकों  को

 मार्ग-दर्शी  सिद्धांत  जारी  कर  दिए  गए  हैं  और  बंकों  ने  अनेक  कदम  उठाए  इसके  साथ  ही  भारत

 सरकार  एक  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  के  गठन  तथा  आयकर  अधिनियम  में  संशोधन
 पर  भी  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  ताकि  स्वस्थ  एकक  रुग्ण  एककों  को  अपने  हाथ  में  ले

 सके  ।  अनेक  वित्तीय  रिआयतें  में  भी  दी  गई

 यदि  माननीय  सदस्य  इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  करना  चाहते  हैं  तो  मुझे  की

 पर  कोई  आपत्ति  नहीं

 ]

 तकनोकी  विकास  कोष  योजना  के  अन्तर्गत  विदेशों  मुद्रा  का  आबंटन

 *207.  श्री  बो०  बो०  देसाई  :  क्या  उश्योग  और  कस्पनो  काय  मंत्रों  य  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  उद्योगों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  तकनीकी  विकास  कोष
 योजना  के  अन्तर्गत  विदेशी  मुद्रा  आबंटन  की  अधिक्रतम  सीमा  को  50  लाख  रु०  से  बढ़ा  कर  |  करोड़

 रुपए  किया

 क्‍या  सरकार  ने  इस  योजना  में  इस  दृष्टि  से  थोड़ा  संशोधन  किया  जिससे  कि  उद्योग
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 अजीज  हा  ——

 ऐसे  बिदेशी  सहयोग  कर  सकें  या  ड्राइंग  और  डिजाइनों  तथा  पूंजीगत  वस्तुओं  का  आयात  कर

 जिनका  मूल्य  एक  करोड़  रुपए  की  सीमा  से  अधिक  और

 सरकार  के  इस  निर्णय  से  उद्योगों  क ेआधुनिकीकरण  में  कितनी  सहायता  मिलेगी  ?

 रसायन  ओर  उर्बंक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रों  वीरेन्द्र  :

 इसकी  उच्चतम  सीमा  को  5  लाख  अमरीकी  डालर  से  बढ़ाकर  |  करोड़  रु०  प्रति  एकक  कर
 दिया  गया  है  ।

 नहीं  ।  मूल  योजना  में  यह  प्रावधान  है  कि  अगर  विदेशी  मुद्रा  का  खर्चा  उच्चतम

 सीमा  से  मामूली  तौर  पर  अधिक  है  तो  फालतू  घनराशि  का  समंजन  कम्पनी  के  अगले  वर्ष  के

 कार  में  कर  दिया  जाता

 इस  संशोधित  योजना  से  उद्योग  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन  हेतु  अपनी  योजनाएं  कार्यान्बित

 करने  के  लिए  बड़ी  मात्रा  में  सहायता  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 ]

 खाना  पकाने  को  गस  के  कनेक्द्ान  देना

 #209.  श्री  नर्रासह  सकवाना  :

 प्रो०  रास  कृष्ण  मोर  :

 क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाना  पकाने  की  गैस  के  कितने  कनेक्शन  गुजरात  में  दिए  गए  और  जिन  शहरों  मे  ये

 कनेक्शन  दिए  गए  उनकी  संख्या  कितनी

 20  हजार  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  ऐसे  शहरों  की  संख्या  कितनी  जिन्हें  अभी  तक

 गैस  के  कनेक्शन  नहीं  दिए  गए  और  ये  कनेक्शन  कब  तक  दिए  जाने  की  संभावना  और

 क्‍या  10  हजार  से  20  हजार  तक  की  जनसंख्या  वाले  शहरों  को  खाना  पकाने  की  गैस

 कनेबशन  देने  का  प्रस्ताव  है  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गैस  के कनेक्शन  देने  के  लिए  कया  प्रबंध  किए  गए

 पेट्रोलियम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  नवल  किशोर  :  गुजरात  में  9,20,000

 एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  जारी  किए  गए  जिन  शहरों  में  ये  कनेक्शन  जारी  किए  गए  हैं  उनके

 नाम  व  जनसंख्या  संलग्न  विवरण  में  प्रस्तुत  है  ।

 गुजरात  के  उन  39  शहरों/कस्बों  में  अभी  तक  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  जारी  नहीं

 किए  गए  हैं  जिनकी  संख्या  ।98।  की  जनगणना  के  अनुसार  20,000  या  ६  प्से  अधिक  थी  उपर्युक्त
 39  स्थानों  में  से  37  स्थानों  को  तेल  उद्योग  ने  अपनी  1984-86  की  वार्षिक  विपणन  योजनाओं

 में  शामिल  कर  लिया  और  इन  कस्बों  में  जब  भी  वितरकों  का  चयन  हो  जाएगा  ब

 ब्यूटरशिपें  आरम्भ  हो  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  जारी  कर  दिए

 जी  नहीं  ।

 तह
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 «  अन्नद/वल्लवविद्या  नगर 2

 3.

 4.  बड़ोदा

 oP

 9०

 +3

 ७

 अहमदाबाद

 अनकलेशवर

 भरौच

 कम्बेई

 दोहदा

 »  गांधीनगर

 .  गोधरा

 .  जवाहरनगर

 .  नडीयार्ड

 .  नवसारी

 «  पटना

 .  सूरत

 .  अविपुर/अंजार

 «  अमरेली

 .  भावनगर

 .  महुवा

 oT  भुज

 -  गोंदल

 .  मीथापुर

 -  जामनगर

 2

 लिखित  उत्तर

 1981  की  जनगणना  के

 अनुसार  जनसंख्या

 3

 27,34,400

 1,02,100

 41,000

 7,33,700

 1,12,400

 68,500

 64,100

 62,000

 85,600

 7,600

 1,42,300

 1,06,700

 79,100

 7,76,000

 58,600

 57,900

 ३,06,700

 72,900

 69,700

 66,000

 19,000

 2,94,000
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 a  नम  ना  यतया  6  विन  तनमन  जन

 32

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 37.

 38.

 39.

 40.

 42.

 43.

 44.

 45.

 46.

 47.

 48.

 2

 वेरावाल

 धोराजी

 तेतपुर

 मोर्वी

 सुरेन्द्रगगर

 पोरबन्दर

 सवारकुन्दला

 राजकोट

 घरंगाधरा

 बोतद

 मेहसाना

 बिल्लीमोरा

 बारडोली

 पीमतनगर

 6  1985

 3

 81,800

 77,700

 62,800

 72,800

 91,500

 1,15,400

 51,400

 4,44,200

 51,300

 50,300

 1,18,300

 67,950

 58,615

 30,702

 44,357

 28,369

 29,226

 82,697

 28,299

 47,020

 28,684

 35,718

 73,024

 43,755

 28,331

 39,959
 ELLE  33333  कफ  खे,५नभ।भभ।भ।भ।।7;े  ::.  555  55  2???)  े))मीओखरे  न
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 ]

 पिछड़  क्षत्रों  में  उच्चोग  फैलाना

 +2  10.  श्री  जगस्ताथ  पटामायक  :  क्‍या  उच्चोग  ओर  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ह

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  विहीन  जिलेਂ  और  जिलेਂ  वर्गीकरण

 के  माध्यम  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  फंलाने  की  योजना  के  वांछित  परिणाम  ब्राप्त  भहों  हुए

 यदि  तो  कया  अब  तक  के  अनुभव  के  परिप्रेक्ष्य  में  समूची  योजना  को  पुनरीक्षा  करने
 का  सरकार  का  विचार  ओर

 इस  संबंध  में  सरकार  का  और  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रसायन  और  उवंरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  बीरेस  :  से

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  संबंधी  वर्तमान  नीति  काफी  सफल  कि

 वर्ष  रही  है  जिसे  1982  से  1985  तक  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  लिए
 जारी  किए  गए  निम्नलिखित  आशयपत्रों/औद्योगिक  लाइसेंसों  की  संख्या  से  देखां  जा  सकता  है  :---

 वर्ष  हु

 ...
 आशयपत्र

 ओ

 औद्योगिक  लाइसेंस

 1982
 मम

 601
 का  Ss

 ह़

 भी, योजना के अन्तगंत दिए गए  664  सरकारों

 627  323

 (30-6-8  5  426
 _____

 243

 फिर  योजना  के  अन्तगंत  दिए  गए  प्रोत्साहनों  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  अनेक

 सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  सरकार  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  और  उद्योग  रहित  जिलों  का  ओऔद्योगीकरण  करने  के

 लिए  प्रोत्साहनों  संबंधी  योजना  की  संवीक्षा  करने  और  उसमें  संशोधन  करने  के  लिए  अंतर-मंत्रालयीय

 समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।

 जिला  नेनोताल  में  अलबारी  कागज  के  कारखाने  की  स्थापना

 श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  का  उत्तर  प्रदेश  में  नेनीताल  जिले  में  अखबारी

 कागज  बनाने  का  एंक  कारखामा  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  क्‍या  भूमिंग्रहण  करने  आदि  के  बारे  में  औपचारिकताएं  पूरी  कर  ली  गई

 और

 33
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 इसकी  कुल  उत्पादन  क्षमता  कितनी  होगी  और  इस  कारखाने  पर  कुल  कितनी  लाबत

 आने  का  अनुमान  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  घोरेन्तनर

 हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  का  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  खोई  से  अखबारी  कागज  बनाने  का  एक
 कारखाना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  कार्पोरेशन  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  लिए  जाने  हेतु  सरकार

 के  पास  भेजने  के  लिए  प्रस्ताव  के  ब्यौरे  तेयार  कर  रही  है  ।

 जी  नहीं  ।

 परियोजना  में  80,000  मी०  टन  प्रति  वर्ष  अखबारी  कागज  की  उत्पादन  क्षमता

 परिकल्पित  की  गई  है  और  अनुमानतः  इस  पर  लगभग  280  रुपए  की  लागत  आएगी  ।

 ]

 सेनिक  स्कलों  में  शिक्षा  के  स्तर  में  गिरावट

 +2  ]  2.  श्री  मल  सन  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 [11

 सैनिक  स्कूलों  में  10-12  परीक्षा  में  बैठने  वाले  अभ्यर्थियों  की  संख्या  में  क्रमिक
 कमी  उक्त  परीक्षा  में  60  प्रतिशत  से  अधिक  अंक  प्राप्त  करने  वाले  छात्रों  की  प्रतिशतता

 कम  होने
 कि  उन्हें  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  में  प्रवेश  पाने  के  जिसके  लिए  सेनिक  स्कूल

 खोले  गए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  प्रतियोगी  परीक्षा  देने  वाले  अन्य  अभ्यर्थियों  से  मुकाबला
 करना  होता  इन  विद्यालयों  से  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  में  प्रवेश  पाने  वाले  छात्रों  की  संख्या
 में  कमी  होने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  इन  स्कूलों  में  शिक्षा  के  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार
 कर  रही  जिम्ससे  कि  इन  स्कूलों  के  अधिक  छात्र  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  में  जा  सकें  और  सैनिक
 स्‍्कलों  की  शिक्षा/प्रशिक्षण  को  सार्थक  ठहराया  जा  सके  ?

 रक्षा  मंत्रो  पो०  वो०  नरतिह  :  और  सेनिक  स्कूलों  से  दसवीं  कक्षा  की
 परीक्षा  में  बेठने  वाले  उम्मीदवारों  की  संख्या  में  कोई  कमी  नहीं  आयी  है  ।  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी
 की  परीक्षा

 की
 आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सैनिक  स्कूल  ग्यारहवीं  और  बारहबीं  कक्षा  में

 केवल  विज्ञान  शाखा  के  उम्मीदवारों  को  ही  दाखिल  करते  हैं  ।  उक्त  नियम  के  अनुसार  ग्यारहवीं
 कक्षा  में  केवल  उन्हीं  विद्यार्थियों  को  दाखिला  दिया  जाता  है  जिनके  विज्ञान  और  गणित  में  कम  से
 कम  55  प्रतिशत  अंक  हों  और  जिनके  औसत  अंक  कम  से  कम  50  प्रतिशत  हों  ।  चूंकि  यह  नियम

 1982-83  2-83  में  शुरू  किया  गया  था  इसलिए  बारहवीं  कक्षा  की  परीक्षा  में  बैठने  वाले  विद्यार्थियों  की
 दसवीं  कक्षा  की  परीक्षा  में  बैठने  वाले  विद्यार्थियों  की  तुलना  में  कम  है  ।  बारहवीं  कक्षा  में  60

 प्रतिशत  से  अधिक  अंक  प्राप्त  करने  वाले  छात्रों  का  औसत  प्रतिशत  40  प्रतिशत  से  अधिक  है  और

 यह  प्रतिशत  यथोचित  समझा  जाता  है  ।  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  के  लिए  चुने  गए  सैनिक  स्‍्कलों  के
 विद्यार्थियों  की  संख्या  हर  वर्ष  घटती-बढ़ती  रहती  है  और  राष्ट्रीय  रक्षा  अफादमी  में  प्रविष्ठ  छात्रों  के
 औसत  का  लगभग  30  प्रतिशत  विद्यार्थी  सैनिक  स्कूलों  से  लिए  जाते  हैं  ।

 2.  सैनिक  स्कूल  जो  इन  स्कूलों  का  प्रशासन  चलाती  इन  स्कूलों  में  सतत

 34
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 सुधार  लाने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  सचेत  है  ।  सैनिक  स्कूलों  के  कमंचारियों  की  सेवा  शर्तें  और

 स्कूल  द्वारा  दी  जा  रही  सुविधाओं  की  समीक्षा  की  जाती  सेना  मुख्यालय  के  एड्जूटेंट  जनरल  के

 नेतृत्व  में  गठित  एक  समिति  सैनिक  स्कूलों  की  कार्य-प्रणाली  का  अध्ययन  कर  रही  है  ।

 आई०  डो०  पी०  एल०  और  इसके  कमंचारो  संघों  के  बोच

 बंतन  संबंधो  समझोता

 *213.  हो  पी०  आर०  कुमारमंगलम  :

 भरी  के०

 क्या  रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रो  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  में  सभी  कमंचारी

 संघों  ने  वेतन  सम्बन्धी  समझौते  पर  अभी  तक  हस्ताक्षर  नहीं  किए

 क्‍या  से  सम्बद्ध  कार्मिक  संघधों  को  बातचीत  के  अन्तिम  दौर  में  शामिल

 नहीं  किया

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  प्रस्तावित  समझौते  को  स्वीकृति  देते  समप्र॒  उसमें  कांट-छांट  की

 गई  है  तथा  आई०  डी०  पी०  एल०  के  कर्मचारी  उससे  सर्वथा  असन्‍्तुष्ट  और

 उनका  मंत्रालय  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कर  रहा

 रसायन  और  उर्वरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्री  बोरेख  :  से

 आई०  डी०  पी०  एल०  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  विभिन्‍न  एककों  में  कार्य  कर  रही  सभी  पंजोकृत

 यूनियनों  को  मजदूरी  संबंधी  समझौता  वार्ता  में  शामिल  किया  गया  आई०  डी०  पी०  एल०  के

 प्र बन्धकों  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  मजदूरी  पुनरीक्षण  प्रस्तावों  को  सरकार  द्वारा  सीमान्तरीय  परिवतंनों
 के  साथ  अनुमोदित  किया  गया  जिसके  कारण  आरंभ  में  कुछ  एककों  के  कर्मकारों  में  असंतोष

 इसको  तय  कर  दिया  गया  है  और  कुछ  एककों  में  समाधानपूर्वक  मजदूरी  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  हो
 गए  यह  भी  सूचना  दी  गई  है  कि  शेष  एककों  में  करार  पर  शीघ्र  ही  हस्ताक्षर  किए  जाएंगे  ।

 टेलोफोन  एककों  का  उत्पादन  दुगुना  करने  की  नई  विधि

 +214.  भ्री  चिन्ता  मोहन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  ने  एक  नई  विधि  का  आविष्कार  किया  है  जिससे
 टेलीफोन  एककों  का  उत्पादन  दुगुना  हो  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा
 उस  पर  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गर  और

 इस  नये  आविष्कार  को  कब से  प्रयोग  में  लाया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  और  इण्डियन  टेलीफोन

 इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  के  बंगलौर  और  पालघाट  कारखानों  में  अलग-अलग  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक
 स्विथिंग  उपस्कर  की  5  लाख  लाइनें  तैयार  करने  की  क्षमता  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  प्रवतित  कर

 दिए  गए  हैं  ओर  ये  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  के  निदेशक  मण्डल  के  विचाराधीन  हैं  ।  परियोजना
 की  अनुमानित  पूंजीगत  लागत  बंगलोर  में  67.45  करोड़  रुपए  और  पालधाट  65.6  करोड़  रुपए
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 आंकी  गई  है  |  दोनों  परियोजनाओं  का  तकनालाजी  का  फ्रांस  की सी०  आई०  टी०  अल्केटल

 से  आत्तरण

 कम्पनियों  में  लोगों  को  जमा  राशियों  को  सुरक्षा

 *215,  झ्लो  जो०  एम०  बनातवाला  :  कया  उद्योग  और  कम्पनी  काय॑ं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  उन  छोटे  जमाकर्ताओं  जो  कम्पनियों  के

 सावधि  जमा  खातों  में  अपनी  बचत  की  राशियां  जमा  करते  उन  कम्पनियों  द्वारा  जमा  की  गई

 उनकी  राशियों  की  अदायगी  न  दिए  जाने  और  अदायगी  में  विलम्ब  किए  जामे  की  स्थितियों  से

 उनकी  रक्षा  करने  की  आवश्यकता

 यदि  तो  विचाराधीन  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  विधि  आयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  किन्हीं  उपायों  का  सुझाव  दिया  और  यदि

 तो  सुझाए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  है और  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 रसायन  ओर  उद्दरक  तथा  उच्चोण  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रों  बोरेन्द्र

 श्रीमान्‌  जी  ।

 कम्पनी  का  1975  के  नियम  के  सभी

 गर-बंककारी  गर-वित्तीय  कम्पनियों  को  विनिदिष्ट  द्रव्य  परिसम्पत्तियों  में  आगामी  31  माच  तक
 प्रत्येक  वर्ष  परिपक्व  निक्षेपों  का  10  प्रतिशत  निवेश  करना  अपेक्षित  है  और  यह  राशि  कम्पनियों

 द्वारा  केवल  निक्षेपों  की  अदायगी  के  लिए  उपयोग  की  जा  सकती  किसी  अन्य  उद्देश्य  के  लिए

 नहीं  ।  परिपक्वता  पर  निक्षेपों  की  अदायगी  करने  में  असफल  होने  से  सिविल  दावा  उत्पन्न  होता  है
 और  इस  प्रकार  के  मामले  में  जमाकर्ता  के  लिए  उचित  उपचार  न्यायाल्य  में  के  लिए
 आवेदन  करना

 विधि  आयोग  ने  कम्पनिग्रों  और  फर्मों  द्वारा  त्िक्षेप्रों  की  अद्वाग्म्री  के  प्रवर्तन  पर  दिनांक
 10-7-1985  को  कार्यगत  पत्र  परिचालित  किया  है  तथा  निम्नलिखित  सिफारिशों/सुझावों  पर  रा
 आमंत्रित  की  है  :---

 कम्पनी  को  लिखने  पर  दो  माह  के  पश्चात्‌  निक्षेपों  की  अदाय्रगी  न  करने
 प्रथमदृश्या  सबूत  है  कि  कम्पनी  के  निदेशक  या  अन्य  अधिकारी  आई०  परी०
 धारा  405  के  अर्थान्तगंत  विश्वास  भंग  करने  के  दोषी  हैं  तका  आई०  पी०  सी

 7

 धारा  406  में  निर्धारित  दंड  के  भागीदार

 जमाकर्ता  को  जहां  वह  रहता  है  उस  स्थान  ना  कि  उस  स्थान  पर  जहां
 कम्प्रठ्ती  अपना  कारोबार  चलाती  मुकदमा  चलासे  में  समर्थ  करने  के
 स्ी०  सी०  घारा  20  का  संशोधन  करना  ।

 लिखत  अधिनियम  की  धारा  13  की  परिभाषा  के  अन्दर  निक्षेप  की  रसीद
 को  परक्रस््म्  लेखन  बनाना  है  ।  इसमें  फायदे  धारा  118-122  में  सबूत  के  विशेष
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 नियम  परक्राम्य  लिखत  अधिमियम  उपलब्ध  हैं  तथा  जमाकर्ता  धारा  117  में

 प्रतिकर  धन  के  सम्बन्ध  में  नियमों  का  फायदा  ले  सकता  है  ।

 उपर्युक्त  सुझावों  पर  सरकार  की  राय  अभी  निश्चित  की  जानी  है  ।

 सिग  रेटों  के  विदेशी  ब्रांड  बाले  नाम

 +216.  क्री  जयपाल  रेडडो  :  क्या  उच्चोग  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  भारत  में  विदेशी  ब्रांड  वाले  नामों  से  अनेक  सिगरेट  बेची

 जा  रही  हैं  ज॑ंसे  राथमेन्स  और  गाडफे  फिलिप्स  की

 जिस  प्रकार  गाडफे  फिलिप्स  में  चैस्टरफील्ड  के  शेयर  हैं  क्या  उसी  प्रकार  राथमैन्स  के

 नाम  पर  भारत  में  बनने  वाले  सिगरेटों  में  उसके  शेयर  और

 (a)  यदि  नहीं  तो  क्‍या  भारत  में  राथमैन्स  ब्रांड  के  नाम  का  प्रयोग  करने  हेतु  रायल्टी  देने

 की  अनुमति  दी  गई  है  ?

 स्सायत  और  उर्थरक  तथा  उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्री  बोरेन्द्र

 और  नामक  सिगरेटों  की  बिक्री  के  विषय  में  सरकार  को

 जानकारी  है  ।

 नहीं  ।

 मैसर्स  डंकन्स  एग्रो  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  द्वारा  दी
 गई  जानकारी

 के  अनुसार

 नाम  के  प्रयोग  हेतु  किसी  प्रकार  का  भुगतान  किया  जाना  निहित  नहीं  है  ।

 केरल  में  केप्रोलेक्टम  संयंत्र  की  स्थापना

 +2  |7.  श्री  के०  मोहन  दास  :  कया  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केरल  में  केप्रोलेक्टम  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  मंजूरी  दी

 क्‍या  इस  परियोजना  पर  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  गया  और

 कब  तक  यह  पूरी  हो  जाएगी  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  और  जी  हां  ।

 1987  के  अन्त  तक  इस  परियोजना  के  यांत्रिक  दृष्टि  से  पूरा  हो  जाने  की  आशा

 ओखला  ओर  नेनी  औद्योगिक  बस्तियों  में  पूंजो  निवेश

 .  +2]8.  श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  क्षां  :  क्‍या  उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वित्त  पोषित  ओखला  और  नैनी  औद्योगिक  वस्तियों  की  स्थापना
 कब  की  गई
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 इन  ओद्योगिक  बस्तियों  में  सरकार  द्वारा  कुल  कितनी  पूंजी  लगाई  गई

 बस्ती  में  औद्योगिक  इकाइयों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  और  वहां  पर  कितनी

 औद्योगिक  इकाइयां  हैं  और  वे  कब  से  चल  रही

 वहां  पर  चल  रही  औद्योगिक  इकाईयों  में  कुल  उनका  वार्षिक  उत्पादन  कितना

 ओर

 नैनी  औद्योगिक  बस्ती  को  उसके  उद्देश्यों/लक्ष्यों  क ेअनुसार  चलाने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रसायन  और  उबंरक  तथा  उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्री  बोरेख  :

 ओखला  और  नैनी  में  औद्योगिक  बस्तियों  का  निर्माण  1958  में  किया  गया

 ओखला  ओऔद्योगिक  बस्ती  में  लगाई  गई  पूंजी  2.72  करोड़  रु०  नैनी  में  औद्योगिक

 बस्ती  का  निर्माण  26.70  लाख  रु०  की  लागत  से  किया  गया

 ओखला  में  औद्योगिक  बस्ती  का  विकास  तीन  चरणों  में  किया  गया  था  जिनमें
 122  शेड  और  76  प्लाट  थे  जो  तंयार  हो  गए  चौथे  चरण  का  विकास  कार्य  हो  रहा  है  जिसमें

 23  शेड  और  30  प्लाट  कार्य  कर  रहे  एककों  की  संख्या  220  पहले  चरण  के  आबंटियों  ने

 1958  में  और  बाद  के  चरणों  के  आबंटियों  ने  अपने-अपने  आबंटनों  के  बाद  काम  करना  आरंभ  कर

 दिया

 की  औद्योगिक  बस्ती  में  शेडों  की  कुल  संख्या  34  हैं  ।  ये  शेड  वर्ष  1958  से  1983
 की  अवधि  में  लघ  उद्योग  एककों  के  कब्जे  में  थे  ।

 जहां  तक  ओखला  की  औद्योगिक  बस्ती  का  संबंध  है  औद्योगिक  एककों  पर  लगाई  गई

 पूंजी  लगभग  19  करोड़  रु०
 है  और  वाधिक  उत्पादन  लगभग  110  करोड़  रु०  का  होता  नैनी

 औद्योगिक  बस्ती  के  संबंध  में  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं

 नैनी  औद्योगिक  बस्ती  में  सभी  शेड  उद्यमियों  को  आवंटित  कर  दिए  गए  हैं  ।

 ]
 रसायन  आयात  नोति

 +2  ]  9,  थ्रो  सत्यगोपाल  सिश्र

 श्री  रंणपद  दांस  :

 क्या  रसायन  और  उबंरक  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रयोगशाला  रसायनों  और  संबंधी  वर्तमान  नीति  (1985-88)  के
 अनुसार  इनका  आयात  केवल  वास्तविक  उपभोक्ताओं  द्वारा  अपनी  निजी  आवश्यकताओं  के  लिए  ही
 किया  जा  सकता

 यदि  तो  क्‍या  बड़ी  और  छोटी  गण  प्रकार  नियंत्रण

 अनुसंधान  और  विकास  वैज्ञानिक  और  अनुसंधान  प्रयोगशालाओं  और  उच्च  शिक्षा  संस्थानों क

 जिन्हें  इन  वस्तुओं  की  कम  आवश्यकता  होती  इस  नीति  के  कारण  कठिनाइयों  का  सामना
 करना  पड़  रहा  और
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 यदि  तो  क्‍या  सरकार  उन्हें  कुछ  राहत  देने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 रसायन  और  उबरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रों  बोरेन्द्र  :  से
 प्रयोगशाला  ओर  प्रतिक्रमक  रसायनों  का  आयात  केवल  वास्तविक  प्रयोगकर्ताओं
 वास्तविक  प्रयोग  की  शर्त

 के
 ओ०  जी०  एल०  के  अन्तर्गत  किये  जाने  की

 अनुमति
 जैसा  कि  आयात  नीति  1985-88  5-88  के  परिशिष्ठ  6  की  सूची  8  के  भाग  |]  में  क्रम  सं०  188  के

 अधीन  दर्शाया  गया

 वास्तविक  प्रयोगकर्ता  सावंजनिक  क्षेत्रीय  एजेंसियों  के  माध्यम  से  अपनी

 आवश्यकता  की  बस्तुओं  का  आयात  करने  हेतु  पैरा  148(2)  में  निहित  प्रावधानों  का  लाभ  भी  उठा

 सकते  हैं  ।

 केन्द्र  और  राज्य  सरकार  मान्यता  प्राप्त  कोई  भी  अनुसंधान  विकास  अन्य  वैज्ञानिक
 और  अनुसंधान  कोई  भी  उच्च  शिक्षा  संस्थान  अथवा  अस्पताल  अपनी  आवश्यकता  के

 कच्चे  माल  का  आयात  पैरा  96  के  अनुसार  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन  करने  का  पात्र  है
 प्रयोगकर्ता  की  शर्त  के  साथ  ।

 दिल्‍ली  में  मानसून  ऋतु  के  दोरान  टेलोफोनों  का  कार्यकरण

 +2  20.  करी  काली  प्रसाद  पांडेय  :

 श्री  चिम्ता  सणि  पाणिग्रही  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दिनों  हुई  वर्षा  के  परिणामस्वरूप  दिल्ली  में  कितने  टेलीफोन  खराब  हो  गए

 )  किसी  विशिष्ट  क्षेत्र  में  टेलीफोन  कितने  समय  तक  खराब

 प्रति  वर्ष  वर्षा  ऋतु  में  टेलीफोन  के  खराब  होने  के  क्या  कारण  और

 राजधानी  में  टेलीफोनों  की  दोष-रहित  सेवा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए

 गए  हैं  ?

 झंचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  अभी  हाल  में  हुई  वर्षा  के
 कारण  दिल्ली  में  खराब  हुए  टेलीफोनों  की  संख्या  :

 तारीख  वर्षा  के  कारण  केबिलों  दोषमुक्त  होने  ठीक  किए  गए  टेलीफोनों
 से

 खराब  हुए  टेलीफोनों  के

 स
 की  संख्या

 1
 __  2  3

 28-6-85  5  3629  536

 29-6-8  5  1685  1195

 30-6-85  192  1689

 1-7-85  5  22285  न
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 30-7-85

 6  1985

 2  3

 225  1696

 209  520

 618  265

 154  521

 338  305

 518  22

 2465  440

 3372  1462

 1488  2913

 4646  1612

 1222  1373

 1053  3000

 2293  1539

 1278  654

 2046  2322

 3833  2756

 2222  2322

 396  4117

 1384  1556
 1230  1325

 1229  1827
 2542  841

 200  1295
 1237  1441

 775  856

 538  1273

 4000  414

 699  604
 541  1226
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 देलोफोनों  के  खराब  रहने  की  अवधि  :

 (28-6-85  से  24-785

 क्षेत्र  ओसत  अथधि  घंटो  में

 मध्य  34.63

 दक्षिण  65.94

 उत्तर  125.16

 पश्चिम  34.25

 पूर्व  59.34

 कुल  मिलाकर  दोषों  की  औसत  अवधि  :  63.84  घंटे  ।

 प्रतिवर्ष  वर्षा  ऋतु  में  टेलीफोन  खराब  होने  के  कारण  क्या  हैं  ?

 एहतियात  के  बतौर  कार्रवाई  करने  के  बावजूद  शहरों  में  विभिन्‍न  एजेंसियों  द्वारा  सड़कों  की

 खुदाई  करने  के  कारण  केबिल  क्षतिग्रस्त  हो  जाते  ऐसा  इसलिए  होता  है  क्योंकि  केबिल  सीछघे
 दबा  दी  जाती  शुष्क  मौसम  के  दौरान  केबिलों  के  दोषों  का  पता  नहीं  चलता  और  मानसून  की

 पहली  वर्षा  होने  पर  पानी  क्षतिग्रस्त  केबिलों  के  रास्ते  प्रवेश  कर  जाता  है  जिससे  तारों  की  विद्युतीय
 विशेषताओं  पर  दुष्प्रभाव  पड़ता  है  ।  इसकी  वजह  ने  अनेक  टेलीफोन  लाइनें  और  इन्टर  एक्सचेंज
 सकिट  खराब  हो  जाते  हैं  ।

 राजधानी  में  टेलीफोनों  की  दोष-रहित  सेवा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाए  किए

 गए  हैं  ?

 टेलीफोन  प्रणाली  के  दोष  रहित  कार्यकरण  के  लिए  किए  जा  रहे  महत्वपूर्ण  उपाए  निम्न

 केबिल  को  खराब  होने  से  बचाने  के  लिए  उनका  दाबीकरण  ताकि  केबिलों  की
 खराबी  का  तत्काल  पता  चल  सके  ओर  उसे  तुरंत  ठीक  किया  जा  सके  ।

 जेली  भरे  केबिलों  का  प्रयोग  ताकि  उनमें  नमी  के  प्रवेश  को  रोका  जा  सके  ।

 केबिल  रूटों  की  गश्त  लगाना  ताकि  सड़क  खुदाई  कार्य  पर  निगरानी  रखी  जा  सके
 ओर  केबिल  में  आई  खराबी  का  तत्काल  पता  चल  सके  ।

 खराबियों  का  पता  लगाने  के  लिए  के  बिल  खाइयों  को  बंद  करने  से  पहले  उनमें
 पानी  भरना  ।

 वाह्म  क्षति  से  बचाने  के  लिए  केबिलों  को  डक्ट  में  बिछाना  ।

 लघु  एककों  को  ओषधों  के  थोक  उत्पादन  के  लिए  प्रोत्साहन

 *221.  श्री  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  रसायन  ओर  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या यह  सच  है  कि  थोक  औषधियों  का  उत्पादन  करने  वाली  मध्यवर्ती
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 ओऔषधों  पर  तैयार  औषधियों  की  अपेक्षा  अधिक  सीमा  शुल्क  लगाये  जाने  के  इस  समय  देश
 में  आयात  की  जाने  वाली  थोक  ओषधियों  का  उत्पादन  करने  में  समर्थ  नहीं  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  लघु  क्षेत्रों  के  एककों  को  देश  में  आन्तरिक  बाजार  में  बिक्री

 हेतु  थोक  औषधों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 रसायन  और  उ्बंरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रो  बोरेन्न  :  और
 सामान्यतः  प्रपुंज  औषधों  के  आयात  पर  मूल्य  के  अनुसार  60  प्रतिशत  शुल्क  तथा  मूल्य  के

 अनुसार  40  प्रतिशत  अतिरिक्त  शुल्क  के  अनुसार  पर  प्रतिशत  कुल  लगता  इसी
 औषध  मध्यवर्तियों  सहित  रसायनों  के  आयात  पर  मूल्यानुसार  70  प्रतिशत  मूल

 मूल्यानुसार  40  प्रतिशत  अतिरिक्त  शुल्क  तथा  मूल्यानुसार  प्रपुंज  प्रतिशत  समतोलन  शुल्क  लगता  है
 पर  प्रतिशत  कुल  ।  तथापि  कई  प्रपुंज  औषधों  तथा  ओषन्च  मध्यवर्तियों  पर

 रियायती  दर  पर  सीमा  शुल्क  लगाया  जाता  है  ।  उन  82  मध्यवर्तियों  के  मामलों  में  जिनका  उपयोग

 केवल  प्रपुंज  औषधों  के  उत्पादन  में  किया  जाता  समतोलन  शुल्क  समाप्त  कर  दिया  गया

 ध्यान  में  आने  वाली  असंगतियों  को  ठीक  करने  के  लिए  शुल्क  ढांचे  की  सतत  पुनरीक्षा  की  जाती  है  ।

 2.  लघु  उद्योग  क्षेत्र  क ेएकक  उन  मध्यवर्तियों  पर  आधारित  किसी  भी  प्रपुंज  औषध  का

 उत्पादन  कर  सकते  जिनका  आयात  एककों के  से  किसी  तक  के  वर्षों  के  लिए  आयात  तथा  निर्यात

 नीति  के  अधीन  स्वीकार्य  ऐसे  एककों  के  लिए  किसी  भी  प्रपुंज  औषध  का  उत्पादन  करने  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  का  अनुमोदन  प्राप्त  करना  अपेक्षित  नहीं  है  ।

 हल्दिया  उबंरक  परियोजना

 थी  बज  भोहन  महन्तों  :

 क्री  भोला  नाथ  सेन  :

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  की  हल्दिया  उबंरक  परियोजना  में  जिसका  हाल  ही

 में  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  उदघाटन  किया  को  पूरा  करने  के  लिए  कितनी  पूंजी  का  निवेश

 करने  की  आवश्यकता

 इस  परियोजना  में  पूंजी  निवेश  करने  वाले  अंशदाता  कौन-कौन  हैं  और  घसकी  उत्पादन

 क्षमता  कितनी

 इनमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  जरूरत  होगी  और  क्या  इस  उद्यम  में  कोई  विदेशी

 सहयोग  प्राप्त  करने  के लिए  बातचीत  की  जा  रही  और

 परियोजना  को  कहां  से  बिजली  सप्लाई  की  जाएगी
 ?

 रसायन  और  उवंरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  बोरेन्त्र

 कम्पनी  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  उर्वरक  परियोजना  की  लागत  22  करोड़  रुपए

 है । कम्पनी द्वारा भेजी गई सूचना यह दर्शाती है कि परियोजना का वित्त पोषण 42
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 हिन्दुस्तान  लीवर  लि०  की  आंतरिक  संभूतियों  स ेकिया  जा  रहा  कम्पनी  की  प्रदत्त  पूंजी  46,
 66,23,040  रुपए  इन  शेयरों  की  धारिका  निम्न  प्रकार  है  :--

 कम्पनियां  आदि  न  51  प्रतिग़्त

 प्रवासी
 व्यक्ति  न+  0.125  प्रतिशत

 आवासी  फर्मे  —  13.456  प्रतिशत

 आवासी  व्यक्ति  —  35.415  प्रतिशत

 विस्तार  परियोजना  की  उत्पादन  क्षमता  निम्न  प्रकार  होगी  :--

 बतंमान  क्षमता  अतिरिक्त  क्षमता  विस्तार  के

 पश्चात  क्षमता

 डो-अमोनियम  1,60,000  1,60,000

 कास्फेट

 फास्फोरिक  एसिड  19,500  22,350  41,850

 सल्फयूरिक  एसिड  54,000  54,000  1,08,000

 कम्पनी  ने  तकनीकी  जानकारी  और  सेवाओं  के  लिए  लन्दन  की  फर्म  डेवी  मैकी  से

 तकनीकी  सहयोग  करार  किया  है  ।'  परियोजना  की  कुल  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  1.866  करोड़

 रुपए  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  विद्युत  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  पावर  की  आपूर्ति
 करने  हेतु  सहमत  हो  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  गाजोपुर  जिले  में  सेना  अथवा  वायु  सेना  का

 बताने  का  प्रस्ताव

 2070.  शभ्रो  जेनूल  बशर  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  में  किस-किस  स्थान  पर  कितना  रक्षा  भूमि  क्षेत्र

 इस  समय  इस  भूमि  का  किस  रूप  में  उपयोग  किया  जा  रहा

 क्‍या  इस  भूमि  का  उपयोग  रक्षा  उत्पादन  प्रयोजन  के  लिए  अथया  सेना  अथवा  वायु

 सेना  ह्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  मंत्रालय  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  वो०  पो०  नर्ासह  :  और  गाजीपुर  जिले  में  रक्षा  भूमि
 निम्नलिखित  स्थानों  में  ह ैउसका  यंमान  उपयोग  इस  प्रकार  है  :---

 (1)  शाहबाजकुलो  एयर  फोल्ड  :

 कुल  क्षेत्र  २+238.10  एकड़
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 दोड़  पथ  टैक्सी  मार्ग  ल्‍+  84.16  एकड़

 से  घिरा  क्षेत्र

 अनधिकृत  कृषि  के  अन्तर्गत  =  153.94  53.94  एकड़

 क्षेत्र रू हक

 (2)  गाजोपुर  एयर  फोल्ड  :

 कुल  क्षेत्र  =272.25  एकड़

 दोड़ पथ  टैक्सी  मार्ग  = 122.717

 से  घिरा  क्षेत्र
 ह

 अनधिकृत  कृषि  = 132.51  एकड़

 एफ०  सी०  आई०  को  दिया  ++  10.525  एकड़
 गया  क्षेत्र

 (४)  एन०  सी०  सी०  के  लिए  न  1.50  एकड़
 निर्धारित  क्षेत्र

 और  इस  समय  कोई  योजना  नहीं  है  लेकिन  यह  भूमि  भावी  रक्षा  आवश्यकताओं
 के  लिए  सुरक्षित

 ]

 मण्डप्पम  अथवा  रामेश्वरम  में  हेलोकाप्टर  खड़े  करने  के  लिए

 तमिलनाडु  सरकार  से  सुझाव

 2071.  श्रो  एन०  इनिस  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  सरकार  ने  रामेश्वरम्‌  तट  से  दूर  सागर  पर  निगरानी  रखने  के  लिए
 मण्डप्पम्‌  या  रामेश्वरम्‌  में  भारतीय  तट  रक्षक  के  कुछ  हेलीकाप्टर  खड़े  करने  का  केन्द्र  सरकार
 को  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०  वो०  नरसह  :  और  रक्षा  मंत्रालय  को  तमिलनाडु
 सरकार  से  मण्डय्पम  और  रामेश्वरम  में  तटरक्षक  हेलीकाप्टर  खड़े  करने  के  बारे  में  कोई  सुझाव  प्राप्त

 हुआ  प्रतीत  नहीं  होता  ।

 फिर  भी  पालक  खाड़ी  की  चौकसी  के  लिए  नौसेना  का  एक  विमानਂ
 तिरूचिरापल्ली  में  खड़ा  रहता  है  ।

 सोडियम  थियोसल्फेट  एम्पूल्ज  की  सप्लाई

 207
 2.

 भ्री  हन्नान  सोल्लाह  :  क्या  रसायन  और  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  हैदराबाद
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 द्वारा  निभित  सोडियम  थियोसल्फेट  जिन्हें  जय  प्रकाश  अस्पताल  द्वारा  यूनियन  कारबाइड
 के  पीपल्स  हैल्थ  क्लिनिक  में  सप्लाई  किया  जाता  दोषपूर्ण

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रसायन  ओर  उ्यंरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  बोरेस्  :  राज्य
 सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  पीपल्स  हैल्थ  भोपाल  को  पूर्ति  किए  गए  बंचों  के  नमूने  पर

 किए  गए  परीक्षण  के  अनुसार  एम्पूल्स  को  दोषपूर्ण  या  घटिया  नहीं  पाया  गया  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 इलंक्ट्रोनिक  टाइपराइटरों  के  लिए  लाइसेंस

 2073.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  क्या  उद्योग  और  कंपनी  कार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  इलैक्ट्रोनिक  टाइपराइटरों  का  निर्माण  करने  हेतु  लाइसेंस  प्रदान  करने  के  लिये

 कुछ  फर्मों  के  आवेदन  पत्र  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  फर्मों  को  लाइसेंस  कब  तक  मिल  जायेंगे  ?

 उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मोहम्मद
 :  से  इलेक्ट्रानिक  टाइपराइटरों  के  उत्पादन  हेतु  दो  औद्योगिक  लाइसेंस  आवेदन  जो

 कि  अनिर्णीत  पड़े  जुलाई  1985  में  प्राप्त  हुए  थे  ।  अनिर्णीत  पड़े  आवेदनों  के  ब्यौरे  तब  तक  प्रकट

 नहीं  किए  ज।ते  जब  तक  सरकार  उनके  संबंध  में  कोई  निर्णय  न  ले  ले  ।  इस  प्रकार  के  आवेदनों  को

 शीघ्रता से  निपटाने  का  प्रयास  किया  जाता  है  और  इसका  सुनिश्चत  करने  के  लिए  प्रक्रिया  को

 सुप्रवाही  बनाया  गया  है  ।

 लघु  उद्योगों  का  पंजीकरण

 2074.  श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कंपनी  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में

 संघ  राज्य  क्षेत्र  वार  कितने  लघु  उद्योग  पंजीकृत  किये  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  इस  बात  की  कोई  जांच  की  है  कि  उक्त  अवधि  के  दौरान

 इनमें  स ेकितने  एकक  चल  रहे  और  कितने  एकक  रुग्ण

 यदि  तो  कब  से  ओर  तत्संबंधी  राज्य-वार  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरा

 क्‍या

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बंक  उन  एककों  के  नाम  बताने  की  स्थिति  में

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 यदि  तो  भारतीय  रिजर्व  बैंक  कैसे  यह  घोषित  कर  रहा  है  कि  इतने  सारे  एकक

 रुण्ण  और

 रुर्ण  एककों  की  घोषणा  करने  का  आधार  कया  है  जबकि  भारतीय  रिजवं  बैंक  उन

 एककों  के  नाम  का  पता  लगाने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  आरिफ  मोहम्मद
 :  पिछले  तीन  वर्षों  में  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  स्थायी  पंजीकरण  प्रदान  किए  गंए

 लघु  एककों  की  संख्या  दर्शाने  बाला  विवरण-एक  संलग्न  है  ।

 और  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  से  एकत्र  की  गई

 सूचना  के  अनुसार  1981,  1982  और  1983  के  अंत  में  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बैंकों  के  सहायता  विभाग  में  25,342,  58549  और  78,363  रुग्ण  लघु
 एकक  थे  ।  रुग्ण  लघु  एककों  का  राज्यवार  वितरण  दर्शाने  वाला  विवरण-दो  संलग्न  है  ।

 से  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  से  संबंधित  सूचना  भारतीय  रिजर्व  बेंक  द्वारा

 समय  पर  वाणिज्यिक  बेकों  से  एकन्र  की  जाती  परंतु  बंकों  में  प्रचलित  कार्य-प्रणाली  और  प्रथा  के

 अनुसार  और  बंकिंग  कंपनी  का  अधिग्रहण  और  1970  की

 घारा  13(1),  भारतीय  स्टेट  बंक  1955  के  बंकिंग  खण्ड  44(1)  की  धारा  13(1)
 ओर  भारतीय  स्टेट  बैंक  1959  की  धारा  52(1)  के  अनुसार  बैंकों  के

 अलग-अलग  घटकों  से  संबंधित  एककों  के  नामों  सूचना  नहीं  बताई  जा  सकती  ।

 विवरण-एफ

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  उद्योग  निदेशालयों  द्वारा  प्रदान  किए  गए

 एस०  आई०  शथी०  ओ०  एककों  की  इष्टठो  संख्या  दशाने  बाला
 विवरण

 क्र»  राज्य/संघ  शासित  a  दिसम्बर
 स०  क्षत्र  का  नाम  के  वन  जनम  +  ->  ०__न्‍न्‍क

 oe  1982  1983  1984

 1  2  3  *

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  33725  38530  43574

 2.  असम  4230  4878  5773

 3.  बिहार  29694  33333

 4.  गुजरात  35892  40004  44606

 5.  हरियाणा  30755  36474  37045

 6.  हिमाचल  प्रदेश  5153  6406  6883

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  9825  11433  12013
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 ]  2

 8.  कर्नाटक  23158

 9.  केरल  21145

 10.  मध्य  प्रदेश  54092*

 11.  महाराष्ट्र  32657

 12.  मणिपुर  3595

 13.  मेघालय  308

 14.  नागालैंड  353

 15.  उड़ीसा  10761

 16.  पंजाब  50619

 17.  राजस्थान  36581**

 तमिलनाडु  39873

 19.  त्रिपुरा  1482  2

 20.  उत्तर  प्रदेश  49276

 21.  पश्चिम  बंगाल  110526

 22.  सिक्किम  42

 23.  अण्डमान  और  निकोबार  157*

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  210

 25.  चंडीगढ़  158

 26.  दादर  व  नगर  हवेली  157*

 27.  दिल्‍ली  17080*

 28.  दमन  व द्वीप  2628*

 29.  लक्ष्यद्वीप
 —

 30.  मिजोरम  423

 31.  पांडिचेरी  1064

 योग  607049

 लिखित  उत्तर

 361

 11592

 58724**

 41144

 43988

 1715

 58874

 113802*%*

 45

 189

 262**

 1620

 167

 17981

 2820

 539

 1220

 687418

 5

 35050

 26464

 80739

 38456

 2594(x)

 469

 374

 12474

 62236

 43048

 49138

 1400(x)

 106000(x)

 117171

 50(&)

 244

 246(x)

 1782

 192

 18904

 3100

 628

 1389

 789328

 +राज्य  उद्योग  निदेशालयों  द्वारा  संशोधित  **अनंतिम  (»)  आंकड़े  जिनका  स्पष्टीकरण  देना

 अनुमानित
 स्रोत  :  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  उद्योग  निदेशालय  ।
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 विवरण-दो

 शगण  लधु  ओद्योगिक  एककों  से  संबंधित  राज्यवार  सूचना

 ऋर०  राज्य  का  81  82  83

 सं०  संघ  शासित  क्षेत्र  कऑचुन्‍्-न्‍ज>जनज-े  नपप+

 बकाया  एककों  बकाया  बकाया

 की  .  राशि  की  राशि  की  राशि

 संख्या  संख्या  संख्या  ंख्या  संख्या  संख्या

 1...  2  3  4  5  6  7  8

 1.  आन्भ्र  प्रदेश  1050  20.37  4595  38.70  5413  55.89

 2.  असम  1595  .  2.48  2565  4.61  4029.  6.46

 3.  बिहार  987  11.81  2504.  23.05:  3540  29.00

 4.  गुजरात  881  18.65  2564.  39.82  2600.  52.78

 5.  हरियाणा  204.  4.77  1107  13.70  1172  15.91

 6.  हिमाचल  प्रदेश  74  1.10  193  2.16  216  2.31

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  60  1.05  449  2.16  501  4.39

 8.  कर्नाटक  2449...  38.27  4094  46.55  4566  58.34

 9.  केरल  692  16.92  1236  28.40  1243  42.49

 10.  मध्य  प्रदेश  495.  9.77  1197  12.46  2329  19.45

 11.  महाराष्ट्र  2646  78.12  5910  110.36  7068  131.15

 12.  उड़ीसा  838  4.01  1438  6.68  2135  9.67

 13.  पंजाब  699.  9.52  1085  12.39  898  14.44

 14.  राजस्थान  475  4.51  689  8.19  887  12.69

 15.  तमिलनाडु  1686  34.65  8111,  59.21  1695>  71.13

 16.  उत्तर  प्रदेश  1301
 21.06  677  42.36  780...  53.75

 17.  पश्चिम  बंगाल  47827  50.53  11202  71.54  14165  90.04

 18.  गोवा दमन  व  द्विव  69  1.75  133  2.86  221  4.30
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 19.  अण्डमान  व  निकोबार  --
 ण्ग्  22  नाममात्र  23  नाममात्र

 20.  चंडीगढ़  30.  1.27  77  2.38  117.  3.25

 21.  दिल्‍ली  826  27.46  1326  38.96  1620  49.10

 22.  दादर  व  नगर  हवेली  3  0.03  2  0.03  न  न

 23.  मणिपुर  284...  0.06.  385  0.04  339.  0.08

 24.  मेघालय  26  0.02.  176  0.05  189  .  0.03

 25.  मिजोरम  न  2.  नाममात्र  1.  नाममात्र

 26.  नागालैंड  4.  0.01  51  0.04  न  ना

 27.  पांडिचेरी  34  0.79  489  1.73  114.  2.22

 28.  त्रिपुरा
 07  0.09  77  0.07  219  0.12

 29.  अरुणाचल  प्रदेश
 गा

 --  न+  2.  नाममात्र

 .  बोग

 का
 25342  359.07

 ह
 58549

 हु
 568.60

 ह
 78363  "728.98

 टिप्पण  1982  के  अंत  में  रुग्ण  लघु  औद्योगिक  एककों  की  संखूया  में  अधिक  वृद्धि  इस

 कारण  हुई  थी  कि  1982  तक  भारतीय  स्टेट  बैंक  इन  एककों  को  प्रतिरोध

 बिलों  वापस  मांगें  ऋण  लेखों  में  उनकी  रुग्ण  एककों  की  सूची  में  शामिल  नहीं  कर  रहा
 था  क्‍योंकि  इन  एककों  को  पुनःस्थापित  नहीं  किया  जा  सकता  और  जैसा  इन्होंने  बताया
 गया  है  कि  बेंक  को  केवल  अग्रिम  राशि  की  वसूली  करना  रह  गया  इसके  अलावा

 प्रतिरोध  बिलों/वापस  मांगे  गए  ऋण  लेखों  में  बहुत  थोड़ी  बकाया  राशि  वाले
 डी०  आई०  आरण०  लेखों  की  काफी  संख्या  शामिल  है  ।

 स्रोत  :  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ।

 खादी  प्रामोद्योग  आयोग  के  मघुमक्खो  पालन  केन्द्र

 2075.  श्री  हरिहर  सोरम  :  क्‍या  उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  को  सातवीं  योजना  के  दौरान  देश  में

 मधुमक्खी  पालन  केन्द्रों  की  संख्या  बढ़ाने  का  निर्देश  दिया

 (a)  यदि  तो  सातवीं  योजना  अवधि  में  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  मधुमक्खी  पालन

 केन्द्रों  की  संख्या  में  कितनी  वुद्धि  करने  का  प्रस्ताव  और

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  मधुमक्खी  पालन  केन्द्रों
 की

 संख्या  बढ़ाए  जाने  का

 प्रस्ताव  है  ?
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 ज्यथयायापभमपभप  ाााआआआााााााानााणणाणाा

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद
 और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  देश  में  खादी  और  ग्रामोद्योग  का  320

 मधुमक्खी  केन्द्रों  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जिन  राज्यों  में  मधुमक्खी  केन्द्र  खोले  जाने  का
 प्रस्ताव  उनके  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 आंध्र  हिमाचल  जम्मू  व  मध्य

 उत्तर

 पश्चिम  बंगाल  ओर  अरुणाचल  प्रदेश  ।

 पोर्ट  ब्लेयर  तथा  कार  निकोबार  स्थित  उपग्रह  केन्त्र

 2076.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  कैम्पबेल  नाकोवरी  और  मिडिल

 अंदमान  के  लिए  उपग्रह  संचार  केन्द्रों  की  मंजूरी  काफी  पहले  दे  दी  गई  थी  कितु  अन्न  तक  कोई
 प्रगति  नहीं  हुई

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  निर्माण  कब  तक  किए  जाने  तथा  इन्हें  चालू  क्ररने  का
 बिचार  ।

 क्‍या  पोर्ट  ब्लेयर  और  कार  निकोबार  स्थित  वतंमान  उपग्रह  केन्द्र  खराब  रहते  *

 और

 यदि  तो  इन्हें  ठीक  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए

 संज्ञार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  मायाबन्दर  और

 कंपबेल  बे  सहित  अनेक  स्थानों  पर  भू-केन्द्र  की  स्थापना  करने  के  लिए  1983-84  में  एक  योजना

 मंजूर  की  गई  थी  उपस्कर  की  सप्लाई  के  लिए  आदेश  दिए  जा  चुके  हैं  ।

 उपरोक्त  तीनों  स्थानों  पर  भू-केन्द्र  का  कायं  1986-87  तक  पूरा  होने  की

 संभावना

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रोलोप्रोपाइलोन  का  उत्पादन

 2077.  श्री  प्रिय  रंजन  बास  मुंशी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  भनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्रोलीप्रोपाइलीन  की  कुल  मांग  क्या

 इंडियन  पेट्रो-केमिकल्स  कार्पोरेशन  लिमिटेड  के  यूनिटों  द्वारा  कितनी  मात्रा  का  उत्पादन

 होता  *

 क्‍या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  को  प्रोत्साहन  दिया  जा

 सकता  ओर
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 अन्य  -  अज-+

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्र  नबल  किशोर  :  इस  समय  पोलीप्रोपीलीन

 की  अनुमानित  मांग  लगभग  50,000  मी०  टन  प्रति  वर्ष  है  ।

 वर्ष  1984-85  के  इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  लगभग

 27,500  मी०  टन  प्रति  वर्ष  पोलीप्रोपीलीन  का  उत्पादन  किया  ।

 और  वतंमान  में  इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  पोलीप्रोपीलीन  के

 उत्पादन  के  लिए  निम्नलिखित  अतिरिक्त  क्षमताओं  की  स्थापना  कर  रहा  है  :--

 (i)  बड़ौदा  स्थित  करके  विद्यमान  संयंत्र  की  क्षमता  को  30,000  मी०  टन  प्रति  वर्ष  से

 बढ़ाकर  55,000  मी०  टन  प्रति  वर्ष  करना  ।

 (ii)  महाराष्ट्र  गैस  क्र कर  काम्पलेक्स  के  भाग  के  रूप  में  60,000  मी०  टन  प्रति  वर्ष  ।

 फीडस्टॉक  की  सुलभता  ज॑ंसे  मामलों  का  निपटारा  हो  जाने  के  बाद  ही  और  अधिक  क्षमता  के

 अनुमोदन  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 यात्री  कारों  का  निर्माण  करने  के  लिए  विदेशी  सहयोग  संबंधी  समझोते

 2078.  शा०  थी०  वेंकटेश  :  क्या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 *कि:ः

 क्‍या  यह  सच  हे  कि  यूरोप  की  कार  बनाने  वाली  अनेक  कंपनियों/फर्मों  ने  हाल  ही
 भारत  में  पैसेंजर  कारों  का  निर्माण  करने  हेतु  भारतीय  उद्यमियों  के  साथ  सहयोग  संबंधी
 समझौते  करने  के  लिएं  अपनी  रुचि  दिखा  रही

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  कार  बनाने  वाले  ऐसे  कुल  कितने  एकक हैं  जिन्हें  लाइसेंस  अथवा
 आशय  पत्र  दिए  गए  हैं  तथा  विदेशी  कंपनियों  स ेसहयोग  रखने  अथवा  न  रखने  वाले  भारतीय
 उद्यमियों  के  नाम  क्‍या

 भारत  में  कार  निर्माण  एककों  को  सरकारी  स्वीकृति  देकर  कार  बनाने  वाले  यूरोप  के
 ऐसे  एककों  को  आमंत्रित  करके  स्वस्थ  प्रतियोगिता  की  अनुमति  देने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे

 ओर

 भारत  में  प्रत्येक  वर्तमान  एकक  की  कुल  उपलब्ध  क्षमता  क्‍या  है  और  प्रत्येक  वर्ष
 कितने  यात्री  वाहनों-कारों  की  बिक्री  होती  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  सोहम्भद
 हां  ।

 *  पिछले  दो  वर्षों  से  किसी  भी  नये  एकक  को  कारों  का  निर्माण  करने  के  लिए
 आशय  पत्र  जारी  नहीं  किया  गया  19  में  घोषित  व्यापक  नीति  के  अनुसार
 लाइसेंसीक रण  के  उद्देश्य  क ेलिए  चार  पहियों  वाली  मोटर  गाड़ियों  को  एक  सामान्य  श्रेणी  में  लाया
 गया  है  ।
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 विदेशी  सहयोग  के  प्रस्तावों  पर  विचार  स्वदेशीकरण  भुगतान-शर्तों

 ओर  मांग  अनुमान  जैसे  पहलुओं  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 कारों  के  प्रमुख  निर्माताओं  की  स्वीकृत  क्षमता  तथा  उनका  उत्पादव  निम्न  प्रकार

 >>  nS जज
 निर्माता  का  नाम  क्षमता  में

 ल्‍  हजार

 हिन्दुस्तान  मोटर्स  लि०  50,000  24

 प्रीमियर  आटोमोबाइल्स  लि०  28,600  26

 मारुति  उद्योग  ल्ि०  1,00,000  13

 स्टेंडर्ड  मोटर्स  प्राडक्ट्स  आफ

 इंडिया  लि०  पहियों  27,000  नगणष्य

 सिपानी  आटोमोबाइल्स  3,000  ब्‌ही
 oo  ——

 कास्टिक  सोडा  उत्पादन  के  लिए  प्रोद्योगिको  के  आयात  के  लिए  दिशा  निर्देश

 2079.  ओर  शओबल्लभ  पाणिप्रहो  :  क्या  रसाथन  और  उर्वरक  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  *

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कास्टिक  सोडा  के  उत्पादन  के  लिए  नवीनतम
 प्रौद्योगिकी  के  आयात  के  लिए  दिशा  निर्देशों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  और

 यदि  तो  आधुनिकीकरण  हेतु  कार्यवाही  योजना  बनाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नई
 ति  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  ओर  उबरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  वोरेन्द्र  :  और
 सरकार  कास्टिक  सोडा  के  निर्माण  में  पारम्परिक  ग्रेफाइट  एनोडस  ब  एनर्जी  सेविंग  साधनों  के

 स्थान  पर  धातु  एनोडस  के  श्रयोग  को  प्रोत्साहन  दे  रही  इसके  सरकार  ने  मैम्बरेन
 सैल  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन  दिया  है  जिसके  आयात  के  लिए  निम्नलिखित  मागंदर्शंक

 बनाए  गए  हैं  :--

 1.  प्रक्रिया  लाइसेंसदाता  को  चरणों  में  मूल  व  विस्तृत  इंजीनियरिंग  के  लिए  इंडियन
 इंजीनियरिंग  कन्सलटेन्सी  कंपनी  के साथ  करार  करना  चाहिए  व  शिनाछत  करनी

 चाहिए  ।

 2.  प्रक्रिया  लाइसेंसदाता  को  प्राथमिक  व  सहायक  लवण-जल  शुद्धिकरण
 के  घातु  एनोडस  आदि  जैसे  हाईवेयर  के  फैब्रिकेशन  के  लिए  इंडियन

 मैन्यूफेक्चरिंग  कंपनी  के  साथ  प्रबन्ध  करने  चाहिए  और  शिनाख्त  करनी  चाहिए  ।

 3.  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  डी०  टी०  तकनीकी  मूल्यांकन  समिति
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 ई०  और  अन्य  सरकारी  एजेंसियों  के  परामर्श  से  मैमब्नेन  सैल  प्रौद्योगिकी

 पर  आधारित  क्लोर  कास्टिक  इकाइयों  के  लिए  पूंजीगत  सामान  के  आयात  के  लिए

 आदर्श  मानक  तैयार  करेगा  ।

 सरकारो  क्षत्र  के  उपकमों  में  निवेश

 2080.  श्री  अमल  वत्त  :

 करो  संयद  मसूदल  हसेन  :

 क्या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1980-85  की  अवधि  के  दौरान  भारी  उद्योग  विभाग  के  नियंत्रणाधीन  सरकारी  क्षेत्र

 के  विभिन्‍न  उपक्रमों  में  नए  आधुनिकीकरण  स्थानापन्‍नन  और  नवीकरण  करने  पर

 लगाई  गई  पूंजी  सहित  कुल  कितना  निवेश  किया  गया  और

 वर्ष  1980-85  की  अवधि  के  दोरान  किए  गए  निवेशों  का  राज्यवार  ब्यौरा

 क्‍या  है  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद
 विवरण-एक  संलग्न  है  ।

 विवरण-दो  संलग्न

 1980-85  के  दोरान  सरकारो  क्षत्र  के  उपक्षमों  में  हुए  निवेश

 क्रमांक  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  नये  निवेश  नवीकरण  व  कुल  निवेश
 रा

 का  नाम  प्रतिस्थापन

 सहित  एवं  विकास

 झ्राधुनिकीकरण  _  योजनायें

 तथा  अन्यों

 2  3  4  5

 1.  भारत  हेवी  इलैक्ट्रिकल  लि०  253,53  59,35  353,62

 2.  भारत  हेवी  प्लेट  एन्ड  वेसल्स  लि०  4,34  6,49  12,67

 3.  भारत  प्रोसेस  एन्‍्ड  मैकेनिकल  25  1,28  1,63

 इंजीनियर्स  लि०

 4.  ब्रेथवेट  एण्ड  कम्पनी  लि०  न+  5,15  5,40

 5.  बन  स्टंण्डड  कम्पनी  लि०  6,31  23,24  30,85

 $3
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 1  2  3  4  5

 6.  भारत  ब्रेक्‍्स  एण्ड  वाल्वस  लि०  80  1,63  2,43

 7.  भारत  वेगन  एण्ड  इंजीनियरी  97  2,53  4,61

 कम्पनी  लि०

 8.  भारत  पम्पस  एण्ड  कम्प्रेशर्स  लि०  9.03  1,78  10,81

 9.  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  इंडिया  लि०  7,12  --  7,12

 10.  हेवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  11,35  4,47  16,82

 लि०

 11.  एच०  एम०  सी०  लिमिटेड  67,06  54,66  130,64

 12.  जेस्सोप  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  1,38  5,59  7,94

 13.  माइनिंग  एण्ड  अलाइड  मशीनरी  3,30  79  6,56

 कार०  लि

 14.  मारूति  उद्योग  लि०  75,10  न  75,10

 15.  रिचर्डंसन  एण्ड  क्र्डास  लि०  5,00  1,67  7,09

 16.  स्कटर्स  इंडिया  लि०  का  7,79  7,79

 17.  त्रिवेणी  स्ट्रक्चरल्स  लि०  न  2,00  2,00

 18.  तुंगभद्र  स्टील  प्रोडक्ट्स  लि०  50  1,06  1,64

 19:  लगन  जूट  मशीनरी  कारपोरेशन  न+  1,59  1,69
 लि  -

 20.  हुंगली  डॉक  एण्ड  पोर्ट  इंजीनियर्स  43  न  43

 योग  :  446,49  181,17  686,84

 टिप्पण  :  ये  ब्यौरे  गैर-लेखा  परीक्षित  अस्थाई  हैं  ।

 विवरण-दो

 1980-84  के  बौरान  भारो  उच्चोग  विभाग  के  अधीन  विभिस्त  सरकारो  क्षंत्र  के
 उपक्रसों  के  निवशों  के  राज्यवार  ब्योरे  बताने  वाला  विवरण

 २०

 राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश

 नाम

 1  2  3

 ..._].  आन्ध्र  प्रदेश  |  88,838
 2.  आसाम  1,90

 54



 15  1907  लिखित  उत्तर

 1  2  3

 3.  बिहार  22,05

 4.  दिल्‍ली  33,38

 5.  हरियाणा  79,08

 6.  जम्मू  और  कश्मीर  2,77

 7.  केरल  3,02

 8.  कर्नाटक  84,44

 9.  मध्य  प्रदेश  55,91

 10.  महाराष्ट्र  9,69

 11.  उड़ीसा  40

 12.  पंजाब  3,28

 13.  राजस्थान  3,43

 14.  तमिलनाडु  109,25

 15.  उत्तर  प्रदेश
 146,85

 16.  पश्चिम  बंगाल  44,96

 योग  :  686,84
 न  मनन ननत3िनीननीत-33-+म-न+-ननमनन  + वन  3  >+पनन--कननननाअन««>«क. जन

 टिप्पण  :  ये  ब्योरे  गर-लेखा  परीक्षित  अस्थाई  हैं  ।

 पश्चिस  बंगाल  के  केनिग  क्षेत्र  में  तेल  को  खोज

 2081.  झो  सनत  कुसार  मण्डल  :  क्‍या  पेट्रोलियम  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के
 केनिग  क्षेत्र  में

 तेल  की
 खोज  तथा  खुदाई  के  क्या  नवीनतम  परिणाम

 प्राप्त  हुए

 इस  कार्य  के
 कब  तक  चलने  की  संभावना  और

 क्‍या  वाणिज्यिक  आधार  पर  तेल  मिलने  की  कोई  संभावनाएं  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  नवल  किशोर  :  पोर्ट  केनिंग  के  समीप

 बोदरा  में  एक  अन्वेषी  कुएं  की  अभी  तक  खुदाई  जारी

 (a)  चालू  वित्तीय
 वर्ष

 के
 दौरान  भी  इस  कुएं  में  खुदाई  कार्य  के  जारी  रहने  की

 सम्भावना  है  ।
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 पश्चिम  बंगाल  में  अभी  तक  कोई  वाणिज्यिक  खोज  नहीं  की  गई  है  ।

 भारत  चसड़ा  निगम  को  घाटा

 2082.  श्रो  मुरलोधर  माने  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  एक  भारत  चमड़ा  निगम  गत  कुछ
 वर्षों  से भारी  घाटा  उठा  रहा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ने  उक्त  भारी  घाटे  से  उबरने  के  लिए  क्‍या  उपाए  किए  हैं  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद
 और  भारत  लेदर  कारपोरेशन  की  स्थापना  आरंभ  में  एक  संवर्धनकारी  संगठन

 के  रूप  में  की  गई  थी  और  इसने  वाणिज्यिक  परिचालन  1979  में  ही  आरंभ  किया  इसने
 1-1-1980  को  आगरा  की  प्रेसिजन  शू  लास्ट  फैक्टरी  का  भी  अभिग्रहण  किया  था  जो  एक  घाटे  में

 चलने  वाला  एकक  था  जिसका  अब  आधुनिकीकरण  किया  जा  रहा  हालांकि  कारपोरेशन  को

 हानि  हो  रही  है  फिर  भी  इसके  कार्य  निष्पादन  में  धीरे-धीरे  सुधार  दिखाई  दे  रहा  है  और  1984-

 85  में  केवल  2.56  लाख  रुपये  की  ही  सीमांत  हानि  हुई  थी  ।

 भारत  लेदर  कारपोरेशन  के  परिचाल  परिणामों  में  सुधार  करने  के
 उद्देश्य  से  सरकार

 इसके  कार्यकरण  पर  कड़ी  नजर  रखे  हुए  है  ।

 एल०  पी०  जी०  एजेंसियां  खोलना

 2083.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  ऐसे  कितने  जिला  मुख्यालय  हैं  जहां  एल०  पी०  जी०  एजेंसियां  नहीं

 यहां  एल०  पी०  जी०  एजेंसियां  खोलने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इन  स्थानों  पर  एल०  पी०  जी०  एजेंसियां  कब  तक  खोल  दी  जाएंगी  ?

 पेट्रोलियम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  31  ऐसे  जिला

 मुख्यालय  हैं  जहां  अभी  तक  एल०  पी०  जी०  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  है  ।

 और  आर्थिक  व्यवहायंता  के  आधार  पर  एल०  पी०  जी०  की  वितरणशिप
 स्थापित  की  जाती  इन  31  जिला  मुख्यालयों  में  अभी  तक  वितरणशिप  स्थापित  इसलिए  नहीं

 किया  गया  है  क्‍योंकि  उपलब्ध  तत्वों  से  वितरणशिप  की  व्यवहार्यता  स्थापित  नहीं  होती  है  ।

 एल०  पी०  जी०  की  बाटरलिंग  क्षमता  तथा  आधार  भूत  सु  बधाओं  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  जब  मांग  सम्भावना  न्याय  संगत  प्रतीत  होगी  तो  इन्हें  स्थाए
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 ]

 एक्षियाई  खेल  गांव  में  भारत  हेवी  इलेक्ट्रोकल्स  लिमिटेड  के  अधिकारियों  के  लिए
 रिह्ायशी  मकानों  को  खरोद

 2084.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  द्वारा  एशियाई  खेल  दिल्ली  में  रिहायशी
 मकानों  की  खरीद  और  खरीदी  गई  प्रत्येक  ईकाई  की  साज-सज्जा  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 इस  प्रकार  कितने  फ्लैट  खरीदे  और  प्रत्येक  फ्लैट  का  कितना  मूल्य  है  और  इन

 फ्लैटों  में  रहने  वाले  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  और

 एशियाई  खेल  गाँव  में  कार्यालय  के  लिए  खरीदे  गये  स्थान  पर  कितनी  राशि  ख्च  की

 गई  और  प्रति  वर्ग  फूट  इसकी  दर  क्या  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनो  फारय  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  भोहम्भव
 :  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  एशियाई  खेल  नई  दिल्ली  में  रिहायशो

 मकानों  की  खरीद  पर  257  लाख  रु०  व्यय  किए  इन  फ्लेटों  की  साज-सज्जा  पर  कोई  भी

 राशि  व्यय  नहीं  की  गई  है  ।

 बी०  एच०  ई०  एल०  ने  24  फ्लैट  खरीदे  हैं  जिनमें  से  20  फ्लैटों  में  इस  समय

 अधिकारी  रह  रहे  हैं  ।  प्रत्येक  फ्लेट  की  कीमत  संलग्न  विवरण  में  दी  जाती  है  ।

 एशियाई  खेल  गांव  में  बी०  एच०  ई०  एल०  ने  कार्यालय  के  लिए  स्थान  अर्थात्‌
 स्वागत  केन्द्र  और  प्रशासनिक  खण्ड  खरीदा  है  जिसका  मूल्य  लगभग  10.30  करोड़  रु०  प्रतिवर्ग

 ठै ६ मीटर  दर  तल-स्थान  के  लिए  4549  र०  और  भूमि  के  लिए  4,000  रु०

 विवरण

 बो०  एच०  ई०  एल०  द्वारा  एशियाई  खेल  गाँव  में  खरीदे  गए  रिहापज्ञी
 फ्लेटों  को कीमत

 ..
 फ्लैट  सं०

 ....
 प्रत्येक  फ्लैट की  कीमत

 लाख

 ४

 272
 कर  .........

 274

 टा

 278

 5१



 लिखित  उत्तर  6  1985

 1  2

 269  11.14

 270  े  11.15

 271  ,  11.15

 272  11.18

 692,  693,  698

 699,  734,  735  9.62

 680,  886,  704

 711,  729  9.69

 681,  637,  705

 710,  728  9.02
 बल  लकबककीककीन  की  कक

 हिमाचल  प्रवेश  में  प्रायोगिक  शाखा  डांकधर

 2085.  प्रो०  नारायण  बन्द  पराह्वर  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रायोगिक  शाखा  डाकघरों  को  स्थायी  बनाने  के  लिए  क्‍या  मांनदण्ड

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  में  गत  पांच  वर्षों  से  भी अधिक  समय  से  कार्य  कर  रहे  प्रायोगिक

 शाखा  डाकघरों  में  से अभी  तक  किसी  को  भी  स्थायी  नहीं  बनाया  गया

 यदि  तो  जिला-वार  उन  प्रायोगिक  शाखा  डाकघरों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  गत  पांच

 वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  स्थायी  बनाया  गया  भौर

 इन  प्रायोगिक  शाखा  डाकघरों  जिन्होंने  पांच  वर्ष  से  अधिक  की  अवधि

 पूरी  कर  ली  है  और  जिन्होंने  दस  वर्षों  स ेअधिक  की  अवधि  पूरी  कर  ली  है  कब  तक  स्थायी

 बना  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  के  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  प्रामीण  क्षत्रों  में

 प्रायोगिक  डाकघर  स्थाई  बनाए  जाने  के  पात्र  होते  हैं  बशतें  कि लगातार  दो  वा्धिक  पुररीक्षाओं  के

 दौरान  प्रत्येक  ऐसे  डाकघर  में  प्रतिवर्ष  हानि  240  रुपये  से  अधिक  न  प्रायोगिक  डाकघर

 350  रु०  प्रति  वर्ष  हानि  पर  चलने  के  बाद  भी  स्थाई  बनाए  जा  सकते  बशतें  कि  5  कि०  मी०

 के  भीतर  कोई  अन्य  डाकधर  न  हो  तथा  8  कि०  मी०  के  भीतर  कोई  डाकधघर  न  होने  पर  500

 रु०  की  हानि  होने  पर  भी  स्थाई  डाकघर  बनाया  जा  सकता  3  वर्ष  की  प्रायोगिक  अवधि  पूरी
 है

 रने  वाले  डाकघरों  की  एक  वाधिक  पुनरीक्षा  के  आधार  पर  ही  स्थाई  बनाया  जा  सकता  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  5  वर्षों  से  615  प्रायोगिक  शाखा  डाकधर
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 गत  पाँच  वर्षों  के  दौरान  जिन  जिलेवार  प्रायोगिक  शाखा  घरों  को  स्थाई  बनाया  गया

 है  उनकी  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  ।

 प्रायोगिक  शाखा  डाकधरों  की  स्थाई  बनाने  की  लक्ष्य  तारीख  तब  तक  नहीं  निर्धारित

 की  जा  सकती  जब  तक  किवे  मानदंडों  के  अनुरूप  न  हों  ।

 विवरण
 जज

 क्र  ०  सं०  जिले  का  नाम  प्रायोगिक  डाकधर  का  नाम

 [.  नरोला

 2.  बिलासपुर  कल्लार

 3.  हमीरपुर  देखतर

 2.  कितपाल

 4.  कांलड़ा  ग्लोरा  2.  सिद्धपुर

 3.  गीडा  4.  पीठ

 5.  झुर्री  6.  अधवानी

 7.  उबर्गी  ४.  घार

 9.  घनेटी  भुरियान  4.  दोलाखरयाना

 5.  भारना  6.  देहन

 7.  गुरनवार  ४.  गुरलधर  कोटी

 कुरियल  10.  घीन

 11.  अरनोटा  12.  टोरा

 13.  कुरील  20.  कछियारा

 लारहन  22.  मनयाला

 23.  मकराहन  24.  माहेरन

 25.  नागनपेट  26.  नवशेरा

 27.  नन्दरू  28.  रौनखार

 29.  सुधागल  30.  सिद्धपुरघा

 19.  थाना  बरग्रान  32.  त्रिपाल

 पूर्वोत्तर  क्षत्र  में  अप्रयुक्त  गेस  स्रोतों
 का उपयोग

 2086.  श्रो  बाजू बन  रियान  :  क्या  पेट्रोलियम  सम्त्रो यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  अप्रयुक्त  गैस  ज्ोतों  का  भारी

 भण्डार
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  के विकास  के  लिए  इन  ख्रोतों  का

 उपयोग  करने  का

 यदि  तो  कब  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इन  स्रोतों  का  उपयोग  करने  के  लिए  अब  तक  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  गथन  किशोर  :

 से
 )  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  से  पैदा

 होने  वाली
 सम्बद्ध  गैस  उर्वरक  विद्यूत

 उत्पादन  की  चाय  बागानों  तथा  अन्य  उपभोक्ताओं  को  दी  जा  रही  ओ०  एन०  जी०
 सी०  तथा  ओ०  आई०  एल०  से  कहा  गया  है  कि  वे और  अधिक  उपभोक्ताओं  को  गैस  की  सप्लाई
 देकर  जहां  कहीं  सम्भव  हो  भविष्य  में  बढ़ने  वाली  मांग  की  पूर्ति  करें  ।

 सोडा  राख  के  मूल्य  में  वद्ध

 2087.  श्री  आर०  एम०  भोगे  :

 श्रो  लक्ष्मण  मलिफ  :

 क्या  रसायन  ओर  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  सोडा  राख  के  स्वदेशी  निर्माताओं  द्वारा  बिना  किसी  ओऔचित्य  के
 सोडा  राख  के  मूल्य  बढ़ाने  के  मामलों  की  जानकारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  निर्माताओं  मुख्य  रूप  से  लघ  क्षेत्र  प्रयोगकर्ताओं  के
 हित  सोडा  राख  के  न्यूनतम  सम्भावित  दाम  रखने  के  लिए  अनुरोध  किया  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  क्या  उपाए  किए  हैं  ?

 सोडा  ऐश  के  मूल्य  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  सरकार  का  स्वदेशी  निर्माताओं

 द्वारा  सोडा  ऐश  के  मूल्य  में  अनुचित  वृद्धि  किए  जाने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  सोडा  ऐश
 उद्योग  के  मूल्य  पहलू  सहित  विभिन्‍न  समस्याओं  की  जांच  करने  हेतु  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति
 गठित  की  गई  है  ।  इसके  सोडा  ऐश  के  आयात  जो  खुला  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन

 शुल्क  में  कमी  की  गई  है  ।

 रसायन  ओर  उर्बरक्  तथा  उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्री  से

 उड़ोसा  में  जयपुर  डाक  डियोजन  का  विभाजित  किया  जाना

 2088.  श्री  गिरिधर  गोसांगो  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  सकिल  ने  जयपुर  डाक  डिवीजन  को  दो  भागों  में  विभाजित  करने

 और  रायगाड़ा  में  एक  जूनियर  पोस्टल  डिवीजन  रखने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  रायगाड़ा  में  व  1985-86  5-86  के  दौरान  एक  नया  जूनियर  पोस्टल  डिवीजन  खोलने
 का  निर्णय  किया  जाएगा  ?
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भारत  ब्रेक्‍्स  एण्ड  वाल्व्स  लिमिटेड  में  शुरू  किया  गया  विविधोकरण  कार्य  क्रम

 2089.  श्री  अनिल  बसु  :  क्या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  मंसर्स  भारत  ब्रेक्स  एंड  वाल्वस  लिमिटेड  की  श्रमिक  यूनियन  ने  रेलवे  के  लिए
 वाल्व  एक्चएटर्स  एल०  पी०  जी०  सिलेंडरों  आदि  का  निर्माण  शुरू  करके  विविधिकरण  का

 सुझाव  दिया

 क्‍या  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  मंसर्स  भारत  ब्रेक्स  एण्ड  वाल्वस  लिमिटेड  में  कोई
 ण  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  था  और  यदि  तो  इस  कार्यक्रम  का  क्या  हुआ  और  इ

 परिणाम  और

 क्‍या  मंसर्स  भारत  ब्र  कस  एण्ड  वाल्वस  लिमिटेड  में  विविधीकरण  का  कार्यक्रम  शरू
 करने  की  कोई  योजनाएं  हैं  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 हैं

 सके  क्‍या

 उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  आरिफ  मोहम्मद
 एक  ही  ग्राहक  जंसे  रेलवे  पर  निर्भरता  कम  करने  के  लिए  मं०  भारत  ब्र  कस  एन्ड  वाल्वस

 लि०  ने  एक  निगमित  नीति  के  रूप  में  विविधीकरण  उत्पाद  लाइनों  में  प्रवेश  किया  फिर  भ।रत
 ब्रेक्स  एन्ड  वाल्वस  मजदूर  संघ  से  भी  कुछ  लाइनों  में  विविधीकरण  हेतु  सुझाव  प्राप्त  हुए  थे  ।

 भारत  ब्रेक्स  एन्ड  वाल्वस  लि०  ने  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  नई  उत्पाद  लाइनों  जैसे  फ्लूयड
 हेन्डलिंग  सिस्टम  हेतु  टर्नंकी  वर्टिकल़  टर्बाइन  एल०  पी०  जी०  औद्योगिक

 वाल्वों  तथा  एयर  ब्रं  कों  में  विविधीकरण  किया

 केछेक  नई  उत्पाद  लाइनें  जंसे  वाल्व  ईंधन  तेल  हेन्डलिंग  प्रणाली
 को  लो  सल्फर  हैवी  स्टाक  प्रणाली  में  परिवर्ति  करने  के  लिए  टर्ननकी  परियोजना  इस  समय
 उत्पादन  की  प्रक्रिया  में  है  ।  एयर  कम्प्रेश्स  हृयर  रेनज  टी  टी०  पम्पस  तथा  अन्य  किस्मों  के  आधुनिक
 पम्पों  के  न्ग्मिण  में  विविधीकरण  की  सम्भाव्यता  का  कम्पनी  पता  लगा  रही  है  ।

 सातवों  पोजना  में  डाकधर  ओर  तारघर  खोलना

 2090.  डा०  टी०  कल्पना  देवो  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सातवीं  योजना  के  दौरान  कुल  कितने  डाक-घर  खोले

 उक्त  अवधि  में  कितने  तार-घर  खोलने  की  योजना

 उन  स्थानों/राज्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  ये  डाक-घर/तार-धर  खोले  जाने  की
 संभावना  और

 क्या  सरकार  की  योजना  ऐसे  सुदूरवर्ती  स्थानों  पर  रहने  वाले  लोगों  के  लाभ  के  लिए
 जहां  ये  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  चलते-फिरते  डाक-घर  खोलने  की  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 अवधि  के  दौरान  कितने  डाकधर  खोलने  का  प्रस्ताव  है  अभी  इसका  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  दूरसंचार  विभाग  के  प्रस्तावों  पर  योंजना  आयोग
 के  साथ  विचार-विमर्श  हो  रहा  है  तथा  मंजूरी  नहीं  दी  गयी  5  कि०  मो०  षट्भुजाकार
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 नीति  के  अनुसार  देश  में  अभी  लगभग  26,000  तार  घरों  की  व्यवस्था  की  जानी  यह  वित्तीय

 भौर  साज  सामग्री  की  उपलब्धता  पर  निर्मर  होगा  ।

 योजना  आयोग  द्वारा  प्रत्येक  वाषिक  योजना  की  मंजूरी  देने  के  बाद  ही  प्रत्येक  वर्ष  का
 डाक  लक्ष्य  निर्धारिक  किया  जाता  है  ।  जिन  स्थानों  पर  ये  डाकघर  खोले  जायेंगे  उनके  नामों  के  बारे

 में  सकिल  अध्यक्षों  द्वारा  प्रति  वर्ष  प्रस्तावों  की  जांच  करने  और  उन्हें  न्‍्यायोजित  पाने  के  बाद  ही  पता
 चलेगा  स्थानों  के  ब्यौरों  की  प्रति  वर्ष  अन्तिम  रूप  दिया  जाता  1985-४6  के  लिए  स्थानों

 का  अन्तिम  निर्णय  सम्बन्धित  दूरसंचार  सकिलों  द्वारा  लिया  जा  रहा  है  जो  कि  तार  परियात  के
 औचित्य  पर  निर्भर

 (3)  चलते-फिरते  शाखा  डाकघरों  से  कुछ  सीमित  ग्रामों  में  काउन्टर  सेवा  प्रदान  करने  की
 योजना  पहले  से  ही  उपलब्ध  है  तथा  जिन  ग्रामों  में  संभव  होता  है  वहां  इन  चलने-फिरते  डाकघरों  से

 सेवा  प्रदान  की  जाती  है  तथा  यह  उपलब्ध  परिव्यय  पर  निर्भर  होता  है  ।

 |

 पटना  में  टेलीफोन  सेवा

 2091.  श्रो  विजय  कुमार  यादव  :  कया  संचार  संत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पटना  में  अधिकांश  टेलीफोन  आम  तौर  पर  खराब  रहते  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  ने  उन्हें  दूर  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही
 की

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रोी  राम  निवास  :  जी  नहीं  ।  पटना  की

 टेलीफोन  सेवाएं  संतोषजनक  हैं  ।

 उपर्युक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  फिर  पटना  की

 टेलीफोन  सेवाओं  में  और  सुधार  लाने  के  लिए  पटना  मुख्य  एक्सचेज  के  पुराने  पड़  गए  उपस्कर  के

 बदले  डिजिटल  इल॑क्ट्रानिक  एक्स्षवेंज  लगाने  की  योजना  है  ।

 इलाहाबाद  में  सरकारी  क्षंत्र  में  उद्योगों  को  स्थापना

 092.  श्री  अमिताभ  बच्चन  :  क्या  उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा 209  2

 करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इलाहाबाद  में  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  किए  जाने

 वाले  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं

 इन  उद्योगों  की  स्थापना  में  अब  तक  बया  प्रगति  हुई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कई  प्रस्तावित  उद्योग  अन्य  राज्यों  को  स्थानांतरित  कर  दिए  गए

 और  े
 यदि  तो  इन  उद्योगों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  इनके  स्थानांतरण  के  कारण

 क्‍या
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 उद्योग  ओर  कष्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद
 और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  निम्नलिखित  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  परियोजनाएं  शामिल

 की  गई  थी  :--

 (1)  भारत  पस्प  एण्ड  क॑  प्रेसर  हलाहाबाद  :  यह  परियोजना  इस  समय  चल

 रही  है  जिसके  लिए  छठी  योजना  में  10.35  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  नियत  किया  गया  था  जिसमें  से

 छठी  योजना  के  दौरान  12.70  करोड़  रुपये  व्यय  होने  की  सम्भावना  है  ।

 (2)  त्रिबणों  स्ट्रक्चरल्स  इलाहाबाद  :  यह  एकक  इस  समय  मौजूद  है  जिसके

 लिए  छठी  योजना  में  5  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  नियत  किया  गया  था  जिसमें  से  2  करोड़  रुपए

 व्यय  होने  का  अनुमान

 1980-81  से  1984-85  की  अवधि  में  इलाहाबाद  जिले  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के

 लिए  उद्योग  और  अधिनियम  के  अधीन  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  और

 केन्द्रीय  क्षेत्र  के  उपक्रमों  सहित  विभिन्‍न  राज्य  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  7  आशयपत्र  और

 औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गए  जारी  किएं  गए  सभी  आशयपत्रों/औद्योगिक  लाइसेंसों  का

 विवरण  अर्थात्‌  उपक्रम  का  नाम  और  निर्माण  की  क्षमता  और  स्थान  आदि[भा  रतीय  निवेश

 केन्द्र  द्वारा  उनके  न्यूज  लैटरਂ  में  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  किया  जाता  इस  प्रकाशन
 की  प्रतियां  नियमित  रूप  से  संसद  के  पुस्तकालय  को  भेजी  जाती  हैं  ।  ये  आशयपत्र/औद्योगिक  लाइसेंस
 कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  ।

 नहीं नहीं  ।

 2093.  भ्रो  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  प्रतिमास  कितनी  मारुति  कारें  बनाई  जाती

 1984  के  अन्त  तक  कितने  व्यक्तियों  ने  अपना  पंजीकरण  कराया  था  और

 984  के  अन्त  तक  कितनी  कारें  बेची

 देश  के  किन-किन  स्थानों  पर  किन-किन  फर्मों  को  मारुति  कार  की  एजेंसियां  आबंटित
 की  गई

 उसकी  शर्तें  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  निकट  भविष्य  में  इसकी  और  अधिक  एजेंसियाँ  आबंटित  करने  पर  विचार
 कर  रहो  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  मारुति  कार  की  एजेंसी  आबंटित  करने  के

 लिए  क्‍या  कसौटी  अपनाई  जाती  है  ?
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 उच्चोग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहस्भद

 यह  कम्पनी  1985  के  पहले  7  महीनों  में  प्रति  मास  3000  से  अधिक  दर  स ेकारों

 का  निर्माण  कर  रही  है  ।

 हजार  कारों  के  लिए  मूल  बुकिगों  में  से  1984  तक  लगभग  1800

 बुकिगों  को  रहु  और  परिवर्तित  किया  गया  था  ।  1984  तक  कम्पनी  ने  10.5  हजार  से
 अधिक  कारें  डिलीवर  की  थी  ।

 राज्यों
 की

 राजधानियों  और  अन्य  शहरों  में  अव  तक  चौंतीस  डीलर  नियुक्त  किए
 I गए  हैं !

 डीलरों  के  लिए  यह  अपेक्षित  है  कि  वे  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  निर्धारित  किए
 गए  मानकों  के  अनुसार  शो  रूम  और  सर्विसिंग  सुविधाएं  प्रदान  कारों  की  बिक्री  पर  डीलरों
 को  कमीशन  दिया  जाता  है  जिससे  वे  निशुल्क  सेवाएं  प्रदान  वारंटी  पर  ध्यान  देने  आदि  में

 हुए  खर्चों  को  पूरा  कर  सके  ।

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  डीलरों  की  नियुक्ति  खुले  विज्ञापनों  के  उत्तर  में  प्राप्त

 हुए  आवेदनों  के  मूल्यांकन  के  आधार  पर  की  जाती  कम्पनी  द्वारा  इसी  तरीके  से  भविष्य  में  और
 डीलरों  की  नियुक्ति  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 मादक  द्रव्य  बनाने  वालो  कम्पनियों  द्वारा  शीतल  पेयों  को  बाजार  में  बिक्री

 2094.  डा०  जी०  विजय  रामा  राव  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  मालूम  है  कि  मादक  द्रव्य  के  व्यापार  में  लगी  अनेक  प्रमुख  गर-सरकारी  कंपनियाँ

 कुछ  ब्रॉड  नामों  से  शीतल  पेयों  को  बाजार  में  बेच  रहीं  हैं  और  अपने  मादक  द्रव्य  का  अप्रत्यक्ष  रूप

 से  परन्तु  बिल्कुल  स्पष्ट  रूप  से  प्रचार  कर  रहीं  हैं  ?

 उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्भव
 :  पेय  मदिरा  बनाने  वाली  कम्पतियां  मे०  मक  डोवल  एण्ड  कं०  तथा  में०  मोहन  मीकिन्स  भी  मृदु

 पेयों  का  विषणन  कर  रही  हैं  ।

 ओषध  मूल्य  समोकरण  योजना  के  अन्तर्गत  राजसहायता  के  लम्बित  दावे

 2095.  श्री  मानवेन्द्र  सह  :  क्या  रसायन  ओर  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे
 किः

 हु

 औषध  मूल्य  समीकरण  योजना  के  अन्तर्गत  राजसहायता  के  वितरण  के  लिए  सरकार
 और  राज्य  व्यापार  निगम  को  कितनी  धनराशि  उपलब्ध

 ह

 राजसहायता  के  कितने  दावे  एक  महीने  से  अधिक  समय  से  सरकार  के  पास  लम्बित

 पड़े  और  -

 सरकार  किस  सम्भावित  तारीख  तक  राजसहायता  के  इन  दावों  को  निपटाने  की  स्थिति
 में
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 रसायन  ओर  उर्वरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनो  कायं  मंत्री  बोरेन्द्र  :  से

 उपलब्ध  सीमा  तक  सूचना  एकत्र  की  जाएगी  और  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्पादन  शुल्क  में  रियायतों  के  कारण  टायरों  के  मूल्यों  में  कमो

 2096.  श्री  विमल  कांति  घोष  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कंपनो  कार्य  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  अभी  हाल  ही  में  दी  गई  कर  रियायतों  से  टायरों  पर  उत्पादन  शुल्क
 का  बोझ  कितना  कम  हो  गया

 क्‍या  टायरों  के  उत्पादन  शुल्क  में  कमी  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  टायर

 निर्माताओं  ने  टायरों  के  मूल्य  कम  किए  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गए
 उठाने  का  विचार  है  कि  टायरों  के  उत्पादन  शुल्क  में  कमी  का  लाभ  टायरों  के  उपभोक्ताओं  को
 मिल  रहा  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  आरिफ  मोहसम्मव
 :  से  1985  में  घोषित  की  गई  उत्पादन  शुल्क  में  कमी  केवल  उन  छोटे

 ओर  फ्लैप  विनिर्माताओं  को  ही  उपलब्ध  जिनके  उत्पादन  का  कुल  मूल्य  किसी  भी  वित्तीय  वर्ष
 में  50  लाख  रु०  से  अधिक  न  इन  विनिर्माताओं  के  अनुसार  उत्प,दन  शुल्क  में  मिलने  वाली

 छूट  उपभोक्ताओं  को  नहीं  दी  जा  क्योंकि  निवेशों  की  लागतों  में  वृद्धि  उत्पादन  शुल्क  में  हुई
 कमी  से  अधिक  लघु  टायर/ट्यूब/फ्लंप-विनिर्माताओं  से  इस  सम्बन्ध  में  बात  चीत  की
 गई  है  तथा  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  वे  उत्पादन  राहत  का  लाभ  उपभोक्ताओं  को  दें  ।
 उद्योग  को  फिर  से  पिछली  कीमतें  लागू  करने  के  लिए  भी  कहा  गया  है  और  उपभोक्ताओं  को
 उत्पादन  राहत  न  देने  तथा  कीमतों  में  वृद्धि  करने  के  सम्बन्ध  में  पूर्ण  औचित्य  देने  के  लि  ए  भी  कहा

 गया

 सह  शुल्क  राहत  बड़े  टायर  एककों  को  उपलब्ध  नहीं

 पश्चिम  बंगाल  में  रुग्ण  उद्योगों  को  सक्षम  बनाना

 2097.  भरी  पीयूष  तिरकी  :  क्या  उच्योग  और  कंपनी  कार्य  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  पश्चिम  बंगाल  की  विधान  सभा  के  एक  प्रतिनिधिमंडल  ने  पश्चिम  बंगाल  में
 रुग्ण  उद्योगों  को  सक्ष्म  बनाने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  +

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  हस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या
 क्रिया

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  ओद्योगिक  पुर्ननिर्माण  बेंकों  को  निदेश  दिये  हैं  कि  वे  पूर्व
 सुझाव  देने  ओर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  साथ  सहयोग  करने  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  और  कंपनो  कार्य  सन्त्रालय  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  आरिफ  मोहम्मद
 से  (5)  हाँ  ।  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  के  शिष्ट  मंडल  द्वारा  दिए  गए  ज्ञापन  में

 रुणण  और  बन्द  पड़े  एककों  को  फिर  से  चालू  किसी  औद्योगिक  एकक के  राष्ट्रीयकरण  के  मामले
 में  उसकी  बकाया  राशि  की  रक्षा  करने  की  नीति  की  समीक्षा  माल  भाड़ा  समानीकरण  नीति
 पर  फिर  से  विचार  माल  गाड़ी  डिब्बा  उद्योग  में  पटसन  उद्योग
 के  टेक्सटाइल  एककों  को  फिर  से  चालू  दाजिलिंग  में  बन्द  चाय  बागानों  को

 फिर  से  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का  आधुनिकीकरण  और  विस्तार  रुग्ण  एककों  में  भली

 प्रकार  कार्य  कर  रहे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  भागेदारी  आदि  से  आई०  आर०  बी०  आई०
 बैंकों  ओर  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  निभाई  जाने  वाली  भूमिका  का  उल्लेख  है  ।

 इस  ज्ञापन  में  उठाई  गई  बातों  का  विभिन्‍न  मंत्रालयों/संगठनों  से  संबंध  है  और  उन  पर

 इनका  ध्यान  दिलाया  जा  रहा  है  ।

 जाजपुर  सब-डिवीजन  में  टेलोफोन  के  कनेक्शन

 2098.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  कया  संचार  भनन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  कटक  जिले  के  जाजपुर  सब-डिवीजन  में  अब  तक  टेलीफोन  के  कितने  कनेक्शन

 दिये  गए  हैं  और  30  1985  तक  कितने  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा  सूची

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  स्वचालित  टेलीफोन  प्रणाली  का  प्रबन्ध  न  होने  के
 कारण  उस  क्षेत्र  में  टेलीफोन  कनेक्‍्शनों  की  मांग  कम  हो  गई

 जाजपुर  सब-डिवीजन  के  लिए  कितनी  जल्दी  स्वचालित  डायलिंग  टेलीफोन  प्रणाली
 और  एक्सचेंज  की  व्यवस्था  की  और

 क्या  जाजपुर  में  एक्सचेंज  के  लिये  कोई  भवन  बनाने  और  आधुनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज
 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्री  रास  निवास  उड़ीसा  के  कटक  जिले  के

 जाजपुर  उप  मंडल  में  30-6-85  तक  578  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए  जा  चुके  हैं  और  12
 आवेदक  प्रतीक्षा  सूची  में  हैं  ।

 जी  नहीं  ।
 ९

 जाजपुर  रोड  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  सातवीं  योजना  के  दौरान  स्वचल  बनाने  की

 योजना  बनाई  गई  है  ।  अन्य  दो  एक्सचेंजों  घन  मंडल  और  जाजपुर  टाउन  को  फिलहाल  स्वचल

 बनाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जाजपुर  रोड  में  उपलब्ध  भूमि  पर  टेलीफोन  एक्सचेंज  भवन  का  निर्माण  करने  की

 योजना  बशतें  कि  संसाधन  उपलब्ध  रहें  ।
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 कम्तानोर  में  भारत  इलंक्ट्रानिक  लिमिटेड  की  यूनिट

 2099.  श्री  एम०  रामचन्त्न  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  भारत  इलैक्ट्रानिक  लिमिटेड  का  एक  यूनिट  स्थित  और

 क्‍या  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  केरल  का  सबसे  बड़ा  इलैक्ट्रानिक  यूनिट
 कम्पलैक्सਂ  कन्‍्नानौर  में  स्थित  सरकार  कन्‍्नानौर  में  भारत  इलैक्ट्रानिक  लिमिटेड

 का  एक  यूनिट  लगाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मन्त्रो  पो०  बो०  नरसह  :  नहीं  ।

 सरकार  का  मंसर्स  भारत  इलैक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  की  एक  यूनिट  कन्नानोर  में  शुरू
 करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 रासायनिक  मध्यस्थ  टोटामियम  डायोक्साइड  को  वार्थिक  सांग

 2100.  श्री  सुरेश  कुरुप  :  क्या  रसायन  ओर  उर्बरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 भारतीय  उद्योगों  की  रसायनिक  मध्यस्थ  टीटानियम  डायोक्साइड  की  अनुमानित

 वा्िक  माँग  कितनी  है

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  सामग्री  को  काले  बाजार  में  अत्यधिक  मूल्य  पर  बेचा  जाता

 और

 क्‍या  सरकार  का  इस  महत्वपूर्ण  रसायनिक  मध्यस्थ  के  मूल्यों  पर  कोई  नियंत्रण  है  ?

 रसायन  ओर  उवबंरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  सन्त्री  बोरेस  :

 टिटेनियम  डायोक्साइड  की  वर्ष  1985-86  की  मांग  23,3000  टन  आंकी  गई  है  ।

 और  इस  समय  टिटेनियम  डायोक्साइड  के  मूल्य  पर  संवैधानिक  नियंत्रण

 नहीं  है  ।

 6  ए०  पी०  ए०  का  उत्पादन

 क्‍्त्  कि

 01.  श्री  मनफूल  सिह  खोधरो  :  क्‍या  रसायन  ओर  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 ऐसी  सिन्थेटिक  पेनसिलिन  के  थिर्माताओं  के  लिए  6  ए०  पी०  ए०  पर  आयात  शुल्क
 अनेक  बार  अचानक  किन  परिस्थितियों  में  बढ़ाया  गया  है  जिनके  कारण  स्थानीय  निर्माताओं  के  बीच
 भारी  असंतोष  व्याप्त

 शुल्क  दर  बढ़ाये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  सरकार  औषधियों  के  मूल्य  घटाने  के

 लिए  कटिबद्ध  और

 6  ए०  पी०  ए०  के  स्थानीय  निर्माता  कितने  हैं  क्षोर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  उनका
 उत्पादन  कितना  रहा
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 रसायन  और  उर्वरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मन्त्री  बोरेन्द्र  :  और

 6  पर  आयात  शुल्क  1979  के  पश्चात  केवल  एक  बार  पुनरीक्षित  किया  गया

 इसको  1984  में  पुनरीक्षित  किया  गया  था  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि
 के  अविनियमित  आयात  से  स्वदेशी  उत्पादन  प्रभावित  न  हो  |  स्थानीय  उत्पादकों  के

 उत्पादन  में  गड़बड़ी  नहीं  हुई  ।

 इस  समय  आई०डी०पी०एल,०  एलेम्बिक  तथा  मैक्स  इण्डिया
 पी०  ए०  मुख्य  उत्पादक  आई०  डी०  पी०  एच०  ए०  एल०  तथा  एलेम्बिक  ने  6

 ए०  पी०  ए०  के  निम्नलिखित  उत्पादन  की  सूचना  दी

 98384.  5

 वि
 आई०  डी०  पी०  एल०

 पेय
 धपपपपयपपयपयाण।ाा  ४5

 |  +  44

 एच०  ए०  एल०

 एलेम्बिक  2.36  हा

 मैक्स  इंडिया  ने  पी०  ए०  का  वाणिज्यिक  उत्पादन  2102 श्री एन० टोम्बो सिंह : क्‍या उद्योग और कम्पनी कार्य  में  ही  शुरू  किया

 खादो  के  वस्त्रों  के  ऊंचे  दाम

 श्री  एन०  टोम्बो  सिंह  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  खादी  के  वस्त्रों  के  ऊंचे  दामों  की  आम  आदमी  द्वारा  अदायगी  न  किए
 जाने  की  समस्या  को  ध्यान  में  रखकर  खादी  के  वस्त्रों  पर  रियायत  बढ़ाने  पर  बिचार  कर

 रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अपेक्षाकृत  मिल  कपड़े  की  तुलना  में  खादी

 बस्त्रों  के  लिए  संरक्षण  देने  के  सम्बन्ध  में  नीति  बनाने  का  है  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍त्री  आरिफ  मोहम्मद
 :  से  खादी  के  लिए  छूट  की  वर्तमान  योजना  में  संशोधन  करने  के  लिए  इस  समय

 सरकारी  और  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  बीच  बात-चीत  चल  रही  है  ।

 आन्ध्न  प्रदेश  के  प्रकासम  जिले  के  चिराला  शहर  में  एस०  टी०  डी०  सुबिधा

 श्री  सो०  सम्बु  :  क्‍या  संचार  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 कया  आंध्र  प्रदेश  के  पाराकोरण  जिले  के  चिराला  शहर  में  एस०  टीं०  डी०  की  सुविधा
 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 क्‍या  संचार  विभाग  ने  एस०  टी०  डी०  सुविधा  स्थापित  करने  के  लिए  इमारत  के

 निर्माण के लिए चिराला नगर पालिका द्वारा आबंटित भूमि का अधिग्रहण कर लिया और 68
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 i  तन  च  तक  वअचचन++  ने  अरनजनमन  3

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  जी  हां  ।

 और  जैसाकि  नगरपालिका  ने  मंजूर  किया  है  वह  नगर  की  भूमि  देगा  लेकिन

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  सचिवालय  द्वारा  अभी  इसकी  मंजूरी  की
 प्रतीक्षा

 ह ैतथा  विभाग  को  यह  भूमि
 देने  की  मंजूरी  के  लिए  टाउन  चिराला  राज्य  सरकार  के  साथ  कारंवाई  कर

 रहे  हैं  ।

 सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  का  वुरुषयोग

 2104.  श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  4  1985  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  एक
 समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  लगभग  4000  अथवा  इससे
 अधिक  सार्वजनिक  टेलीफोनों  में  से  लगभग  3000  टेलीफोन  निजी  उपभोकताओं'*  को  प्राथमिकता  के

 आधार  पर  टेलीफोन  विभाग  को  200  रु०  मासिक  अदायगी  पर  जनता  को  टेलीफोन  करने  की

 अनुमति  के  वायदे  पर  आबंटित  किए  गए
 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  इन  सभी  3000  टेलीफोन  निजी  टेलीफोन

 आबंटियों  ने  अपने  घरों  में  अवैध  रूप  से  टेलीफोन  एक्सटेंशन  स्थापित  कर  रखे  हैं  और  वे  टेलीफोन

 का  दुरुपयोग  कर  रहे  और

 यदि  तो  सरकारी  टेलीफोन  केन्द्रों  के  दुरुपयोग  और  चोरियों  को  रोकने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।  निर्धारित  नियमों

 के  अनुसार  दिल्ली  में  लगभग  3050  निजी  गारण्टीशुदा  सार्वजनिक  टेलीफोन  प्र

 ओर  जी  नहीं  ।  जब  कभी  भी  ऐसा  मामला  ध्यान  में  आता  भारतीय  तार

 नियम  के  अन्तगंत  सावंजनिक  टेलीफोन  लेने  बाले  उपभोक्ता  के  विरुद्ध  कायंवाई  की  जाती  है  ।

 ४  बंगलौर  में  सार्बजनिक  टेलीफोन  केन्द्र

 2105.  भ्री  बो०  एस०  कृष्ण  अस्यर  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलौर  शहर  में  कितने  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र

 क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  बंगलौर  शहर  में  बनाश  कार  द्वितीय  चरण  विजय  नगर

 जे०  पी०  नगर  आदि  जैसे  नए  एक्सटेन्शनों  में  कोई  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  नहीं  है  यदि

 तो  क्या  समुचित  स्थानों  पर  कुछ  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  की  व्यवस्था  करने  का  कोई

 प्रस्ताव

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आयी  है  कि  जिनकी  दुकानों  में  टेलीफोन  लगे  हैं  वे

 टेलीफोन  करने  वाले  लोगों  से  बहुत  अधिक  पैसा  वसूल  कर  रहे  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दुकानदार  द्वारा  प्रत्येक  काल  के  लिए  जनता  से  लिए  जाने

 बाले  शुल्क  की  दर  सुनिश्चित  करने  का  है  ?
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 जननी  लन  नम  ०»  ७  हनन  eg 35  eS ननीननीख।य  नीता  नमन  अनमम-म-%«मममत

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  30-6-85  की  स्थिति  के

 अनुसार  बेंगलूर  टेलीफोन  प्रणाली
 के

 अन्तगंत  885  सार्वजनिक  टेलीफोन घर  हैं  ।  इनमे ंसे  कुछ
 टेलीफोनों को  टेलीफोन  बूथ  में  प्रदान  किया  गया  है  जबकि  अन्य  बिना  बूथ  के

 जी  नहीं  ।  बेंगलूर  शहर  में  इन  क्षेत्रों  में  अनेक  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  कार्य  कर

 रहे  हैं  ।

 सरकार  की  जानकारी  में  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत  नहीं  आई  है

 सावंजनिक  टेलीफोनों  से  काल  करने  पर  प्रतिकाल  50  पैसे  प्रभार  निर्धारित  किया

 गया  है  ।

 लिपटन  इण्डिया  द्वारा  हिन्दुस्तान  लीवर  के  वनस्पति  के

 व्ययसाय  का  अधिग्रहण

 2106.  भ्री  इन्द्रजोत  कया  उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्री  लिपटन  इण्डिया  द्वारा

 हिन्दुस्तान  लीवर  वनस्पति  के  व्यवसाय  का  अधिग्रहण  के  बारे  में  16  1980
 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4120  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लिपटन  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के  120  करोड़
 रुपया  प्रति  वर्ष  के  वनस्पति  के  व्यवसाय  का  हाल  में  किया  गया  अधिग्रहण  अप्रत्यक्ष  रूप  से  एक

 विलीनीकरण  का  मामला  है  जिस  पर  विशेष  रूप  से  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यपारिक  व्यवहार
 अधिनियम  के  अन्तर्गत  रोक

 यदि  क्या  सरकार  का  विचार  सम्बन्धित  कम्पनियों  के  इस  विवाद  की  पुनः  जांच

 कराने  का  है  कि  यह  दो  कम्पनियों  के  बीच  जो  पहले  से  ही  लन्दन  की  मंसर्स  यूनीलीवर  से  अपने
 सम्बन्धों  क ेकारण  आपस  में  जुड़ी  हुई  केवल  कुछ  उपक्रमों  के  स्थानान्‍्तरण  का  मामला  और

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  कमंचारियों  की  स्वतंत्रता  की  सरक्षा  के  लिए  कोई

 उपाय  करने  का  है  जिन्हें  मनमाने  ढंग  से  एक  कम्पनी  से  दूसरी  कम्पनी  में  स्थानान्तरित  किया  जा

 रहा  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  ग॒ह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्भव
 :  मैसर्स  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  से  मंसर्स  लिपटन  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  अन्यों  के

 साथ-साथ  वनस्पति  के  व्यवसाय  का  अधिग्रहण  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 1969  की  धारा  23  के  अन्तर्गत  विलय  का  मामला  नहीं  था  ।

 श्रीमान्‌  जी  ।

 एक  मलिक  से  दूसरे  के  पास  कमंचारियों  के  स्थान्तरण  के  सम्बन्ध  में  औद्योगिक  विवाद

 नियम  के  अन्तगंत  कोई  विशेष  उपबन्ध  नहीं  अगर  कोई  उत्पीडन  या

 जो  अन्यायपूर्ण  है  या  सेवा  शर्तों  आदि  का  प्रबन्ध  द्वारा  उल्लंघन  किया  गया  है  तो  यूनियन  और

 कामगारों  के  लिए  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अन्तर्गत  इन  विवादों  को  उठाने  के  लिए  रास्ता

 खुला  है  ।  जहां  तक  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  का  सम्बन्ध  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 आमन्ध्न  प्रदेश  में  साल्ट  माडल  और  अनुसंधान  केन्द्र  को  स्थापना  का  प्रस्ताव

 कल  जा

 2107.  भ्री  बो०  शोभनाव्रोइबरा  राव  :  क्या  उद्योग  और  कम्पनो  का  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  श्रीकाकुलम  जिले  में  नौपाडा  या  कृष्णा  जिले  में  मछलोपतनम  में

 मॉडल  और  अनुसंधान  केन्द्रਂ  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  समक्ष

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  निर्णय  कब  लिया  और

 यदि  तो  कया  सरकार  अब  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  आरिफ  मोहम्मव
 जी  हां  ।

 नमक  उद्योग  के  विकास.तथा  नमक  व  समुद्री  रसायनों  के  अध्ययन  हेतु  प्रस्तावित

 परियोजना  की  अस्थायी  रूप  से  अनुमानित  लागत  46.22  लाख  रुपए  है  और  प्रस्ताव  है  कि  इसे

 भावनगर  के  सेन्ट्रल  साल्ट  एण्ड  मैरीन  केमिकल्स  रिसर्च  आन्भ्र  प्रदेश  के  उद्योग  आयुक्त
 तथा  भारत  सरकार  के  नमक  विभाग  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  प्रायोजित  किया  जाएगा  |  कार्यकारी

 अभिकरणों  की  ओर  से  ब्यौरेवार  रिपोर्ट  मिलने  पर  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेगी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ओद्योगिक  उत्पावन

 2108.  आओ  रामाश्रय  प्रसाव  सिह  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  उत्पादन  के  गत  पांच  वर्षों  के  वर्ष-वार  आंकड़े  क्या  और

 देश  में  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  अवधि  में  औद्योगिक  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  आरिफ  सोहम्भद
 :  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  के  गत  पांच  वर्षों

 के  दौरान  औद्योगिक  उत्पादन
 का  औसत  मासिक  सूचकांक  :  1970= 100)  निम्न  प्रकार  रहा  :--

 बघः
 ह

 .  सूचकाक  गत  वर्ष की  उपेक्षा

 प्रतिशत

 1980-81
 ः

 154.08  +  4.0

 1981-82  2  167.35  +8.6

 1982-83  2-83  173.94  -+-3.9

 1983-84  183.44  +5.5

 1984-85 5  193.66  +5.6
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 गााा््रशाशणणणण  जऊाभयायग-।पईइघझ।व  ee

 औद्योगिक  स्थिति  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जा  रही  सरकार  ने  औद्योगिक  लाइसेंस
 और  आयात  करने  सम्बन्धी  नीतियों  में  उ  युक्त  परि  बर्तन  करके  तथा  मेट्रिक  एवं  राजकोषीय  उपाय
 करके  औद्योगिक  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  कई  उपाय  किए  हैं  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 (1985-90)  के  नीति-पत्र  में  अवस्थापना  सम्बन्धी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  पर  बल  दिया  गया

 है  ।  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  में  भौद्योगिक  विकास  की  दर  और  अधिक  बढ़ाने  हेतु  औद्योगिक  विकास
 के  केन्द्र  बिन्दु  प्रौद्योगिकी  का  परिसम्पत्तियों  की  बेहतर  उपयोग  तथा

 कार्यदक्षता  का  संवद्धन  करना  भी  होंगे  ।

 द्वारा  दोषपूर्ण  टब  जनरेटरों  को  सप्लाई

 2109.  श्री  अजित  कुमार  साहा  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  ने  अपनी  कुछ  बिजली

 निगम  राष्ट्रीय  परियोजनाओं  में  दोषपूर्ण  ट्बों  जनरेटर  लगाने  के  लिए  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०

 को  दोषी  ठहराया

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  जाएंगे  ताकि  देश  में  किसी  भी  बिजली
 र  +

 केन्द्र  को  दोषपूर्ण  टर्बो  जनरेटर  सप्लाई  न  किए  जाएं  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद

 :  यद्यपि  एक  स्थानीय  दैनिक  समाचार  पत्र  में  एक  समाचार  प्रकाशित  किया  गया  था

 जिसमें  बी०  एच०  ई०  एल०  द्वांरा  खराब  टर्बो  जनरेटरों  की  सप्लाई  के  लिए  एन०  टी०  पी०

 सी०  द्वारा  शिकायत  का  आरोप  लगाया  गया  लेकिन  इस  दोषारोपण  का  एन०  टी०  पी०

 सी०  द्वारा  खण्डन  किया  गया  था  और  13-6-1985  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  यह  खण्डन

 प्रकाशित  हुआ  एन०  टी०  पी०  सी०  ने  इस  बात  का  खण्डन  किया  था  कि  इसने  खराब

 जनरेटरों  की  सप्लाई  के  लिए  बी०  एच०  ई०  एल०  पर  आरोप  लगाया  था  ।  उन्होंने  यह

 भी  कहा  था  कि  बी०  एच०  ई०  एल०  और  एन०  टी०  पी०  सी०  विभिन्‍न  पावर  एककों  के

 अधिष्ठापन  और  चालू  करने  में  निकट  समन्वय  से  काम  कर  रहे  हैं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।  मु

 हल्के  लड़ाकू  विमान  में  सुधार

 2110.  श्री  बो०  तुलसो  राम  :  कया  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  एयरोनाटिक्स  देश  में  हलके  लड़ाकू  विमान
 में  सुधार  क ेलिएं  आवश्यक  तकनीकी  सहायता  प्राप्त  कर  रही

 यदि  तो  किस  देश  से  तकनीकी  सहायता  मांगी
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 का

 इस  सम्बन्ध  में  दोनों  देशों  के  बीच  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  भारत  को  कब  तक

 आवश्यक  सहायता  दिए  जाने  की  सम्भावना  और

 भारतीय  वायुसेना  किसी  भी  चुनौती  का  मुकाबला  करने  के  लिए  कितनी  सक्षम  हो
 जाएगी  ?

 रका  मंत्री  पो०  वो०  मरसह  ओर  जी
 हां  ।  उच्च  प्रोद्योगिकी  के

 कुछ  क्षेत्रों  में  विदेश  से  परामर्श  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  इस  सम्बन्ध  में  अभी  कोई

 निर्णय  नहीं  लिया  गया  है|

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हल्का  लड़ाक्‌  विमान  हमारी  वायु  शक्ति  का  एक  मुख्य  अंग  होगा  ।

 उड़ोसा  में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  को  स्थापना

 2111.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  उद्योग  और  कंपनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  और  अधिक  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव

 यदि  हां,तो  क्‍या  सरकार  उड़ीसा  में  दो  और  जिला  उद्योग  जिनमें  से  एक

 राउरकेला  में  और  दूसरा  भुवनेश्वर  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  और

 क्‍या  वर्ष  1985-86  में  उड़ीसा  के  दो  जिला  उद्योग  जिनमें  से  एक्र
 शाउरकेला  में  और  दूसरा  भुवनेश्वर  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  लागू  किया  जाएगा  ?

 उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद
 :  बहुत  सी  राज्य  सरकारों  ने  विद्यमान  जिलों  में

 से  ही  नए  जिलों  का  सृजन  कर  लिया  है
 और  वे  नए  जिला  उद्योग  केन्द्र  खोले  जाने  हेतु  केन्द्र  सरकार  के  पास  अभ्यावेदन  भेज  रही  हैं  ।  उनके

 अनुरोधों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 खादो  और  प्रामोद्योग  के  विकास  के  माध्यम  से  प्रामीण  क्षंत्रों  में

 रोजगार  के  सुअवसर

 2112.  भ्रो  कृष्ण  प्रताप  क्‍या  उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 खादी  और  ग्रामोद्योग  के  विकास  के  माध्यम  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंरोजगार  के  अवसर
 प्रदान  करने  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  की  राज्य-वार  क्‍या  उपलब्धि  और
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसर  श्रदान

 करने  हेतु  निर्धारित  लक्ष्य  कया  हैं  ?

 उच्योग  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद
 :  वर्ष  1983-84  के  अन्त  तक  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  खादी  तथा  प्रामोद्योग

 का  विकास  करके  ग्रामीण  क्षेत्र  में  35.51  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  किए  थे  ।

 रोजगार  के  राज्य  वार  आंकड़े  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  (1989-90)  के  लिए  50  लाख  व्यक्तियों
 :  20  ग्रामोद्योग  :  30  को  रोजगार  देने  का  लक्ष्य  रखने  का  प्रस्ताव  किया

 गया  है  ।

 विधरण

 वर्ष  1983-84  तक  खादी  तथा  प्रामोक्षोगों  में  प्रदान  किए  गए  रोजगार  अवसर

 ...  क्रमसं०  छादी  तथा  प्रामोशोगों  में
 गया  कुल  रोजमार

 aaa  2  जज

 3.  आन्ध्र  प्रदेश  2.92

 2.  असम  0.83

 3.  बिहार  0.63

 4.  गुजरात  0.4$

 5.  हरियाणा  0.63

 6.  हिमाचल  प्रदेश  0.4$

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  0.52

 8.  कर्नाटक  0.49

 9.  केरल  3.14

 12.  मध्य  प्रदेश  0.49

 13.  महाराष्ट्र  0.02

 14.  मणिपुर  0.03

 मेघालय 0.02 नागालैण्ड 0.03 44
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 15.  उड़ीसा  1.04

 16.  पंजाब  1.15

 17.  राजस्थान  2.43

 18:  सिक्किस  ढ़

 19.  तमिलनाडु
 '

 6.37

 20.  त्रिपुरा  0.21

 21.  उत्तर  प्रदेश  6.82

 22.  पश्चिम  बंगाल  1.40

 योग  1  35.41

 संघशासित  प्रदेश

 1.  अंदमान  व  निकोबार  द्वीप  —

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  के

 3.  चण्डीगढ़  0.01

 4.  दादरा  व  नगर  हवेली  रे

 5.  दिल्‍ली  0.07

 6.  दमन  व  द्विव  0.02

 47.  मिजोरम  लि

 8.  पाण्डिचेरी  कं

 योग  11  0.10

 जिबिध

 1.  विभागीय
 .

 2.  अन्य  योजनाएं  लि

 योग  वा  —

 योग  35.51

 +$00  से  कम

 15'



 लिखित  उत्तर  6  1985

 कंपरोलेक्टम  को  कम

 2113.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कंपरोलैक्टम  की  कमी  के  कारण  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्‍या  इस  संकट  के  कारण  अनेक  नाइलान  एकक  बन्द  होने  जा  रहे

 क्‍या  गुजरात  उर्वरक  सार्वजनिक  क्षेत्र  कैपरोलैक्टम  आयात  के  विरुद्ध

 नाइलान  उद्योग  को  कैषपरोलैक्टम  की  कितनी  आवश्यकता  है  तथा  इसको  देश  में

 आन्तरिक  सप्लाई  कितनी  और

 यदि  माँग  की  अपेक्षा  सप्लाई  कम  है  तो  इसे  कैसे  पूरा  किया  जा  रहा  है  ?

 पेट्रोलियम  मम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  और  ($)  इस

 समय  कैपरोलैक्टम  का  देशी  उत्पादन  नायलान  उद्योग  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं
 है  ।  अभाव  को  आयात  द्वारा  पूरा  किया  जा  रहा  कैपरोलेक्टम  का  आयात  1985-86  की ः्

 आयात  और  निर्यात  नीति  में  सीमित  अनुमेय  मदों  की  सूची  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 गुजरात  स्टेट  फर्टिलाइजसं  कम्पनी  लिमिटेड  कैपरोलक्टम  के  केवल  अधिक  आयात॑  के

 विरुद्ध  है  ।

 1985-86  में  कैपरोलैक्टम  की  मांग  और  देशी  उपलब्धता  का  अनुमान  क्रमशः

 65,000  से  70,000  मो  ०  टन  तक  और  18,000  मी०  टन

 हजोरा  में  पेट्रो-रसायन  काम्पलेक्स  को  स्थापना  के  बारे  में  प्रगति

 2114.  झ्रो  रणजोत  सिंह  गायकबाड़  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 गुजरात  में  सूरत  के  निकट  हजीरा  में  प्रस्तावित  पेट्रो  रसायन  काम्पलैक्स  की  स्थापना  में

 क्या  प्रगति  हुई

 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  की

 क्‍या  सरकार  ने  अब  तक  कोई  सहायता  दी  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :
 गुजरात  में  केन्द्रीय

 सरकारी  क्षेत्र  में  किसी  अन्य  पेट्रो-केमिकल्स  काम्पलेक्स  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 से  ऐसा  सुझाव  दिया  गया  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  के  प्रस्तावित

 पेट्रो-केमिकल्स  काम्पलक्स  की  इक्विटी  शेयर  पूंजी  में  भागीदारी  लें  ।  प्रतिबन्धित  संसाधनों  पर  दवाव

 पड़ने  के  कारण  ही  मुख्यतया  इस  पर  सहमति  न  हो  सकी  ।
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 तालचेर  उर्वरक  संयन्त्र  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार

 2115.  थओ  राधाकान्त  दिगाल  :  क्‍या  रसाथन  ओर  उ्बरक  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  तालचेर  उवंरक  संयंत्र  में  उसकी  निर्धारित  क्षमता  का  उपयोग  न  होने  के

 क्या  कारण

 क्या  उपरोक्त  उर्वरक  संयंत्र  को  गम्भीर  उपकरण  समस्या  सामना  करना  पड़

 रहा

 क्‍या  संयंत्र  की  विभिन्‍न  समस्याओं  का  पता  लगाने  के  लिए  संयंत्र  का  कोई  सर्वेक्षण
 कराया  गया  और

 तालचेर  उबंरक  संयन्त्र  के  दोषों  को  दूर  निर्धारित  क्षमता  का  उपयोग  करने  में

 सक्षम  बनाने  और  उसके  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  लाने  हेतु  अन्य  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  सम्त्रो  वोरेख  से

 तालचर  उर्वरक  संयंत्र  उपकरण  असन्‍्तुलनों/कमियों  और  पावर  की  निरन्तर  कमी  के  कारण

 अपनी  निर्धारित  क्षमता  प्राप्त  करने  में  सक्षम  नहीं  हो  सका  एक  उच्च  स्तरीय  तकनीकी

 समिति  ने  एकक  के  कार्यनिष्पादब  में  सुधार  करने  हेतु  कुछ  दीर्घावधि  और  अल्पावधि  उपायों  का

 सुझाव  दिया  यद्यपि  अधिकतस  अल्पावधि  उपाय  पूर्ण  हो  चुके  दीर्घावधि  उपायों  के
 कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  तभी  लिया  जाएगा  जब  इस  समय  किया  जा  रहा  सम्पूर्ण
 सर्वेक्षण  पूरा  हो  जाये  ।  काफी  हृद  तक  संयन्त्र  की  विद्युत  आवश्यकताओं  को  पूर्ण  करने  की  दृष्टि

 से  तालचर  में  एक  30  मेगावाट  रक्षित  पावर  सन्यन्त्र  भी  संस्थापित  किया  गया  है  ।
 हु

 विधि  आयोग  का  पुनर्गठन

 2116.  भ्रो  शरद  विधे  :  क्‍या  विधि  ओर  न्याय  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विधि  आयोग  की  बढ़ाई  गई  अवधि  के  समाप्त  होने  के  पश्चात्‌  30

 1985  को  उसका  पुनगंठन  किया

 यदि  तो  अयोग  के  सदस्यों  के  नाम  कया  और

 गदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधि  ओर  स्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एच०  आर०  से
 बर्तमान  विधि  आयोग  की  अवधि  31  1985  तक  बढ़ा  दी  गई  आयोग  के  प्रनर्गठन  का
 प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन

 ]

 मध्य  प्रदेश  के  शाजापुर  तथा  देवास  जिलों  के  डाकघरों  के  लिए  भवन-निर्माण

 2117.  श्री  बापूलाल  मालवोय  :  क्‍या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  शाजापुर  तथा  देवास  जिलों  में  ऐसे  कितने  डाकघर  हैं  जिनके  अपने
 भवन  नहीं  हैं  तथा  किराये  के  भवनों  में  स्थित
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 क्‍या  इन  डाकघरों  को  अपने  भवन  निर्माण  के  लिए  सरकार  की  कोई  योजना

 ओर

 यदि  तो  किस  समय  तक  इन  भवनों  के  निर्माण  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  सनन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राम  निवास  :  मध्य  प्रदेश  के  शाजापुर
 ओर  देवास  जिलों  में  30  डाकघर  ऐसे  हैं  जिनका  अपना  भवन  नहीं  हैं  और  वे  किराए  के  भबनों  में
 स्थापित  हैं  ।

 और  फिलहाल  इन  डाकघरों  के  लिए  विभागीय  भवन  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।  केवल  शाजापुर  जिले  में  अकोडिया  में  डाकघर  भवन  का  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान

 निर्माण  करने  का  प्रहताव  है  बशर्ते  कि  निधि  उपलब्ध  रहे  ।

 लिनुवाद ]

 केरल  में  डाक  तथा  तार  सिविल  डियोजन  खोलना

 2118.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्‍या  संचार  भन्‍्त्रोी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या

 सरकार  का  विचार  केरल  में  एक  नया  डाक  तथा  तार  सिविल  डिवीजन  खोलने  का  है  ?  के

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  रास  निवास  :  जी

 देश  में  इलेक्टरानिक  टेलीफोन  प्रणालो

 2119.  श्री  बो०  एस०  विजय  राघवन  :  क्‍या  संचार  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  समस्त  देश  में  इलैक्ट्रानिक  टेलीफोन  प्रणाली  लाने
 के

 लिए  कोई  चरणबद्ध

 क्रम  और

 यदि  तो  सत्सम्बधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्री  रास  निवास  :  जी  हां  ।

 1983  में  बम्बई  में  प्रथम  एनालाग  इलेक्ट्रानिक  स्थानीय  एक्सचेंज  चालू
 किया  गया  |  तत्पश्चात्‌  ओर  मद्रास  में  अनेक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  चालू
 किए  जा  चुके  हैं  ।

 दो  लाख  लाइनों  के  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  उपस्कर  का  आयात  किया  गया  है

 और  इस  किस्म  के  पहले  एक्सचेंज  बम्बई  और  कानपुर  में  चालू  किए  गए  हैं  ।

 टेलीमेटिक  के  विकास  के  लिए  एक  केन्द्र  सी०  डी०  ओ०  टी०  की  स्थापना  की  गई  है  जो

 डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  स्विचिंग  प्रणाली  का  डिजाइन  देश  में  ही  करेगा  ।  उत्तर  प्रदेश  के  गोंडा  जिले

 में  मनकापुर  नामक  स्थान  पर  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  उपस्कर  की  प्रतिवर्ष  5  लाख  लाइनों

 के  उत्पादन  के  लिए एक  फैक्टरी  लगाई  जा रही  है  ।  च्ड
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 बंबई  अपतट  पर  तेल  और  प्राकृतिक  गंस  आयोग  का  एक
 वक्षिणी  टमिनल  को  स्थापना

 2120.  श्री  प्रताप  राव  बो०  भोसले  :  क्‍या  पेटोलियम  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  बम्बई  अपतट  पर  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  दक्षिणी  टर्मिनल  स्थापित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 कया  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  उपर्युक्त  परियोजना  के  स्थल  के  लिये  सर्वेक्षण

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  उक्त  परियोजना  के  लिये  किसी  भूमि  की  पेशकश  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेटोलियम  मस्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  नअल  किशोर  :  से  तेल  और

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  एन०  जी०  ने  पश्चिमी  अपतटीय  तेल  क्षेत्रों  क ेएकीकृत  विकास

 की  एक  योजना  तैयार  की  थी  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उरान  के  दक्षिण  में  दूसरा  तेल  और

 गैस  टमिनल  स्थापित  करने  की  परिकल्पना  की  गई  ओ०  एन०  जी०  सी०  के  अनुरोध  पर  महाराष्ट्र
 सरकार  ने  अनेक  स्थानों  का  सर्वेक्षण  किया  है  और  जिला  रायगढ़  के  उसर  में  एक  स्थान  को  सुझाया
 है  ।  परियोजना  के  लिए  जब  पर्याप्त  रकम  उपलब्ध  होगी  तब  आगे  की  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 पश्चिमों  बंगाल  को  एल्कोहल  की  सप्लाई

 2121.  भी  सुधोर  राय  :

 भरी  रेणुपद  दास  :

 क्या  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  द्वारा  किये  गये
 आवंटन  के  अनुसार  पश्चिम  बंगाल  को  एल्कोहल  की  सप्लाई  करने  को  राजी  करायां  गया  परन्तु
 इस  संबंध  में  आदेशों  की  क्रियान्विती  न  होने  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  के  ड्रग  और  फार्मास्युटिकल्स
 उद्योगों  में  गम्भीर  संकट  पैदा  हो  गया  और

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 श्सायन  और  उर्वरक  तथा  उद्योग  ओर  कंपनी  काय॑  मंत्री  बोरेन्द्र  :  और
 वर्तमान  अल्कोहल  वर्ष  1984-85  1985  के  दौरान  पश्चिम

 बंगाल  को  अल्कोहंल  का  आबंटन  केवल  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  से  किया  गया  दोनों  राज्य
 सरकारों  से  अल्कोहल  की  आबंटित  मात्रा  सप्लाई  करने  के  लिए  कहा  गया  उनके  पास
 पर्याप्त  फालतू  मात्रा  न  होने  के  कारण  राज्यों  द्वारा  की  गई  वास्तविक  सप्लाई  किए  गए  आबंटनों  से
 कम  पश्चिम  बंगाल  में  औद्योगिक  एककों  की  औद्योगिक  अल्कोहल  की
 मांग  को  वास्तविक  प्रयोगकर्ताओं  को  अनुमेय  शुल्क  मुक्त  आयातों  के  माध्यम  से  भी  पूरा  किया  जा

 रहा  है  ।
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 सद्रास  रिफाइनरीज  द्वारा  ल्यूब  संयंत्र  को  स्थापना

 2122.  भ्री  यशवन्त  राब  गड़ाख  पाटिल  :  क्‍या  पेटोलियम  मन्त्रो  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे

 क्‍या  सच  है  कि  मद्रास  रिफाइनरीज  ने  एक  नया  ल्यूब  संयंत्र  स्थापित  करने  का  निर्णय

 किया  है  और  इसके  लिए  स्वीक्लतिं  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेटोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  और  अपनी  ल्यूब
 संयंत्र  की  क्षमता  को  174,500  मी०  टन  प्रति  वर्ष  से  बढ़ाकर  2,70,00  मी०  टन  प्रति  वर्ष  करने

 के  लिए  मद्रास  रिफाइनरीज  लिमिटेड  ने  एक  संभावना  रिपोर्ट  तैयार  की  नई  प्रोपेन  डिअस्काल्टिग

 नई  एक्ट्रेक्शन  डिवेंक्सिग  की  डिवॉटिलंग  और  हाइड्रोफिनिशिंग  यूनिटों  के  लिए

 सुविधाओं  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  इसकी  अनुमानित  लागत  93.94  करोड़  रुपये  यह
 मामला  विचाराधीन  है  ।

 पूर्थी  क्षत्रों  में  उर्वरक  संयंत्रों  का  कार्य-सिष्पादन

 १  2123.  श्री  नारायण  क्‍या  रसायन  ओऔर  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 F
 क्‍या  यह  सच है  कि  पूर्वी  क्षेत्र  में  हिन्दुस्तान  उर्वरक  निगम  के  अन्तर्गत  अधिकांश

 उवंरक  संयंत्र  रुग्ण

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  क्षेत्र  में  उर्वरक  संयंत्रों  के  कार्य  निष्पादन  का

 ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में  उर्वरक  संयंत्रों  मे ंसंकट  के  लिए  जिम्मेदार  कारणों  का

 पता  लगाने  के  लिए  कोई  प्रयास  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  यदि  कोई  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा

 रहे  तो  क्या  ?

 रसायम  और  उर्थरक  तथा  उद्योग  और  कंपती  कार्य  संज्ी  बीरेश

 हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  लिमिटेड  के  अधीन  पूर्वी  क्षेत्र  में  स्थित  संयंत्र  हानि  उठा  रहे  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  संयंत्रों  की  क्षमता  उपयोगिता  नीचे  दी  गयी  है  :--
 जपप्प्पप्पयपयणयायण  —

 इकाई  198  2-83  1983-84 4  1984-85  4-8  5

 प्रतिशत

 प्रतिशत प्रतिशत 62 45 47.9 नामरूपना 47 40 44.2 बरौनी 50 39 24.97 दुर्गापुर 26 47 80
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 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  अवरोधों  को  हटाने  के  लिए  संयंत्रों  का  सम्पूर्ण  सर्वेक्षण

 किया  यया  था  ।  शिनाख्त  की  बढ़ी  समस्याओं  में  पावर  की  डिजाइन  तथा

 उपस्कर  में  कमियां  मुख्य  पहलु  पाए  गए  हैं  ।

 संयंत्रों  में  कुछ  परिवर्तन/प्रतिस्थापन  किए  गए  हैं  और  उन्हें  कार्यान्वित  किया  जा  रहा
 सभी  संयंत्रों  में  केप्टिव  पावर  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  बृहद  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 पेटोल  पम्पों  के  नवोकरण  के  लिए  भूमि  का  मूल्यांकन

 क्या  पेट्रोल  पम्पों  के नवीकरण  के  लिए  भारत  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  को  पट्टे  पर  दी

 गई  भूमि  सामान्यतः  लगभग  156  अधिक  मूल्य  पर  दी  जाती

 क्‍या  नवीकरण  करते  समय  भूमि  के  बाजार  भाव  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  और

 2124.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  क्‍या  पेट्रोलियम  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  भूस्वामी  पट्टे  के नवीकरण  के  लिए  अपनी  सम्पत्ति  का  मूल्यांकन  सरकार  द्वारा

 प्राधिकृत  मूल्यांकन  से  कराता  है  तो  क्‍या  भारत  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  इस  प्रकार  के  मूल्यांकन  को

 स्वीकार  करता  है  ?

 पेटोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  जब  तक  कि  पहले  से  ही
 निर्मित  भवन  के  पूव॑  निर्धारित  किराए  के  नवीकरण  की  अवधि  का  विकल्प  न  हो  या  बर्मा-शैल
 अधिग्रहण  अधिनियम  लागू  न  होता  हो  द्वारा  26-10-1976  को  या  उसके  बाद  बैध  पटटा
 समाप्त  हो  रही  हो  वहाँ  उसी  किराए  पर  उतनी  ही  अवधि  के  लिए  नवीकरण  किया  जा  सकता
 कम्पनी  आगे  की  अवधि  के  लिए  भूमिपति  के  साथ  उस  स्थिति  में  नवीकरण  के  लिए  बातचीत  करती

 जब  पट॒टे  की  अवधि  समाप्त  हो  गई  हो  तथा  वृद्धिवार  यदि  कोई  हो  तो  वह  पूर्णतया  निगम  को
 मिलने  वाले  लाभों  पर  निर्भर  करेगी  ।

 बाजार  मूल्य  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 निगम  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  स्वतंत्र  मूल्यांकक  से  अपना  मूल्यांकन  करवाता
 और  संशोधित  किराया  निर्धारित  करते  समय  उस  पर  विचार  किया  जाता

 गुजरात  में  तेल  कुओं  को  सुरक्षा

 2125.  श्री  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  में  गुजरात  में  तेल  के  कुओं  में  चोरी  के  कितने

 मामले

 इन  मामल  |  में  कितने  व्यक्तित  गिरफ्तार  किए  गए  ओर  क्या  कायंवाही  की  और

 सुरक्षा  को  मजबूत  बनाने  के
 लिए  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संश्रालय के  राज्य  अंत्री  नवऊू  किशोर  :  वर्ष  1983-84  में  11

 मामले  तथा  1984-85  में  10
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 ड-सफफनका न  -

 इन  मामलों  में  कुल  21  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  इस  समय  20

 मामलों  की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  है  और  मामले  को  बन्द  कर

 दिया  गया  है  ।

 उठाए  गए  कुछ  कदम  इस  प्रकार  हैं  :--

 (i)  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  पुलिस  द्वारा  गश्ती  में

 तेजी  लाना  ।

 (1)  ग्राम  रक्षा  दलों  जैसे  ग्राम  रक्षक  दलों  की  सेवाओं  को  उपयोग  में  लाना  ।

 (11)  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  काय॑  क्षेत्र  में  सी०  आई०  एस०  एफ०  को

 लगाना  ।

 (iv)  हैलीकाप्टरों  द्वारा  गश्ती  ।

 (५)  अनुत्पादक  कूपों  का  बन्द  किया  जाना  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  ग्लासਂ  उद्योग  के  लिए  लाइसेंस

 2126.  भी  शिवेन्द्र  बहादुर  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  एक  ही  राज्य  अर्थात्‌  उत्तर  प्रदेश  में  के  लिए  दूसरा

 लाइसेंस  जारी  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  प्रत्येक  परियोजना  पर  कम  से  कम  150  करोड़  रुपए  की  लागत  वाले
 ग्लासਂ  जंसे  अत्यन्त  पूंजी  |प्रधान  वृहत  उद्योग  के  एक  ही  राज़्य  में  स्थापित  करने  के  क्‍या

 कारण  हैं  ?

 उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहमद  :

 उद्योग  तथा  1951  के  अधीन  क्षमता  को  80  लाख  वर्ग

 मीटर  से  बढ़ाकर  100  लाख  मीटर  कर  देने  के  लिए  क्षमता  का  पर्याप्त  विस्तार  करने  तथा  प्रोद्योगिकी

 को  उन्नत  बनाने  के  लिए  शीट-ग्लास  एकक  के  लिए  आधथिक  दृष्टि  से  जीव्य  समझा  गया  एक  आवेदन

 प्राप्त  हुआ  इस  पर  अभी  तक  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 औद्योगिक  लाइसेंस  सम्बन्धी  आवेदनों  को  निहित  विभिन्‍न  तकनीकी-आ्थिक  तथा

 स्थापनास्थल  सम्बन्धी  कारकों  पर  सावधानीपूर्वक  विचार  करने  के  बाद  ही  स्वीकृत/रहू  किया

 जाता  है  ।

 उद्योग  रहित  इतुक्‍्की  जिले  में  उद्योगों  को  स्थापना

 2127.  पो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  केरल  सरकार ने  उद्योग  रहित  इदुक्की  जिले  में  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और
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 कया  केन्द्रीय  सरकार  इस  प्रयोजन  के  लिए  विशेष  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में

 विचार  करेगी  ?

 उद्योग  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  आरिफ

 मोहमद  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 हानिकारक  कीटनाशकों  का  प्रयोग

 2128.  भीमती  गीता  मल्तर्जो  :

 श्री  ह्बजोत  गप्त

 क्या  रसायन  और  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कीटनाशी  औषधियों  के  बारे  में  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान
 परिषद  की  एक  शाखा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विकास  अध्ययन  के  राष्ट्रीय  संस्थान  द्वारा  किए  गए

 अध्ययन  की  जानकारी

 क्‍या  इस  अध्ययन  के  अनुसार  उन  खतरनाक  कीटनाशकों  जिनके  उपयोग  पर

 विकसित  देशों  में  या  तो  रोक  है  अथवा  अत्यधिक  प्र  तिबंधित  40,000  टन  तक  की  मात्रा  का

 अभी  भी  भारत  में  प्रति  वर्ष  उपयोग  किया  जाता

 यदि  तो  इस  श्रेणी  में  कौन-कौन  सी  प्रसिद्ध  कीटनाशी  औषधियां  आती  हैं

 क्‍या  सरकार  इस  प्रकार  के  कीटनाशकों  के  पश्चिम  देशों  से  शारत  में  आने  पर  रोक  लगाने

 हेतु  कोई  कदम  उठा  रही  और

 क्या  कीटनाशी  1960  और  उसके  अन्तर्गत  गठित  पंजीकरण  समिति

 हानिकर  कीटनाशकों  के  उत्पादन  और  उपयोग  पर  रोक  लगाने  में  निष्प्रभावी  सिद्ध  हुई  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  बीरेनद्र  :

 हां  ।  राष्ट्रीय  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विकास  अध्ययन  संस्थान  आई०  एस०टी०  ने

 एक  अध्ययन  किया  था  जिसका  शीषं॑क  कन्ट्रोल  आफ  पैस्ट  इन्फ्रैस्टेशन  :  पोलिसीज  फोर  पेस्टिसाइड्स  इन

 इंडिया  था  ।

 एन०  आई०  एस०  टी०  ए०  डी०  एस०  ने  जबकि  इस  अध्ययन  पर  अभी  रिपोर्ट  प्रकाशित
 करनी  दो  लेख  प्रकाशित  हुए  अर्थात  (1)  स्ट्रक्चर  एण्ड  ग्रोथ  आफ  दी  पेस्टिसाइड्स  इंडस्ट्री  इन

 और  (2)  पैस्टिसाइड्स  ए  रोइंग  ग्लोबल  प्रोबलम  ।  दूसरा  भारत  में  वर्ष
 1980-81  के  दौरान  30,000-40,000  टन  पैस्टिसाइडस  के  जिनमें  कुछ  विकासशील  देशों

 में  कुछ  प्रतिबंधित  हैं  या काफी  सीमित  हैं  जबकि  अन्यों  में  उनके  प्रयोग  की  अनुमति  दशाने  वासी

 पेस्टिसाइडस  इन्फोरमेशन  और  जैसा  पत्रिकाओं  में  प्रकाशित  भारत  में  पैस्टिसाइडस  के

 उत्पादन  व  आयात  पर  सूचना/आंकड़ों  के  संदर्भ  में  ऐसे  पैस्टिसाइडों  के  आयात  में  काफी  कमी
 आई  है  ।

 लेख  में  उल्लिखित  पैस्टिसा

 ।
 इड्स  बी०  एच०  डी०  डो०
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 और  ऐसे  कीटनाशियों  के  आयात  की  मात्रा  कम  हो  रही  है  और  अब  इनका

 आयात  काफी  कम  हो  रहा  भारत  में  प्रयोग  किए  गए  ऐसे  प्रकृति  के  पेस्टीसाइड्स  में  अधिकतम

 डी०डी०टी०  है  और  बी  ०एच०सी०  का  प्रंयोग  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  लिए  किया

 जाता  है  ।

 भारत  में  पेस्टीसाइड्स  का  आयात  और  निर्माण  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इन्सेक्टिसाइड

 अनिनियम  के  अधीन  विनियमित  देश  में  पेस्टीसाइडस  के  आयात/निर्माण  की  अनुमति  देने  से
 व  अधिनियम  के  अधीन  गठित  पंजीकरण  समिति  इंसैक्टिसाइड्स  की  दक्षता  और  भारतीय  स्थिति  के

 अनुसार  मानव  और  जानवरों  को  सुरक्षा  जैसे  सभी  सम्बद्ध  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखती  है  ।

 को  गति  और  कार्य  साधकता

 2129.  श्री  एम०  एल०  झिकराम  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  को  दिए  गए  लड़ाकू  विमानों  की  तुलना  में
 की  तथा  कार्यसाधकता  बेहतर  और

 दुनिया  में  ऐसे  विमानों  के  नाम  कया  हैं  जिनकी  कार्यंसाधकता  से  बेहतर
 अथवा  उनके  बराबर  है  और  किन-किन  देशों  के  पास  ऐसे  विमान  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०  बो०  नरसह  :  और  मिराज  2000  की  अधिकतम
 गति  से  अधिक  तुलनात्मक  विमान  की  कार्यसाधकता  के  बारे  में  प्रमाणिक
 सूचना  उपलब्ध  नहीं  फिर  प्रकाशित  सूचना  के  अनुसार  उसमें  बताए  गए  रूस  के

 29”,  साऊदी  इजराइल  और  जापान  के  और  अमरीका
 डनमार्क  और  नार्वे  के  एਂ  विमानों

 की  विशिष्ट  कार्यक्षमता  मिराज  2000  विमान  के  समान  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़  क्षेत्रों  का  ओद्योगिक  विकास

 2130.  श्री  गंगा  राम  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  कायं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  आगरा  जिले  के  बाढ़  और  फतेहाबाद  तहसीलों
 और  आगरा  तहसील  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  और  जिला  मैनपुरी  की  शिकोहाबाद  तहसील  को  औद्योगिक
 रूप  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  घोषित  करने  का

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  अत्यधिक  पिछड़  क्षेत्र  का  तीब्रगति  से

 ओऔद्योगिक  विकास  करने  के  दृष्टिकोण  से  कोई  विस्तृत  सर्वेक्षण  कराने  का  है

 क्या  सरकार  की  पर्यावर्णीय  प्रदषण  के  दष्टिकोण  से  आगरा  के  विभिन्‍न  उद्योगों गों  को
 आगरा  जिले  से  उक्त  डे  क्षेत्रों  में  सथाना  गरि  त  करने  की  कोई  नीति  और

 यदि  तो  इस  नीति  के  कार्यान्वयन  के  लिए  क्‍या  दिशानिदेश  दिए  गए  हैं  ?
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 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ

 मोहम्मद  :  मेनपुरी  के  पूरे  जिले  को  वर्ग  का  पिछड़ा  जिला  घोषित  किया  ग्रया

 आगरा  जिले  या  इसके  किसी  भाग  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 विशिष्ट  जिले  में  उद्योगों  की  स्थापना  करना  मुख्य  रूप  में  संबंधित  राज्य  सरकार  का

 उत्त  रदायित्व  है और  राज्य  सरकार  के  अनरोध  पर  संबंधित  जिला  उद्योग  केन्द्र  समय-समय  पर

 ओऔद्यो  गिक  सर्वेक्षण  करते  हैं  ।

 और  आगरा  मथुरा  क्षेत्र  में  एक  समलम्ब  चतुर्भुज  क्षेत्र  का  पता

 लगाया  गया  है  जिसमें  किसी  प्रदूषणकारी  उद्योग  की  स्थापना  करने  की  अनुमति  नहीं  दी

 प्रदूषण  की  संभावना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उद्योगों  को  तीन  श्रेणियों  में  वर्गीकृत  किया  गया

 है  अर्थात  वे  उद्योग  जिनकी  स्थापना  की  बिल्कुल  मनाही  वे  उद्योग  जिनकी  स्थापना  की  उनके

 प्रभाव  के  मूल्यांकन  के  बाद  अनुमति  दी  जा  सकती  है  और  वे  उद्योग  जो  वर्जित  क्षेत्र  में  स्थापित

 किए  जा  सकते  पर्यावरण  विभाग  द्वारा  गठित  की  गई  विशेषज्ञ  समिति  आगरा-मथुरा  क्षेत्र  में

 प्रदूषण  निवारक  संबंधी  उपायों  की  प्रगति  को  मानीटर  करती  है  ।

 ]

 एल०  डी०  पी०  टो०  और  पो०  पो०  का  वितरण

 2131.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  इंडियन  पेट्रो  केमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  एल०  डी०  पी०  टी०  और  पी०  पी०

 का  उत्पादन  करता  है  और  इन्हें  पोलिथन  बनाने  के  लिए  कच्चे  माल  के  रूप  में  छोटे  पैमाने  के

 एककों  और  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  अधीन  एककों  को

 वितरित  करता  है  और  यदि  तो  दिल्ली  की  उन  फर्मों  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  1984-85  के  दौरान

 उक्त  कच्चा  माल  सप्लाई  किया  गया  और  प्रत्येक  फर्म  को  कितनी-कितनी  मात्रा  में  सप्लाई  किया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आई०  पी०  सी०  एल०  द्वारा  निरभमिम  उक्त  कच्चे  माल  की  पूरे  देश
 में  भारी  कमी

 यदि  तो  क्‍या  कच्चे  माल  की  कमी  को  देखते  हुए  आई०  एल०  ने  इस  माल  को  सभी

 फर्मों  में  समान  मात्रा  में  वितरित  किया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्‍्यां  कार्यवाई  की  गई  है  और  1985-86
 के  लिए  क्‍या  मानदंड  निर्धारित  किए  हैं

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  वर्ष  1984-85  5  के  दौरान

 इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  निर्मित  एल०  डी०  पी०  ई०  तथा  पी०  पी०  दिल्ली
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 के  क्रमशः  334  तथा  213  उपभोक्ताओं  को  वितरित  किए  गए  ।  उपभोक्ताओं  की  लम्बी  सूची  होने
 के  कारण  ऐसे  उपभोक्ताओं  की  मात्र  एक  रूपरेखा  नीचे  दी  गई  है  :---

 एल०  डो०  पी०  ई०  पी०पो०

 प्रतिमाह  एक  मीट्रिक  टन  तक  178  96

 प्रतिमाह  एक  से  पांच  मीट्रिक  टन  के  बीच  124  104

 प्रतिमाह  5  से  10  मीट्रिक  टन  के  बीच  25  13

 प्रतिमाह  दस  मीट्रिक  टन  से  अधिक  7  श्न्य

 चूंकि  एल०डी०पी  ०ई०  दोनों  की  माग  घरेलू  पूर्ति  से  कहीं  अधिक  है  इसलिए  वास्तविक

 प्रयोग  कर्ताओं  के  लिए  ओ०  जी०  एल०  के  अन्तर्गत  इस  सामान  के  आयात  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 पिछले  दो  वर्षों  में  उठाए  गए  माल  के  आधार  पर  कच्चे  माल  का  वितरण  वास्तविक

 प्रयोगकर्ताओं  को  किया  जाता  है  न  कि  वितरकों  को  ।  वितरक  उपभोक्ताओं  की  सेवा  के  लिए  केवल

 स्टाकिस्ट  का  काम
 करते  हैं  ।

 इस  समय  1985-86  के  लिए  वितरण  के  मानदण्डों  में  परिवर्तन  अपेक्षित  नहीं  हैं  ।

 ]

 2132.  श्री  एम०  जो०  धोलप  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ठाणे  बम्बई  एक्सचेंज  का  हिस्सा  है  लेकिन  बम्बईਂ  यदि  तो  उसके

 क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  में  बम्बई  के  लिए  एस०  टी०  डी०  अथवा  सीधी  टेलीफोन

 काल  सेवा  सुविधा  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  यह  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  हो  जाने  की  संभावना  और

 उक्त  एक्सचेंज  में  सुधार  करने  का  क्या  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  न्यू  बंबई  को  बंबई  टेलीफोन
 प्रणाली  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  क्‍योंकि  यह  ग्रेटर  बंबई  नगर  निगम  का  भाग  नहीं
 भौगोलिक  और  ऐतिहासिक  कारणों  से  थाना  नगर  निगम  के  अंतर्गत  आने  वाले  क्षेत्र  को  बंबई
 टेलीफोन  प्रणाली  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।

 जी  न्यू  बंबई  में  मौजूदा  पांच  एक्सचेंजों  में  से  दो  एक्सचेंजों  में  बंबई  और  कुछ
 अन्य  स्टेशनों  के

 लिए  एस०  टी०  डी०  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 न्यू  बंबई  के  शेष  एक्सचेंजों  से  बंबई  और  कुछ  अन्य  |  क ेलिए  सातवीं  पंचवर्षीय

 स्सेजना  के  दौरान  डी०  सुविधा  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  है  ।
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 इस  क्षेत्र  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कालम  बोली

 ओर  पनबेल  में  एक  क्रासवार  और  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  योजना  है  जो  मौजूदा
 एक्सचेंजों  के  स्थान  पर  टुर्भें  में  एक  ट्रंक  और  बिशेष  सेवा  स्थापित  करने  की  भी  योजना

 टेलीफोनों  का  कार्य  निष्पादन

 2133.  श्री  मुकूल  बासनिक  :

 श्री  सोमनाथ  रथ  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्षा  ऋतु  में  टेलीफोन  लाइनों  में  खराबी  पैदा  आ  जाती  है  तथा  अधिकांश  नगरों

 और  कस्बों  में  अनेक  टेलीफोन  खराब  हो  जाते

 क्‍या  वर्षा  और  तूफान  के  कारण  ट्रंक  लाइनों  में  भी  खराबी  आ  जाती  है  यह  समस्या

 वर्ष  प्रतिवर्ष  आम  बात  होती  जा  रही  और

 यदि  तो  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कायंवाही  करने

 कक  विः  वार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 भारी  वर्षा  और  तूफान  ओपन  वायर  ट्रंक  लाइनों  को  क्षतिग्रस्त  करते  हैं  ।

 वर्षा  और  तूफान  के  कारण  उत्पन्न  होने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए
 निम्नलिखत  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :--

 केबिल  का  दाबीकरण  करना  जिससे  शुष्क  ऋतु  के  दौरान  दोषों  का  पता  लगाना
 तथा  उसे  दूर  करना  सम्भव  होता  है  ।

 जैलीयुक्त  केबिल  का  प्रयोग  करना  इसमें  केबिल  नमी  में  भी  अधिक  सक्षम  होती  है  ।

 केबिल  मार्गों  की निगरानी  करना  ताकि  सम्भावित  क्षतियों  का  पता  लगाया  जा
 सके  ।

 बाहारी  क्षति  से  बचाव  करने  के  लिए  मुख्य  केबिल  को  डक्ट  में  बिछाना  ।

 बढ़िया  स्तर  तथा  अधिक  विश्वसनीय  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  पल्स  कोड

 कौएक्सिअल  तथा  माइक्रोवेव  पर  हाईग्रेड  इंटर  एक्सचेंज  सकिटों  की

 व्यवस्था  करना  ।

 जहां-कहीं  भी  तकनीकी  तथा  वित्तीय  दृष्टि  से  सम्भव  हुआ  है  वहां  ओपन  वायर

 ट्रंक  लाइनों  के  बदले  माइक्रोवेव  तथा  कोएक्जिसअल  प्रणालियों  जैसे

 विश्वसनीय  माध्यम  को  क्  र्ष्रा  थापि  त्  किया  जा  रहा  है  ।
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 पेट्रोलियम  उत्पादों  का  संरक्षण

 2134.  कुमारो  पुष्पा  वेवी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  संरक्षण  के  लिए  विशेष  प्रयास  करने  की  योजना  बनाई
 गई

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  कितने  मूल्य  के  पेट्रोलियम  उत्पाद
 की  बचत  होने  की  सम्भावना  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेटोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  जी  हां  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  करीब  2.18  मि०  मी०  टन  पेट्रोलियम
 उत्पादों  की बचत  किए  जाने  की  आशा  जिसके  मूल्य  चालू  मूल्यों  क ेआधार  पर  करीब  650  करोड़
 रुपए  होने  का  अनुमान  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  संरक्षण  गतिविधियां  आरम्भ  करने  का  भ्रस्ताव
 जिसमें  इंधन  कुशल  कुकिंग  उपकरण  और  अन्य  उपकरणों  को  लोक-प्रिय  बनाने  के  लिए  शिक्षा
 अभियान  तेज  स्टेट  रोड-ट्रांसपोर्ट  कारपो  रेशन  में  माडल  डिपों  की  स्थापना  ड्राईवर
 ट्रेनिंग  कक्‍्लिनिकी  का  आयोजन  ईंधन  कुशल  प्रणाली  में  अन्तरण  के  लिए  ऋण  पुन
 शोधित  स्नेहकों  और  दीघंकालिक  स्नेहकों  और  ग्रीसों  आदि  को  विकसित  करना  शामिल  है  ।

 कृष्णा-गोदावरी  फील्ड  पार्टियों  का  पड़ाव

 2135.  श्री  विजय  कुमार  राजू  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  क्ृष्ण-गोदावरी  फील्ड  पार्टियों  तेल  खोज  क्षेत्र  के  निकट  पड़ाव  नहीं
 डाले  हुई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  विषय  में  क्या  आवश्यक  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 खाना  पकाने  को  गंस  से  दुर्घनाप्रस्त  होने  वाले  व्यक्षिययों  को  मुजावजा

 2136.  भरी  अन्त  प्रसाद  सेठो  :  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेंडर  से  गैस  रिसने  के  कारण  दुषंटनाग्रस्त  होने  वाले

 व्यक्तियों  क ेमामले  के  मुआवजा  देने  का  कोई  प्रस्तान  सरकार  के  विचाराघीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 हि

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 उत्तर

 स्मिथ  सटे  निस्‍्ट्रीट  एन्ड  कंपनो  के  पुराने  लोकप्रिय  उत्पादों  का  उत्पादन

 2137.  श्री  एस०  एम०  गुरडडो  :  क्या  रसायन  और  उ्ंरक  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  आजकल  केवल  फार्मूलेशन
 का  कार्य  कर  रही

 क्‍या  इस  कम्पनी  के  पुराने  लोकप्रिय  उत्पादों  का  उत्पादन  पुनः  आरम्भ  करने  का  कोई

 प्रस्ताव

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कच्चा  माल  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  कम्पनी  का  लक्ष्य  पूरा
 करने  में  असफल  रही

 स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  को  कच्चा  माल  उपलब्ध  कराने  में  आई०

 डी०  पी०  एल०  की  क्या  भूमिका  ह

 (5)  क्या  वे  उस  कम्पनी  को  पर्याप्त  मात्रा  में  कच्चा  माल  उपलब्ध  कराते  रहे
 ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रसायन  ओर  उवरक  तथा  उद्योग  और  कंपनी  कार  मंत्री  वोरन्द्र  :

 जी,हां  ।

 कम्पनी  सभी  सम्बन्धित  पहलुओं  की  जांच  करने  के  बाद  कुछ  पुराने  लोकप्रिय  उत्पादों
 का  उत्पादन  दुबारा  शुरू  करने  की  सम्भावाओं  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  फार्मस्यूटिकल्स  लि०  ही  एकमात्र  ऐसी  सरकारी  क्षेत्र  की
 औषध  कम्पनी

 है  जिसने  वर्ष  1984-85  के  दौरान  शुद्ध  मुनाफा  कमाया  ।  कम्पनी  ने  वर्ष  1984-85  के  दौराम

 अपने  उत्पादन  लक्ष्य  का  97  प्रतिशत  प्राप्त  किया  है  ।

 यह  कम्पनी  आई०  डी०  पी०  एल०  द्वारा  निर्मित  कुछ  प्रपुंज  औषधें  आई०  डी०  पी०

 से  प्राप्त  करती

 ()  और  आई०  डी०  पी०  एल०  अधिकांश  तौर  पर  नियमित  रूप  से  स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट

 फार्मस्यूटिकल्स  लि०  को  प्रपूंज  औषधों  की  पूति  कर  रही  है  ।

 संवेदनाशील  ओर  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  का  निष्क्रिय  होना

 2138.  श्री  बासुदेव  आचाय  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इलैक्ट्रानिक  और  राड।र  विकास  प्रतिष्ठान  को  सौंपी  गई  तीन  संवेदनशील  ओर

 पूर्ण  परियोजनाओं  के  आठवें  दशक  से  निष्क्रिय  होने  के  क्या  कारण  और

 .  अमरीकी  कम्पनियों  जिन्हें  कुछ  महत्वपूर्ण  उपकरणों  के  डिजाइन  और  विकास  के

 अनुबन्ध  मंजूर  किए  गए  भारी  मात्रा  में  दी  गई  अग्रिम  धनराशियों  की  स्थिति  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रो  पी०  वो०  नरसिह  तीन  महत्वपूर्ण  ओर  अत्यावश्यक  राडार

 परियोजनाएं  निष्क्रिय  नहीं  हो  रही  हैं  बल्कि  लगातार  प्रगति  कर  रही  इन  तीनों  में  से  एक
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 जप  —

 परियोजना  एक  वर्ष  पूर्व  ही  पूरी  की  गयी  है  और  हाल  ही  में  इसका  प्रयोक्‍ता  मूल्यांकन  किया  गया

 है  ।  दूसरी  राडार  परियोजमा  का  अगले  दो  तीन  महीनों  में  तकनीकी  मूल्यांकन  होना  तीसरी
 परियोजना  भी  संतोषजनक  रूप  से  प्रगति  कर  रही  है  ।

 जहां  कहीं  भी  अमरीकी  कम्पनियों  को  ठेके  के  लिए  अग्रिम  भुगतान  किया  गया  है  और

 उन्होंने  ठेका  पूरा  नहीं  किया  है  वहां  उस  फर्म  से  उस  राशि  की  वापसी  और  हुई  हानि  के  लिए  फर्म

 के  खिलाफ  कानूनी  का  रंवाई  भी  आरम्भ  की  गयी  है  ।

 विदेशों  में  सरकारो  क्ष  श्र  के  रसायनिक  ओर  उबरक  एककों  को  स्थापना

 2139.  श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डो  :

 क्या  रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजसं  प्रतिष्ठान  ने  विदेशों  में  जहां
 पर  गैस  सस्ती  एकक  स्थापित  करने  की  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्योरा  क्‍या

 उन  देशों  के  क्या  नाम  हैं  जहां  पर  ऐसे  एककों  को  स्थापित  किए  जाने  को  सम्भावना
 और

 इस  प्रयोजन  हेतु  यदि  कोई  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  तो  कितनी  ?

 रसायन  और  उर्वरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनों  कार  संत्रो  धोरेंद्र  :  मँससं

 हाच्ट्रीय  कंमिकलस  एण्ड  फटिलाइजसं  सी०  ने  विदेश  में  एकक  स्थापित  करने  की

 कोई  निश्चित  योजनाएं  तैयार  नहीं  की  न  ही  आर०  सी०  एफ़०  की  किसी  योजना  पर  सरकार  ते

 विचार  ही  किया  है|

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उत्तर-प्रदेशा  में  एल०  पी०  जी०  वितरक/एजेंसी  विया  जाना

 2140.  श्री  घो०  ओीनिवास  प्रसाव  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  तेल  निगम  लिमिटेड  ने  उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्‍न  स्थानों

 के  लिए  एल०  पी०  जी०  वितरक  अथवा  एजेंसी  देने  क ेलिए  1985-86  की  अपनी  विपणन

 योजना  के  अधीन  सूची  तैयार  कर  ली

 यदि  तो  वे  कस्बे  तथा  शहर  कौम  से  हैं  जहां  1985-86  की  योजना  के  अधीन  गैस
 का  वितरण  किया  जाना

 उत्तर  प्रदेश  के  वे  स्थान  कौन  से  हैं  जहां  इसकी  1983-84  तथा  1984-85  की  विषणन

 योजनाओं  के  अधीन  गैस  दी  गई  थी  तथा  जिसके  लिए  ओ०  एस०  बी०  ने  अभी  एजेंसी  देनी

 है  अथबा  सिफारिश  करनी  और

 उस  पर  शीघ्र  कार्यवाही  करने  के  लिए  आगे  कया  कायंवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?
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 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  हां  ।

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण-एक  में  दी  गई  है  ।

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण-दो  में  दी  गई  है  ।

 तेल  चयन  बोर्ड  पुराने  मामलों  को  उचित  प्राथिमकता  देते  हुए  चयन  कार्य

 पूरा  कर  रहा

 विवरण-एक

 उन  नगरों
 और  शहरों  का  नाम  जिन्हें  1985-86  को  विपणन  योजना  में  शामिल

 किया  गया  है

 क्रम  स्थान  जिला

 सं०

 1  2  3

 1.  बदायूं  बदायूं

 2.  ककराला  बदायूं

 3.  ठण्डा  रामपुर

 4.  नहतौर  बिजनौर

 5.  शेरकोट  बिजनौर

 6.  अयोध्या  फैगाबाद

 7.  बिलासपुर  रामपुर

 8.  जलालपुर  फैजाबाद

 9.  रदौली  बाराबंकी

 10.  मुबारकपुर  आजमगढ़

 11.  अकबरपुर  फैजाबाद

 12.  पुरानपुर  पीलीभीत

 13.  ओराय  जलौंन

 14.  गौरा  बहराज  देओरिया

 15.  संदिला  हरदोई

 16.  सिकन्दराराव  अलीगढ़

 17.  पदराउना  देओरिया

 18.  मंगलोर  सहारनपुर
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 1

 19.

 20.

 .  करवई/चितराकुट  धान

 «  कोसी  कलां

 .  बागपत

 »  जहांगीराबाद

 «  अतरौली

 2

 बिलासपुर

 गुलोथी

 6  1985

 पीलीभीत

 बुलन्दशहर

 बांदा

 मथुरा

 मेरठ

 बुलन्दशहर

 अलीगढ़

 मुजफ्फरनगर

 फतेहपुर

 बुलन्दशहर

 वाराणसी

 सीतापुर

 बुलन्दशहर

 सह।रनपुर

 मेरठ

 सीतापुर

 विवरण-दो

 30-6-85  को  यथा  स्थिति  को  वर्ष  1983-84  को  एल०  पो०  जी०  को  विपणन

 योजना  में  शामिल  थे  स्थान  जिनके  लिए  तेल  चयन  बोड  द्वारा  उत्तर  प्रवेश
 में  एजेंसो  देने  के  लिए  अभो  तक  सिफारिशों  नहीं  को  गई  है  ।

 विपणन  योजना  1982-84  2-84

 1.  नजीबाबाद

 3.  कन्नौज

 विपणन  योजना  1982-84  2-84

 5.  कानपुर-ए

 7.  कानपुर-वी

 9.  लखनऊ-ए

 2.  शाहबाद

 4.  नंगीना

 6.  गोला  गोदाम  नाथ

 8.  सीतापुर

 10.  कानपुर-सी
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 11.  बांदपुर  12.  कानपुर-डी

 13.  औरिया  14.  जालौन

 15.  तिल्हर  16.  मुज्फ्फरनगर

 17.  कानपुर-ई  18.  महोवा

 19.  हापुर

 विपणन  योजना  1984-85

 1.  कीरतपुर  2.

 3.  इलाहाबाद-बी  4.  इतरा

 5.  अलीगढ़  6.  उज्जन

 7.  कईराना  8.  बहेरी

 9.  औनला  10.  इटावा

 11.  शाहजहांपुर  12.  सिधारा

 13.  सहस्वन  14.  गंगोह

 किस्म  नियन्त्रण  सुनिश्चित  करने  वाले  तीन  संगठनों  को  एक  ही  संगठन  में
 मिलाने  का  प्रस्ताव

 2141.  श्री  एम०  अरूणाचलम  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रक्षा  उपकरणों  का  किस्म  नियन्त्रण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  तीन  संगठन

 क्या  द्विरावर्ती  से  बचने  तथा  एकरूपता  लाने  के  लिए  इन  सभी  तीनों  संस्थानों...को

 मिलाकर  एक  किस्म  नियंत्रण  संगठन  स्थापित  करना  सम्भव  और

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  का  संगठन  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  और  इसे  कब

 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ?

 रक्षा  मन्त्री  पी०  वी०  नरसह  :  जी,हां  ।

 और  तीनों  निरीक्षण  यूनिटों  को  एक  गुणवता  नियंत्रण  संगठन  के  अन्तर्गत  लाना

 उपयकत  नहीं  समझा  गया  है  क्‍योंकि  प्रत्येक  यूनिट  द्वारा  उपयोग  किए  जाने  वाले  उपकरण  तीनों

 सेनाओं  में  प्रत्येक  के  लिए  विशिष्ट  और  विलक्षण  होते  हैं  और  उनके  लिए  अपेक्षित  विशेषज्ञता  भी

 भिन्‍न  होती  है  ।

 फिर  भी  निरीक्षण  और  कार्मिक  नीतियों  में  कतिपय  समानताएं  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य
 से  आफ  स्टाफ  कमेटीਂ  से  एक  रक्षा  गुणवता  आश्वासन  बोर्ड  गठित  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुआ  है  ।  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।
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 महिला  कर्मचारियों  को  आबंटित  कार्य

 2142.  भीमती  फूलरेजु  गुहा  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मन्त्रालय  में  कोई  महिला  कमंचारी

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  और

 उन्हें  किस  प्रकार  का  कार्य  आबंटित  किया  गया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०  वी०  मर्रसह  :  हां  ।

 रक्षा  मन्त्रालय  सचिवालय  में  197  महिला  कमंचारी  हैं  ।

 उनको  दिया  गया  कार्य  उनके  द्वारा  घारित  पदों  के  अनुसार  है  ।

 महाराष्ट्र  में  मिट्टी  के तेल  को  कमी

 2143.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आई  है  कि  महाराष्ट्र  राज्य  में  विशेष  रूप  से

 नागपुर  में  मिट्टी  के  तेल  की  अत्यधिक  कमी

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  भी  आई  है  कि  महाराष्ट्र  के  लोगों  को  मिट्टी  का

 हेल  प्राप्त  करने  के  लिए  महीनों  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  और

 येदि  तो  महाराष्ट्र  राज्य  में  मिट्टी  के
 तेल  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  हेतु

 सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पेटोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  नवल  विशोर  से  महाराष्ट्र  को

 पिछले  महीनों  से  1985)  में  किया  गया  मिट्टी  तेल  का  आबंटन  पिछले  वर्ष  की

 इसी  अवधि  में  आबंटित  मात्रा  से  5  प्रतिशत  अधिक  राज्य  को  की  गई  वास्तविक  पूर्ति  आबंटन
 के  लगभग  बराबर  अर्थरत्‌  आबंटन  का  99.5  प्रतिशत  महाराष्ट्र  में  मिट्टी  तेल  की  वास्तविक

 कमी  या  लोगों  द्वारा  इसके  लिए  महीनों  तक  प्रतीक्षा  करने  से  सम्बन्धित  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली

 आन्प्न  प्रदेश  सें  नेपष्या  क ेउपयोग  से  कारखाने  को  स्थापना

 2144.  श्री  एम०  रघमा  रेडडो  :  क्‍या  रसायन  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  नेप्या  के उपयोग  से  संचालित  उर्वरक  कारखानों  का  ब्यौरा  क्या

 और

 आन्ध्र  प्रदेश  के  में  ऐसे  एक  कारखाने  की  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध  में
 क्या  प्रगति  हुई  है  ?  पक
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 रसायन  और  उवंरक  तथा  उद्योग  ओर  कंपनो कार्य  मंत्री  वोरेन्झय  :

 स्‍्टाक  के  रूप  में  नेप्या  पर  आधारित  वतंमान  उर्वरक  कारखाने  निम्न  प्रकार

 कऋ  सं०  कारखाने  का  नाम  स्थान  और  राज्य  जहां
 स्थित  है

 1.  मैसर्स  फर्टिलाइजर  एण्ड  कैमिकल्स  ट्रावलकोर  केरल
 लिमिटेड

 2.

 3.  मैससे  ई०  आई०  डी०  पैरी  लि०  तमिलनाडु

 4.  मैससे  कोरोमण्डल  फर्टिलाइजर्स  लि०  आंधष्र  प्रदेश

 5.  मैससे  फटिलाइजर  कोर्पोरेशन  आफ  इंडिया  लि०  उत्तर  प्रदेश  '

 6.  मैसर्स  श्रीराम  फेटिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स  लि०  राजस्थान

 4.  मैंसस  इंडियन  एक्सपलोसिव  लि०  उत्तर  प्रवेश

 8.  मंससं  मद्रास  फर्टिलाइजर्स  लि०  तमिलनाडु

 9.  मैसर्स  जुआरी  एग्रो  कैमिकल्स  लि०  गोबा

 10.  पैससं  हिन्दुस्तान  फरटिलाजर  कार्पोरेशन  लि०  पश्चिस  अंगाल

 11.  बिहार

 12.  मैसर्स  मंगलोर  कंमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स  लि०  कर्माटक

 13.  मँससं  साउर्थन  पेट्रोकमिल्स  इंडस्ट्रीज  कार्पोरोशन  लि०  तमिलनाड

 14.  मैसस  इंडियन  फार्मंस  फटिलाइजर  कोपरेटिव  लि०  उत्तर  प्रदेश

 15.  मंसर्स  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  उड़ीसा

 काकीनाडा  में  नाइट्रोजनयुक्त  उर्वरक  संयंत्र  की  स्थापना  करने  में  काफी  विसम्ब

 हुआ  है  क्योंकि  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  जो  परियोजना  के  प्रवर्तक  है  परियोजना  के  कार्यान्वयन  हेतु

 एक  उपयुक्त  सहप्रवंतक  का  भ्यन  नहीं  कर  सकी  ।  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  1984  में

 सह  प्रबंतक  के  रूप  में  नागार्जुन  कंपनी  समूह  की  ओर  से  मे०  नागार्जुन  होल्डिग्स  प्रा०  लि०  का

 जयन  कंपनी  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  एक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप

 दिया  है  और  वित्तीय  सहायता  हेतु  वित्तीय  संस्थानों  को  आवेदनपत्र  प्रस्तुत  किए  कम्पनी  ने

 सूचित  किया  है  कि  मुख्य  संयंत्र  की  स्थापना  करने  हेतु  भूमि  प्राप्त  कर  ली  गई  है  और  आंध्र  प्रदेश

 सरकार  ने  परियोजना  की  जल  और  पावर  जैसी  इन्फ्रास्ट्क्बरल  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  हेतु
 प्रबन्ध  कर  लिए  हैं  ।
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 [  हिन्दी  ]

 मध्य  प्रदेश  क ेआदिवासी  क्षंत्रों  में  भारी  उच्चोगों  की  स्थापना

 2145.  श्री  बिलीप  सिह  क्‍या  उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्र  मे  भारी  उद्योग  स्थापित  किए
 जाने  के  मामले  मे  कोई  क्षेत्रीय  असंतुलन

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  जिलों  में  कितने  भारी  उद्योग  हैं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन  डिवीजनों  में  जो  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  सरकारी
 और  गैर-स  रकारी  क्षेत्रों  में  भारी  उद्योग  लगाने  का  और

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  कौन-कौन  से  उद्योग  लगाये  जाने  का
 विचार  है  ?

 उद्योग  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :
 और  1982-84  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  194  आशय  पत्र  ओर

 75  औद्योगिक  लाइसेंस  ओ०  बी०  लाइसेंसों  जारी  किए  गये  थे  जिनमें  से  168
 आशय  पत्र  और  47  औद्योगिक  लाइसेंस  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेलिए  थे  ।

 सभी  आशय  पत्रों  और  औद्योगिक  लाइसेंसों  को  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  क्षत्र-वार

 आँकड़े  नहीं  रखती  है  ।

 जारी  किए  गए  प्रत्येक  आशय  पत्र  और  ओद्योगिक  लाइसेंस  के  सम्बन्ध  में  उपक्रम  का  नाम

 और  निर्माण  की  क्षमता  और  स्थापना  स्थल  (जिला/राज्य  बताते  जैसा  ब्यौरों  के
 इंडिया  इंवेस्टमेंट  सेन्टर  द्वारा  अपने  मासिक  सूचना-पत्र  में  नियमितरूप  से  प्रकाशित  किया  जा  रहा
 है  |  इन  प्र  काशनों  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  भेजी  जा  रही  हैं  ।

 और  सरकारो  क्षेत्र  में  भारी  इंजीनियरी  और  पूंजीगत  सामान्य  उद्योगों  की

 स्थापना  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  !  यदि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  प्रस्ताव  हो  तो

 उस  पर  गृणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 आजमगढ़  जिले  में  टेलीफोन  कनेक्दानों  की  मांग

 2146.  ओ  राजकुमार  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  आजमगढ़  जिले  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  विस्तार  करने  का  कोई

 प्रस्ताव ह
 इस  जिले  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  वतंसान  क्षमता  कितनी  है  और  इस  समय  लम्बित

 टेलीफोन  कनेक्शनों  के  सम्बन्ध  में  मांग  कितनी  और

 टेलीफोन  कनेक्‍्शनों  की  बकाया  मांग  को  पूरा  करने  के  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं
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 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निबास  :  एक्सचेंज  का  अभी  हाल  ही
 में  विस्तार  किया गया  है  ।

 ह

 एक्सचेंज  की  क्षमता  800  लाइनों  की  है  जिसमें  748  चालू  कनेक्शन  हैं  और  20

 भावेदक  प्रतीक्षा  सूची  में  हैं  ।

 प्रतीक्षा  सूची  को  उत्तरोत्तर  निपटाया  जा  रहा  है  ।

 ]

 समिति  की  सिफारिशों  के  आंधार  पर  भिर्वाचनन  आयथोभ  का  यठन

 2147.  प्रो०  मथ्‌  वण्डबते  :  क्‍या  बिधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  निर्वाचन  सुधारों  पर  सदन  में  विचार-विमर्श  के  दौरान  यह

 सुझाव  दिया  गया  है  कि  तीन-सदस्यीय  एक  जिसमें  लोक  में  सदन  के  लोक  सभा

 में  विपक्ष  के  नेता  अथवा  विपक्षी  दलों  द्वारा  चुने  गए  प्रतिनिधि  और  भारत  के  मुख्य  न्यायमूत्ति
 की  सिफारिशों  पर  निर्वाचन  आयोग  का  गठन  किया  णाना

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  की  बाबत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्‍या  निर्वाचन  आयोग  की  नियुक्ति  के  ढंग  में  उक्त  परिवर्तन  करने  के  लिए  आवश्यक
 विधि  अधिनियमित  की  जाएगी  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  जी  यह
 सुझाव  20  1981  को  निर्वाचन  सुधारों  के  बारे  में  प्रस्ताव  रखते  समय  प्रो०  मधु  दण्डवते
 ने  स्वयं  दिया  था  ।

 और  सरकार  ने  इस  सुझाव  पर  ध्यान  दिया  निर्वाचन  आयोग  की  संरचना
 और  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  की  नियुक्ति  की  रीति  के  संम्बंध  में  सुझाव  अभी  हाल  में  ही  दिए

 गए  हैं  ।  वे  सभी  सुझाव  निर्वाचन  सुधारों  से  संबंधित  विचार-विमर्श  के  संदर्भ  में  दिए  गए
 सरकार  निर्वाचन  सुधार  संबंधी  विनिश्चयों  को  अंतिम  रूप  देने  के  लिए  उत्सुक  है  और  वह
 राजनैतिकदलों  और  अन्य  प्रतिनिधि  निकायों  से  परामर्श  करने  के  पश्चात्‌  हो  ऐसा  करेगी  ।

 .

 गस  का  निर्यात

 2148.  श्रो  विष्णु  सोदी  प्रट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  स्थान-वार  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेण्डर  भरने  वाली  कितनी  यूनिटें
 कम्पनी  काम  कर  रही

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  मांग  के  अनुसार  सप्लाई  नहीं की  जा  रही  है  तथा कुछ
 ओर  यूनिटें  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव
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 वकलीनीतीीद-क्‍>तेे

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  देश  में  खाना  पकाने के  गैस  का  भारी  मात्रा  में  उत्पादन  होता

 है  परन्तु  भरने  की  सुविधाओं  की  कमी  के  कारण  बड़ी  मात्रा  में  गैस  बर्बाद  हो  जाती

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  फालतू  गैस  का  निर्यात  करने  का  निर्णय  कर  लिया  है
 अथवा  उसके  बारे  में  विचार  कर  रही  और

 (5)  यदि  तों  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  देश  में  38  एल०  पी०

 जी०  भरण  संयंत्र  हैं  जिनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विद्यमान  एल०  पी०  जी०  भरण  संयंत्रों  और  विद्यमान  एल०  पी०  जी०  उपभोक्ताओं

 की  मांग  को  पूर्णतया  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।  भविष्य  में  मांग  में  होने  वाली  भारी  वृद्धि  को  पूरा
 करने  के  लिए  तेल  उद्योग  ने  और  भरण  संयंत्र  स्थापित  करने  की  योजना  बनाई  है  ।

 जी  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विवरण

 इंडियन  ऑयल  कारपोरेशन  लिसिटेड

 शक्रबस्ती

 कानपुर

 -  मथुरा

 «»  जालन्धर

 .  इलाहाबाद

 »  कल्याणी

 «  बोंगईगांव

 बंगलौर

 छ

 0०

 YAW

 ७

 ७

 +

 ७

 =

 5

 द्ड़

 कर

 9

 हल्दिया

 13.  कोयाली

 14.  मद्रास

 15.  कोचीन

 16.  दुलियाजन
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 भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिसिटड

 17.  बम्बई
 “18.

 दिल्ली

 19.  कोम्बयहूर

 हिस्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिसिटड

 20.  महुल

 21.  बम्बई  रिफाइनरी

 22.  विशाख

 23.  नागपुर

 24.  बंगलौर

 25.  हैदराबाद

 26.  दिल्ली

 27.  इंदौर

 28.  सूरत

 29.  मिराज

 30.  विजयवाड़ा

 31.  कलकत्ता

 32.  कटक

 33.  रायपुर
 े

 34.  पूर्ण

 35.  जोधपुर

 36.  श्रीनगर

 37.  जम्मू

 38.  लुधियाना

 ]

 सोवियत  संघ  से  अद्यतम  प्रौद्योगिको  का  आयात

 2149.  श्री  बाला  साहेब  बिखे  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लिखित  उत्तर

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अभी  हाल  ही  में  एक  भारतीय  ओद्योगिक  प्रतिनिधिमंडल  ने

 सोवियत  संघ  का  दौरा  किया
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 क्‍या  इस  दोरे  के  परिणामस्वरूप  भारतीय  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  के  लिये  भारत

 की  अद्यतन  प्रौद्योगिकी  के  आयात  में  कोई  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उच्चोय  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद

 :  नहीं  ।

 और  यह  बताया  गया  है  कि  इस  शिष्टमंडल  ने  रूस  से  धातुकर्मी
 आटोमोटिव  इलेक्ट्र  कोलेैग  रिफाईनिंग  तथा  स्टेनलेस  स्टील  बिलोज

 फर्नेसों  इत्यादि-क्षेत्रों  में  रूस  से  आयात  की  जा  सकने  वाली  प्रौद्योगिकियों  का  अस्थायी  रूप  से  पता

 लगा  लिया  है  ।

 उद्योग  में  कार्य  निष्पक्ति  और  कुशलता  का  दर्जा  बढ़ाये  जामे  के

 लिए  किए  गए  प्रयास

 2150.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 लोगों  की  न्यूनतम  जरूरतों  की  व्यवस्था  करने  हेतु  उद्योग  में  बुनियादी  ढांचे  की

 कार्य  निष्पत्ति  का  दर्जा  बेहतर  उत्पादकता  और  कुशलता  लाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 विदेशी  प्रतिस्पर्धा  को  पराजित  करने  के  लिए  सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  किस

 प्रकार  मिल  कर  कार  करेंगे  ?

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्भद

 :  आयद्योगिक  लाइसेंस  देने  और  आयात  विषयक  नीति  में  उपयुक्त  परिवतंन

 करके  तथा  मौद्विक  एवं  राजकोषीय  उपाय  करके  औद्योगिक  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अनेक

 कदम  उठाती  रही  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)  के  नीति-पन्र  में  अवस्थापना

 सम्बन्धी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  पर  बल  दिया  गया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अधिक

 उत्पादन  करने  और  उत्पादकता  बढ़ाने  हेतु  औद्योगिक  विकास के  केन्द्र  बिन्दु  प्रौद्योगिकी  का

 परिसम्पत्तियों  का  बेहतर  उपयोग  तथा  कार्य  क्षमता  का  संवर्द्धन  करना  भी  होंगे  ।

 व्यापारिक  और  औद्योगिक  नीतियों  को  उदार  सरकार  औद्योगिक  क्षेत्र  में

 आ्लधुनिकीकरण
 और  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  की  प्रक्रिया  को  बढ़ावा  दे  रही  इससे  लागत  कम

 करके  और  गुणवत्ता  में  सुधार  करके  भारतीय  उत्पादकों  की  प्रतियोगिता  अधिकाधिक  हो

 राजपत्रित  कर्मचारियों  को  अराजपत्रित  कर्मचारियों  के  वेतन

 न  िंट्टों  में  लाने  का  प्रस्ताव

 2151.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिहीक  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कागज  और  जनशक्ति  की  बचत  करने  उद्देश्य  से  राजपत्रित  कर्मचारियों
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 को  अपराजपत्रित  कमंचारियों  के  वेतन  घचिट्ठटों  में  लाने  का  कोई  प्रस्ताव  उनके  मंत्रालय  के

 विचाराधीन  था

 यदि  तो  उफ्त  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  उक्त  संबंध  में  किये  गये  निर्णय  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०  वी०  नरसिह  :  से  रक्षा  लेखा  विभाग  और  आयुध
 निर्माणियों  सहित  रक्षा  मंत्रालय  के  राजपत्रित  कमंचारियों  के  वेतन  और  आहरण  और

 संवितरण  अधिका  रियों  अराजपत्रित  कर्मचारियों  के  समान  स्थापना  के  वेतन  बिलों  पर

 आहत  किए  जाते  अधिकारियों  द्वारा  अपने-अपने  बिल  आभाह्ृत  करने  की  पद्धति  को  पहले  ही
 समाप्त  किया  जा  चुका  है  ।

 जहां  तक  सशस्त्र  सेना  मुख्यालयों/अन्तर  सेवा  संगठनों  का  संबंध  है  वहां  स्थिति  यह  है  कि

 वायु  सेना  मुख्यालय  में  राजपत्रित  अफसरों  का  लेखा  चालू  खाता  लेखा  पद्धतिਂ  प

 रक्षा  लेखा  द्वारा  रखा  जाता  है  और  इसलिए  वायु  सेना  मुख्यालय  के  अफसरों  को  वेतन

 बिल  तैयार  नहीं  करने  होते  सेना  नौसेना  मुख्यालय  और  अन्तर  सेवा  संगठनों  में
 कार्यरत  अफसरों  के  संबंध  में  मामला  अभी  विचाराधीन  है  ।

 फिर  भी  ममूना  अध्ययन  के  तौर  ५२  सेना  मुख्यालय/अन्तर  सेवा  संगठन  के  कुछ  राजपत्रित
 जिनके  कार्यालय  निकटस्थ  क्षेत्रों  में  स्थित  के  वेतन  बिल  नियंत्रक  रक्षा  लेखा

 को  समेकित  रूप  में  पेश  किए  जा  रहे  हैं  लेकिन  इस  मामले  में  भी  राजपत्रित  और
 अराजपतन्रित  कर्मचारियों  के  बिल  अलग-अलग  समेकित  किए  जाते  हैं  ।

 मंगलोर  में  एक  तेल  शोधक  कारखाना  लगाने  का  प्रस्ताव

 2152.  श्रीमली  बसव  राजेश्वरी  :  क्या  पेट्रॉलियम  मंत्री  यह  बृताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  फि  ग्रुप  ने  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  के  साथ  मिलकर

 कर्नाटक  में  मंगलौर  में  एक  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  संयुक्त  क्षेत्र  के  अन्तर्गत

 लाइसेंस  जारी  किये  जाने  हेतु  आवेदन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  ग्रुप  ते  मंगलोर

 में  एक  तेल  शोघक  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  औद्योमिक  बिकास  मंत्रालय  को  आवेदन  किया

 वह  आवेदन  पत्र  सम्बद्ध  गौण  संसाधम  सुविधाओं  सहित  3  मि०  मी०  टन  प्रति  वर्ष

 की  क्षमता  के  एक  तेल  शोधक  कारखाने  और  एक  नैफ्था  क्रेकर  की  स्थापना  के  लिए  था  जिसे

 साथ  ही  स्थापित  किया  ६५

 बम्बई  में  मिट्टो  के  तेल  के  डोलर

 2153.  श्री  अनपचंद  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 बृहतर  बम्बंई  में  मिट्टी  के
 तेल  के  कुल  कितने  डीलर  हैं  ;

 उनमें  से  प्रत्येक  को  प्रति  माह  कितना  कोटा  आवंटित  किया  जाता  और
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 क्‍या  यह  सच है  कि  इसकी  डीलरशिप  के  लिए  अनेक  आवेदन  पत्र  तेल  निगम के
 विचाराधीन  पड़े  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  नवल  किशोर  :  वृहत  बम्बई  में  तेल

 कम्पनियों  के  99  मिट्टी  तेल  के  डीलर  हैं  ।

 अपेक्षित  ब्यौरों  के  संकलन  में  निहित  प्रयास  वांछित  उद्देश्य  पूर्ति  के  समतुल्य  नहीं

 होंगे  ।

 .  एस०  के०  ओ०/एल०  डी०  ओ०  की  8  डीलरशिपों  के  चयन,को|  अभी  तक  अन्तिम

 रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 दूरसंचार  प्रणालो  का  आधुनिकोकरण

 2154.  श्रीमती  ऊषा  चौधरी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  अवधि  में  दूरसंचार  प्रणाली  की  किन-किन  परियोज  नाओं  का

 आाधुनिकीकरण  किया  जाना  और

 इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  ओर  :  दूरसंचार
 प्रणाली  को  निम्नलिखित  माध्यमों  द्वारा  आधुनिक  बनाने  का  प्रस्ताव  है  :--

 स्थानीय  तथा  लंबी  दूरी  के  नेटवर्क  में  नवीनतम  टेक्नालॉजी  अंकीय  इलेक्ट्रानिक  स्विचन

 प्रणाली  तथा  अंकीय  माइक्रोवेव  एवं  फाइबर  ऑप्टिक  प्रणाली  शुरु  उपग्रह  सुविधाओं  का

 अधिकतम  टेलीग्राफ  कार्य  प्रणाली  में  पारगमन  में  होने  वाले  अत्यधिक  बिलंब  को  दूर  करने

 के  लिए  स्टोर  एवं  फारवर्ड  टेलीग्राम  सिस्टम  शुरू  बेहतर  डाटा  संचार  के  लिए  एक  आधुनिक
 पैकट  स्विच्ड  नेटवर्क  की  व्यूवस्था  तथा  टेलीटक्स  आदि  अनेक  नए  नॉन-बॉयस  सेवाएं
 प्रदान  और  अनेक  मल्टी  एक्सचेंज  क्षेत्रों  में आटो-मंनुअल  सेवाओं  का  कंप्युटटीकरण  करना  ।

 इन  कार्यक्रमों  को  शुरू  करने  का  लक्ष्य  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दूरसंचार  सेवाओं  के

 लिए  पर्याप्त  निधि  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  होगा  ।

 ]

 प्रतिभाशालो  विधिवेताओं  को  न्यायाधोशों  के  रूप  में  निय  क्‍त  करने  के  प्रयास

 2155.  श्रो  जितेन्द्र  क्या  जिधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  होशियार  और  प्रतिभाशाली  विधिवेत्ता  और  अधिवक्ता  उच्च  न्यायाखयों  में

 नियुक्ति  ग्रहण  करने  के  लिए  आगे  नहीं  आते  हैं  जिसके  कारण  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में

 धीशों  के  पद  रिक्त  पड़े  हैं  और  सरकार  को  उन्हें  भरने  में  कठिनाई  हो  रही  और

 सरकार  द्वारा  प्रतिभाशाली  विधिवेत्ताओं  और  अधिवक्ताओं  को  उच्च  न्यायालयों  के

 न्यायाधीशों  के  रूप  में  नियुक्ति  स्वीकार  करने  हेतु  आकष्ित  करने  के  लिए  कया  प्रयास  किए  जा

 रहे

 विधि  और  न्याय  मंत्रो  अशोक्त  :  ओर  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों

 की  नियुक्तियां  राज्य  मुख्य  न्यायमूर्ति  ओर  राज्यपाल  तथा  भारत  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  के  परामर्श  से
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 की  जाती  परामझश  की  प्रक्रिया  में  समय  तो  लगता  ही  विभिन्‍न  संवैधानिक  प्राधिकारियों

 द्वारा  नियुक्त
 किए  गए  विचारों  पर  सावधानीपू्वंक  वि  पर  जाता  है

 ।  सरकार  रिक्त  पदों  को
 पथासम्भव  शीघ्र  भरने  और  पात्र  व्यक्तियों  में  से  उपलब्ध  सर्वश्रेष्ठ  प्रतिभा  का  चयन  करने  का  हर
 सम्भव  प्रयास  करती  है  ।

 प्रतिभाशाली  अधिवक्ताओं  की  नियुक्ति  की  बात  सरकार के  ध्यान  में  निरन्तर  रहती  है  ।
 किन्‍्त  सेवा  शर्तों  की  दष्टि  से  न्यायाधीश  के  पद  को  अधिक  आकर्षित  बनाने  के  प्रश्न  उच्च

 न्यायालयों  के  मुख्य  राज्य  के  मुख्य  मन्त्रियों  और  विधि  मन्त्रियों  के  आगामी  सम्मेलन  में

 विचार  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 अनुवाद ] किन

 प्राकृतिक  गंस  का  उपयोग

 2156.  श्रीसतो  पटेल  रमाबेन  रामजी  भाई  सावण्ि  :  कया  पेट्रोलियम  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मन्त्रालय  को  चीनी  तैयार  करने  की  प्रक्रिया  और  चूने  के  पत्थर  और

 कोयले  के  विकल्प  के  रूप  में  गैसਂ  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  आफ  इंडियाਂ  के

 प्रेजीडैंट  से  कोई  प्रस्ताव  अथवा  सुझाव  प्राप्त  हुआ

 क्‍या  सोवियत  रूस  ने  इस  प्रौद्योगिकी  का  विकास  किया  है

 क्या  यह  प्रौद्योगिकी  वर्तमान  भारतीय  चीनी  उद्योग  के  लिए  ब्यवहार्य  यदि  तो

 क्या  यह  किफायती  और

 क्‍या  उनके  विभाग  ने  गैसਂ  के  उपयोग के  बारे  में  कोई  प्रत्यक्षतः  जांच

 की

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नथल  किशोर  :  जी

 मन्त्रालय  को  इस  बात  का  पता  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।

 इस  प्रौद्योगिकी  का  चीनी  उद्योग  में  इस्तेमाल  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  की  गई
 प्रारम्भिक  जांच  पड़ताल  से  पता  चला  है  कि  यह  प्रौद्योगिकी  मितव्ययितापूर्ण  नहीं  है  ।

 हिन्दुस्तान  एम्टोबायोटिक्स  लिमिटेड  ओर  इष्डियन  डग्स  एण्ड

 फार्मास्यटिकल्स  लिसिट  ड

 6  ए०  पो०  ए०  के  निर्माताओं  के  बोच  पेन  जो०  की  सप्लाई  करने  का  समझोता

 2157.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  रसायन  और  उ्जरक  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संगठित  क्षेत्र  में  ए०  पी०  ए०  के  निर्माताओं  तथा  हिन्दुस्तान  एण्टोबायोटिक्स
 लिमिटेड  और  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  के  बीच  500  to  प्रति  बी०  यू०  की
 दर  पर  पेन  जी०  प्रथम  क्रिस्टल्स  की  सप्लाई  के  लिए  कोई  लिखित  समझौता
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 यदि  तो  समझौता  कब  किया  गया  था  और  उसकी  प्रमुख  बातें  क्या  और

 लघु  क्षेत्र  में  6  ए०  पी०  ए०  के  निर्माताओं  को  इप्त  समझौते  के  क्षेत्र  स ेअलग  रखने  के

 क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  और  उर्वरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रों  बोरेन्द्र  :

 जो  नहीं  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सोमा  सड़क  संगठन  द्वारा  दिगलोपुर  से  मायाबन्दर  तक  गेट  सड़क  बनाता

 2158.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  कार्यरत  सीमा  सड़क  संगठन  के  पास
 पर्याप्त  कार्य  नहीं  है

 क्या  अण्डमान  निकोबार  द्वीप  समूह  प्रशासन  का  विचार  सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा

 दिगलीपुर  से  मायाबन्दर  तक  गेट  सड़क  बनाने  का  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 रक्षा  मंत्री  पो०  बो०  नर्रातह  :  जी  नहीं  ।

 जी  हां  ।

 अण्डमान  और  निकोबार  दीपों  के  प्रशासन  द्वारा  प्रस्तावित  सड़क  निर्माण  कार्य  शुरू
 करना  सीमा  सड़क  संगठन  के  लिए  सम्भव  होगा  |  इसके  लिए  साधन  निधि  का  प्रावधान
 करने  और  अन्य  ब्यौरे  अण्डमान  और  निकोबार  प्रशासन  और  सीमा  सड़क  संगठन  के  साथ  परामर्श
 करके  त॑यार  किए  जाएंगे  ।

 अन्डसान  निकोबार  होप  सम्‌ हों  को  जाना  पकाने  को  गंस  को  सप्लाई

 2159.  श्री  मनोरंजन  भवत  :  क्या  पेट्रोलियम  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  देश  में  सभी  जिलों  के  लिए  खाना  पका  ने  की  गंस  की

 व्यवस्था  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  अंडमान  निकोबार  द्वीप  समूहों  के  लिए  भी  उपर्युक्त  व्यवस्था  की

 गयी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  तेल  निगम  ने  इस  सम्बन्ध  में  जांच  की  है  ओर  इस  पर

 निर्णय  लिया  जाना  तय  था  परन्तु  कार्यालयों  में  होने  वाले  विलम्ब  के  कारण  मामला  लम्बित  पड़ा

 हुआ  और

 (७)  यदि  तो  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूहों  के  लिए  खाना  पकाने  की  गैस  की

 सप्लाई  सुनिश्चित  कराने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
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 पेट्रो लियम
 भन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  नवल  किशोर  :  डोलरशिप  की  आधिक

 व्यवहायेता  तथा  एल०  पी०  जी०  को  वाट्लिंग  क्षमता  तथा  आवश्यक  आधार-भूत
 सुविधाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  20,000  से  अधिक  आवादी  वाले  कस्बों  मे ंएल०  पी०  जी०

 सुविधाएं  चरणबद्ध  रूप  से  दी  जा  रही  है  ।

 (q)  जी  नहीं  ।

 से  (3)  द्वीपों  में  सिलिण्डरों  में  एल०  पीं०  जी०  भेजने  की  सम्भावना  और  क्रियाविधि
 तथा  वहां  उपलब्ध  अपेक्षित  आध।रभूत  ढ़ाचे  की  भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  की  गई  जांच  के  परिप्रेक्ष्य
 में  स्थानीय  प्रशासन  से  विचार-विमश  करके  छानबीन  की  जा  रही

 अण्डसान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  तटीय  ओर  तटबूर  ड्िलिग

 2160.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  तटीय  और  तट  दूर  ड्िलिंग  के  लिए  अब  तक

 कितना  निवेश  किया  जा  चुका

 कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  किए  जामे  की  संभावना

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  तटीय  और  तट  दूर  ड्रिलिंग  कार्यक्रम  का  ब्यौरा

 क्या  और

 अब  तक  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  अण्डमान  द्वीप  समूह  में

 31  1985  तक  की  गई  खुदाई  में  14.33  करोड़  रुपये  का  कुल  व्यय  था  ।

 और  अण्डमान  में  होने  वाले  व्यय  की  मात्रा  और  खुदाई  कार्यक्रम  क ेविवरण  की

 जानकारी  सातवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के  बाद  ही  मिल  सकेगी  ।

 अभी  तक  अपतटीय  क्षेत्र  में  केवल  एक  ही  कंआा  गैस  युक्त  सिद्ध  हुआ  इस  खोज  की
 बाणिज्यिक  व्यवहार्यता  अभी  तक  स्थापित  नहीं  की  गयी

 उड़ीसा  में  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  के  लिए  सहायता

 2161.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 1985-86  के  वर्ष  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  राज्य  जो  कि  औद्योगिक

 रूप  से  एक  पिछड़ा  हुआ  राज्य  म  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  के  लिए  निम्नलिखित  योजनाओं  के

 अन्तगंत  राज्य  सरकार  को  कितनी  सहायता  देने  का

 केन्द्रीय  पूंजी  राजसहायता  योजना  और  उद्योग  रहित  जिलों  के

 भूंत  विक।स
 ओो

 क्‍या  वे  उड़ीसा  राज्य  में  उन  पिछड़े  क्षेत्रों  का  नाम  बताएंगे  जहां  न्‍्यूक्लिअस  प्लांट

 प्रीग्राम  शुरू  किया  गया  है  ?
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 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  आरिफ  मोहम्मद
 :  इस  मंत्रालय  द्वारा  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  कार्यान्वित  की  जा  रही

 योजनाओं  उद्योगरहित  जिलों  में  अवस्थापना  के  विकास  के  लिए  चल  रही  केन्द्रीय  निवेश

 राजसहायता  योजना  तथा  केन्द्रीय  सहायता  भी  शामिल  के  संबंध  में  बजट  सम्बन्धी  प्रावधान

 राज्यवार  नहीं  किए  जाते  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  दावे  प्राप्त  होने  पर  उन्हें  धन
 राशि  दी  जाती  है  ।

 केन्द्रस्थ  संयन्त्र  की  स्थापना  करना  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारो  केन्द्र
 सरकार  विभिन्‍न  प्रोत्साहन  और  रियायतें  देकर  उनके  प्रयासों  में  योगदान  देती  केन्द्रस्थ  संयन्त्र  का
 प्रमाणीकरण  करने  सम्बन्धी  मानदण्ड  निर्धारित  कर  दिए  गए  हैं  और  रियायतों  की  घोषणा  दिनांक
 27-4-83  के  प्रेस  टिप्पण  सं०  4/1/80  बी०  ए०  डी०  संसद  के  प्रस्तकालय  में
 उपलब्ध  हैं  )  में  कर  दी  गई  है  ।  अब  किसी  भी  चुने  हुए  पिछड़े  क्षेत्र  में  केन्द्रस्थ  संयन्त्र  स्थापित  किए
 जा  सकते  हैं  ।

 खरोदे  गए  तेल  को  मात्रा  ओर  मूल्य

 2162.  भी  के०  प्रधानो  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  तेल  उत्पाद  निर्यातक  देश  और  गर-तेल  उत्पाद  निर्यातक  देश  दोनों  ही
 स्रोतों  के  तेल  की  मांग  में  कमी  आने  के  कारण  तेल  मूल्यों  में  हुई  विश्वव्यापी  गिरावट  की  स्थिति  का
 लाभ  उठाया  है  और  तेल  की  तुरन्त  खरीददारी  की

 यदि  तो  कितना  और  कितने  मूल्य  का  तेल  खरीदा  गया  और  किन-किन  देशों  से
 खरीदा  गया  और

 यदि  तो  कच्चे  तेल  के  मूल्यों  में  हुई  इस  गिरावट  का  लाभ  न  उठाने  के  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  हां  ।

 1984  के  796.68  करोड़  रुपए  मूल्य  के  3.45  मी०  टन  कच्चे  तेल  की
 खरीद  स्पाट  मार्किट  से

 कि

 गई  ये  कारोबार  अन्‍्तंराष्ट्रीय  व्यापारिक  कम्पनियों  के  माध्यम  से
 किए  गए  हैं  और  मूल्य  देशों  को  विनिरदिष्ट  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 निर्माण  स्तर  पर  सोमेंट  को  जांच  करना

 2163.  ओरो  के०  प्रधानो  :  क्या  उद्योग  ओर  कंपनी  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  सीमेंट  बनाने  वाली  कुछ  इकाइयों  ने  तैयार  माल  की
 की  पूरी  तरह  अवहेलना  करते  हुए  भारी  मात्रा  में  पोज्जलीन  सामग्री  मिलानी  शुरू  कर  दी

 यदि  तो  कया  इस  प्रकार  की  कोई  व्यवस्था  है  जिसके  अन्तगंत  उनके  मंत्रालय
 अथवा  सीमेंट  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  सीमेंट  बनाने  वाली  विभिन्‍न  इकाइयों  अचानक  सीमेंट  के
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 नमूने  लेकर  यह  परीक्षण  किया  जाता  है  कि  क्लिंकर  में  निर्धारित  मात्रा  से  अधिक  मात्रा  में  पोज्जलीन

 अथवा  अन्य  बाहरी  सामग्री  तो  नहीं  मिलाई  और

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  निर्धारित  मानदण्डों  का  उल्लंघन

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद

 :  सीमेंट  में  पोजोलाना  सामग्री  अधिक  मात्रा  में  मिलाए  जाने  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट
 शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 एक  ऐसी  व्यवस्था  है  जिसके  अन्तर्गत  सीमेंट  की  गुणवत्ता  की  जांच  करने  के  लिए
 संयन्त्रों  स ेअबानक  सीमेंट  के  नमूने  लिए  जाते  हैं  ।  राष्ट्रीय  सीमेंट  और  भवन  निर्माण  सामग्री  परिषद

 भारतीय  सीमेंट  अनुसंधान  सीमेंट  उद्योग  के  विकास  आयुक्त  के  प्रतिनिधियों  के  साथ

 संयुक्त  रूप  से  जांच  करने  के  लिए  अचानक  नमूने  एकत्र  करता  है  इन  नमूनों  का  परीक्षण  अन्तिम

 उत्पाद  की  गुणवत्ता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आवश्यक  होता  है  ।  पोर्टलेंड  पोजोलाना  सीमेंट  के  लिए
 सम्बद्ध  भारतीय  मानक  के  अनुसार  पोर्टलेड  पोजोलाना  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  के  लिए  मिलाई  जाने

 वाली  अनुमत  सामग्री  10  से  25  प्रतिशत  तक  अलग-अलग  होती  है  और  तैयार  उत्पाद  भारतीय

 नामक  संस्थान  एस०  की  विशिष्टियों  के  अनुरूप  होने  चाहिए  ।

 उन  कारखानों  के  नाम  जिनका  पोर्टलेंड  पोजोलाना  सीमेंट  ।  जनवरी  1984  से  आज
 तक  ऊपरिलिखित  परीक्षणों  के अनुसार  आई०  एस०  आई०  विशिष्टियों  के  अनुरूप  नहीं  पाया  गया

 नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 1.  उदयपुर  सीमेंट  उदयपुर  ।

 है  मे०  एसोसिएटेड  सीमेंट  कंपनीज  पोरबन्दर  एकक  ।

 3.  मे०  सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  अकलतारा  एकक  ।

 4.  हीरा  सीमेंट  बारगढ़  ।

 5.  मे०  तमिलनाडू  सीमेंट  कारपोरेशन  एलान्गुलम  सीमेंट  वर्क्स  ।

 6.  रेमण्ड  सीमेंट  बिलासपुर

 4.  मे०  इंडिया  सीमेंट  शंकरनगर  एकक  ।

 नए  डाकघर  खोलने  पर  लगे  प्रतिबंध  को  हटाना

 2164.  भी  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :
 ८:  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  नए  डाकघर  खोलने  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  हटा  लिया  गया

 यदि  हां  तो  सरकार  का  विचार  डोमजर  खण्ड  हावड़ा  के  अन्तर्गत

 संकराली  पी०  और  जगदीशपुर  में  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में

 डाकघर  खोलने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शंचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रास  निवास  :  जी  नहीं  ।
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 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 मेससे  नेशनल  इंस्ट्र  मेन्टस  लिमिटेड  में  पृंजी  निजेश

 2165.  श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 मैसस  नेशनल  ईस्ट्रमेन्ट्स  लिमिटेड  में  पिछले  तीन  वर्षो  में  कितना  पूंजी  निवेश  किया

 गया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  कम्पनी  के  क्या  परिणाम  र  5४०  ५!  ;  और

 क्‍या  आगे  कोई  और  पूंजी  निवेश  करने  का  विचार  यदि  तो  उसका  क्‍या

 उद्देश्य

 उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  आरिफ  मोहम्मद
 :  योजना  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  पिछले  3  के  दौरान  नेशल  इंस्ट्र,मैंट्स

 लिमिटेड  में  किया  गया  निवेश  निम्न  प्रकार  है  :--

 रु०

 वर्ष  इक्विटी  ऋण  योग

 1982-83  2-83  28.00  11.00  39.00

 1983-84 4  30.00  35.00  65.00

 1984-85 5  50.00  |  50.00  100.00

 कम्पनी  का  पिछले  3  वर्षों  का  कार्य  संचालन  संबंधी  परिणाम  नीचे  दिया  गया  है  :--

 %o

 वर्ष  उत्पादन  बिक्री  निवल

 सकल  हानि

 198  2-83  )8  430.92  148.49

 1983-84  487.01  569.87  (-  )  172.39

 1984-85  5  745.67  820.00  (--)  188.16
 बनती

 हां  ।  विविधीकरण  ओर  आधुनिकीकरण  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 निवेश  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  कंपनी  का  उत्पादन  बढ़ाकर  इसे  जीव्य  बनाया  जा  सके  ।

 भारतोय  साइकिल  निगम  को  हुई  हानि

 2166.  थी  हन्मान  सोल्लाह  :  क्या  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ॒

 क्‍या  भारतीय  साइकिल  निगम  को  होने  वाली  हानि  में  वृद्धि  हो  रही  यदि  तो

 इसके  राष्ट्रीयकरण से  अब  तक  कितनी  हानि  हुई
 |  ह
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 इसके  आधुनिकीकरण  प्रोद्योगिकी  का  दर्जा  बढ़ाने  आदि  पर  कितनी  धनराशि  का
 निवेश  किया  गया  और

 इसकी  हानियों  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  का

 विचार  है  !

 उद्योग  ओर  कम्पनो  कार  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्मद

 )  जी  हाँ  ।  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  पहले  चार  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  अर्थात्‌  1981-82, 2,
 -83,  1983-84  व  1984-85  में  दि साइकल  का  रपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  को

 224  लाख  352  लाख  458  लाख  रुपये  और  479  लाख  रुपये  की  हानियां

 वित्तीय  वर्ष  1984-85  के  अंत  तक  इस  कार्पोरेशन  को  योकअना  निधियों  के  रूप  में

 445.16  लाख  रुपये  की  राशि  आधुनिकीकरण  के  लिए  दी  जा  चुकी  है  ।

 कम्पनी  को  उत्पादन  प्राप्य  राशियां  वसूल  करने  और  अनावश्यक  खर्चो ंसे  बचने

 की  सलाह  दी  गई

 भारतो  साइकिल  निगम/भारतीय  राष्ट्रीय  साइकिल  निगम

 में  पूंजी  लगाने  का  प्रस्ताव

 2167.  श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  क्या  उद्योग  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  साइकिल  निगम  अथवा  मैससं  नेशनल  बाईसाइकिल

 पोरेशन  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  में  पूंजी  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  कितनी  तथा  किस-किस  एकक  में  तथा  किस  उद्देश्य  से  पूंजी  लगाने  का

 प्रस्ताव  है
 ?

 उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  राज्य  संत्रो  मोहम्मद
 हां  ।

 नेशनल  बाइसिकल  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  तथा  साइकल  कारपोरेशन

 ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  दोनों  में  उत्पादन  सुविधाओं  के  आधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकी  आदि  के

 अभ्युत्यान  हेतु  1985-86  के  लिए  दो  करोड़  रुपये  का  बजट  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 हल्दिया  उर्बरक  संयंत्र  का  पुसगंठन

 2168.  थ्री  सन्त  कुमार  मंडल  :  क्या  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  समूचे  सरकारी  क्षेत्र  के  उर्वरक  उद्योग  का  नवीकरण  करने  के  लिए

 कोई  पुनर्गठन  योजना  तैयार  की  है

 यदि  तो  उंसकी  प्रमुख  बातें  क्‍या

 क्‍या  हिन्दुस्तान  फर्टिला:जर्स  कारपोरेशन  के  हल्दिया  यूनिट  का  भाग्य  भी  पुनर्गठित
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 योजना  से  जुड़ा  हुआ  है  और  हसे  राष्ट्रीय  कैमिकल्स  और  फर्टिलाइजर्स  सी०  के

 अन्तर्गत  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  और

 हल्दिया  यूनिट  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  और  प्रभावी  प्रबन्ध  में  उक्त  व्यवस्था  किस
 प्रकार  योगदान  देगी  ?

 रसायन  और  उर्वरक  तथा  उद्योग  और  कम्पमी  कार्य  मंत्रों  बोरेस्  :  ओर

 हां  ।  उवंरक  कम्पनियों  के  पुनर्गठन  से  सम्बन्धित  एक  प्रस्ताव  पर  सरकार  द्वारा  उच्च

 स्तर  पर  आप्रिम  अवस्था  में  विचार  किया  जा  रहा  अन्तिम  निर्णय  शीघ्र  ही  लिए  जाने  की

 आशा  इस  सम्बन्ध  में  हो  रही  प्रगति  पर  एक  संसदीय  समिति  द्वारा  निगरानी  रखी  जा

 रही  है  ।

 -  और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  विभिन्‍न  तेल  उत्पादों  को  दुलाई  के  लिए  पाइप  लाइन
 क्षमता  में  बद्धि

 2169.  भ्री  सन्त  कुमार  मण्डल  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  तेल  निगम  की  हल्दिया  यूनिट  ने  पश्चिम  बंगाल  से  विभिन्‍न  तेल  उत्पादों
 की  दुलाई  के  लिए  पाइप-लाइन  क्षमता  में  वृद्धि  करने  हेतु  एक  दस  वर्षीय  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  और  इस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च
 और

 सरकार  ने  पाइप-लाइन  क्षमता  में  वृद्धि  की भारतीय  तेल  निगम  की  योजना  के  बारे
 में  क्या  निर्णय  किया  है  !

 पेट्रोलियम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  नबल  किशोर  :  जी  नहीं  ।

 (w)  और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ट  लोफोन  बिलों  को  बकाया  राशियां

 2170.  श्री  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  संचार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  संसद  दिल्ली  महानगर  परिषद  दिल्ली

 नगर  निगम  के  वकीलों  जैसे  व्यावसायिक

 मजिस्ट्रेटों  और  अन्य  व्यक्तियों  की  ओर  31  1985,  31  1984  और

 31  1982  को  टेलीफोन  बिलों  की  कुल  कितनी  धनराशि  बकाया

 उक्त  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  दोरान  इन  श्रेणियों  से  बकाया  राशि  में  से  कुल  कितनी

 घनराशि  वसूल  की

 किन  कारणों  से  टेलीफोन  बिलों  की  बकाया  राशि  को  जमा  होने  दिया  और

 बकाया  राशि  की  पूरी  वसूली  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?
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 संचार  के  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  निवास  और  विभाग
 के  रिकार्ड  में  टेलीफोन  उपभोक्‍गाओं  का  निम्नलिखित  श्रेणियों  में  ग्रुप  बनाए  गए  हैं
 राज्य  रक्षा  विभाग  और  प्राइवेट  उपभोक्‍ता  ।  संसद  सदस्य  सदस्य  दिल्ली

 महानगर  परिषद  सदस्य  दिल्‍ली  नगर  निगम  उद्योगपति  एडवोकेट  आदि

 व्यवसाय  करने  वाले  जैसे  मजिस्ट्रंट  की  कोई  श्रेणियां  नहीं  संसद  सदस्यों  के  नाम

 टेलीफोन  बकाया  राशि  की  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  और  उसे  यथाशी घर
 सभा  पटल  पर  रख  दिया

 दिल्ली  टेलीफोन  जिले  के  सभी  श्र णी  के  उपभोक्ताओं  के  सम्बन्ध  में  31-3-82,  31-3-84

 और  31-3-85  5  को  कुल  बकाया  राशि  तथा  बाद  के  वर्षों  के दोरान  इत  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  की

 गई  वसूली  निम्न  प्रकार  है  :--

 करोड़  रुपयों

 बकाए  की  राशि  1982-83  1983-84  1984-85.  .  31-3-85
 के  दोरान  की  गई  वसूली  को  बकाया

 राशि

 31-3-1982  12.98  6.53  1.41  1.12  3.92  31-3-82  तक
 जारी  किए  गए
 बिलों  की  संचयी

 बकाया  राशि

 31-3-84  12.21  _  ना  5.86  6.35  31-3-84  तक
 जारी  किए  गए
 बिलों  की  संचयी
 बकाया  राशि

 3  5  2.36  का  ््ा  12.3  31-3-85  5  तक
 जारी  किए  गए
 बिलों  की  संचयी
 बकाया  राशि

 चूंकि  सेवा  पहले  श्रदान  की  जाती  है  और  वसूली  बाद  में  की  जाती  अतः  कुछ
 बकाया  राशि  का  होना  अपरिहायं  हर  संभव  प्रयास  किए  जाने  के  बाद  बिल  की  कुछ  राशि

 निम्नलिखित  कारणों  से  वसूल  नहीं  हो  पाती  :--

 सेवा  प्रदान  करने  के  पश्चात  उपभोक्ताओं  का  लापता  हो  जाना  ।

 फर्मों  का  बन्द  हो  जाना  ।

 उपभोक्ता  की  मृत्यु  हो  जाना  तथा  इसके  उत्तराधिकारी  द्वारा  बकाया  राशि
 अदायगी  करने  में  अनिक््छा  व्यक्त  करना  ।
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 अत  क्नायनपनथपथायणाः  प्राण

 बिलों  की  राशि  में  उत्पन्न  विवाद  का  निपटाया  न  जाना  और  कभी-कभी  मामलों

 को  न्यायालय  में  ले  जाना  ।

 बकाया  राशि  का  भुगतान  करने  में  उपभोक्‍ता  की  वित्तीय  अस  मर्थता  ।

 विभाग  पिछले  वर्षों  के  दोरान  जारी  किए  गए  बिलों  की  98  प्रतिशत  बकाया  राशि  वसूल
 कर  चुका  है  और  उपरोक्त  बकाया  राशि  का  प्रतिशत  जारी  किए  गए  बिलों  की  कुल  राशि  से-बहुत
 कम  है  ।

 दिल्ली  तथा  देश  में  काम  कर  रहे  दोषी  उपभोक्ताओं  के  टेलीफोन  /  टेलेक्स
 काट  दिए  जाते  हैं  ताकि  उन्हें  बकाया  राशि  का  भुगतान  करने  के  लिए  राजी  किया  जा  सके  ।

 टेलीफोन  राजस्व  निरीक्षक  दोषी  उपभोक्ताओं  से  निजी  सम्पर्क  करके  उनसे  किश्तों  में
 भी  बकाया  राशि  का  भुगतान  करने  का  अनुरोध  करते  हैं  ।

 जहां  उपभोक्‍ताओं  की  आधथिक  हालत  अच्छी  होती  वहां  बकाया  राशि  की  वसूली
 के  लिए  कानूनी  कारंवाई  भी  की  जाती  है  ।

 दिल्‍लो  टेलीफोन  निरदेशिका

 2171.  भ्रो  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  टेलीफोन  निर्देशिका  1984  के  जारी  किए  जाने  के  बाद  बड़ी  संख्या  में

 टेलीफोन  नम्बर  बदले  गए

 यदि  तो  क्या  सभी  परिवर्तित  नम्बरों  को  जानकारी  देने  के  लिए  कोई  संयुक्त

 पूरक  नि  देशका  जारी  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  तक  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी

 .  ओर  15-5-1985  तक  संशोधित  डायरेक्टरी  का  परिशिष्ट  छापा  जा  रहा  रहा  है
 तथा  इसे  सितम्बर  1985  के  पहले  सप्ताह  से  उपभोक्ताओं  को  वितरित  करने  के  लिए  प्रबन्ध  किए

 हिमाचल  प्रदेश  में  ट्र क  सेवा

 2172.  प्रो०  भारायण  अन्य  पराहर  :  कया  संचार  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की[कपा  करेंगे  कि  :

 कया  चालू  वित्तीय  वर्ष  सहित  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  में  ट्रक
 सेवा  में  सुधार  के  लिए  सीधे  सकिट/अतिरिक्त  चैनल  अथवा  ॥,त]गा  जंक्शन  की  सांग  की

 गई

 यदि  तो  विभिन्‍न  एस०  ए०  एक्‍्स०  और  ट्रक  एक्सचेंजों  के  बीज
 जिला  मुख्यालय  में  ट्रक  एक्सचेंजों  ओर  उस  जिला  मुख्यालय  से  बाहर  ट्रक  एक्सचेंजों  के  बीच

 राज्य  की  राजधानी  शिमला  के  लिए  जिला  खण्ड  मुख्यालयों  से  सीधे  सर्किट
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 -  मकमकक

 के  लिए  हिमाचल  भ्रदेश  में  वतंमान  टेलीफोन  एक्सचेंजों  से  पंजाब  में

 जालंधर  ओर  चण्डीगढ़  को  इन  तीन  मांगों  का  ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  श्रेणी  में  स्वीकृत  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  है और  शेष  मांगों  को  कब  तक  स्वीकार

 किए  जाने  की  सम्भावना  ओर

 वे  विशिण्ट  मामले  कौन  से  जहां  ये  पहले  ही  स्थापित  किए  जा  चुके  हैं  और

 चैनल/जंक्शन  ने  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया  है  ?
 ह

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  राम  निषास  जी  हां  ।

 मांगों  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :

 विभिन्‍्त  एस०  ए०  एकक्‍स०  ओर  टक  एक्चेंजों  के  बीच  ।

 1.  जंड्था--बिलासपुर

 2.  नैना  देवी--बिलासपुर

 3.  बरस--हमीरपुर

 4.  ज्वालमुखी--देहरा

 5.  बोहरंज  -
 हमी रपुर

 6.  अम्ब--उना

 7.  अम्ब--गगरेट

 8.  हमीरपुर

 9.  डेहरा--प्रागपुर

 13.  बाकलोह--डल्होजी

 14.  कालरेन--कुल्लू

 15.  मेहताबपुर--नांगल

 16.  सिहन्ता--चम्बा

 17.  चितपुरणी-गागरेट

 18.  कांगों  -  हमीरपुर

 19.  गग्ल--कांगड़ा

 20.  देवरीखनेटी--कोढखाई
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 21.  नहान

 22.  मारलोग--कोटखाई

 23.  गुम्मा--कोटखई

 24.  सावरा--रोहरू

 25.  कालाअम्ब---नहान

 26.  सुभातु--सोलन

 27.  टिकार--रोहरू

 28.  नन्दपुर--जुब्बल

 29.  शोगी--शिमला

 30.  चौथाल--थियोग

 31.  जंगा--शिमला

 32.  चिरगांव--रोहरू

 जिला  मुख्यालयों  के
 अन्तर्गत  ट्रक  एक्सचेंजों  के बोच  बाहरौ  एक्‍्सचेंजो ंते  जिला

 सुख्यालयों  में  स्थित  एक्सचेंजों  के  लिए  ।

 1.  मेहातपुर---उना

 2.  नदोन--हमीरपुर

 3.  कुमारसैन--शिमला

 जिला  उप  ब्लाक  सुख्यालयों  के  एक्सचेंजों  से  राज्य  को  राजधानो  छिजला
 के  लिए  सोधो  सक्षिट  हेतु  ।

 करसोग--शिमला

 नदोन--शिमला

 गगरेट--शिमला

 मे

 ७

 ७9५४८

 धुमारविन्द--शिमला

 5.  देहरा--शिमला

 हिमाचल  प्रदेश  के  ट्रक  एक्सचेंजों  से  पंजाब  में  पठानकोट  और  जालंधर

 तथा  चण्डोगढ़  के  ट्रक  एक्सचेंजों  के

 1.  मेहतपुर--चण्डीगढ़

 2.  मेहतपुर--जालंधर

 3.  राना--जालंधर
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 4.  नदौन

 5.  उना--होशियारपुर

 उपरोक्त  श्रेणियों  में  स ेनिम्नलिखित  मांग  स्वीकार  कर  ली  गई  है  :--

 बरसर--हमी रपुर
 1.  बरसर--हमीरपुर

 अम्ब-गररेट

 -  देहरा--प्रागपुर

 तलाई--घुमा  रबिन्द

 चौबरी--नूरपुर

 वाकलोह--डल्होजी

 कालरेन--कुल्लू

 बितपूर्णि--गगरेट  .

 गग्ल--कांगड़ा ee

 ९

 7४७०७

 ७

 ७

 ७

 ७

 देवरी  खनेटी--कोटखई

 11.  सरहन--नहान

 12.  कोटखई

 13.  गम्मा--कोटखई

 14.  सावरा--रोहरू

 15.  काला  अम्ब--नहान

 16.  सुभातू--सोलन

 17.  टिकार--रोहरू

 22.  चिरगांव--रोहरू

 मेहातपुर--उना

 शून्य

 उता--होशियारपुर

 लिखित  उत्तर
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 जिन  किन्हीं  मामलों  में  मांग  का  ओऔचित्य  पाया  गया  है  उन्हें  पहले  स्वीकार  कर  लिया

 गया  है  जैसाकि  ऊपर  बतलाया  गया  शेष  मांगें  इसलिए  स्वींकार  नहीं  की  जा  सकी  क्योंकि  दो

 स्थानों  के  बीच  सीधी  ट्रक  लाइनों  के  लिए  इस  मार्ग  पर  परियात  की  दृष्टि  से  औचित्य  नहीं  पाया

 गया  ।

 निम्नलिखित  के  लिए  पहले  ही  सकिट  प्रदान  किए  जा  चुके  हैं  जिनका  ब्यौरा  निम्न

 प्रकार  है  :--

 1.  बरसर--हमी रपुर

 2-  टिकार--रोहरू

 3.  नन्दपुर--जुन्बल

 4.  सौगी--शिमला

 5.  उना--होशियारपुर

 हिमाचल  प्रदेश  में  का  विस्तार

 2173.  प्रो०  नारायण  लन्‍्द  पराशर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सरकार  ने  हिमाचल  प्रंदेश  के  हमीरपुर  जिले  में  स्व॒रोजगार  के  लिए

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  तैयार  करने  हेतु  का  विस्तार  के  लिए  तर्क  को  स्वीकार  कर

 लिया

 यदि  तो  यह  कब  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  जिले  में  इस  योजना  का  विस्तार  किस  तारीख  तक  किए  जाने  की

 संभातना  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०बी०  नरसिह  :  से  रोजगार  के  लिए  सैनिकों

 को  तैयार  करने  (  पैक्ससेम  )  नामक  योजना  को  राज्यों  हिमाचल  प्रदेश  का  कांगड़ा
 भी  शामिल  के  प्रत्येक  के एक  जिले  1985  प्रायोगिक  तौर  पर  चलाया

 जा  रहा  अन्य  राज्यों  और  जिन  राज्यों  में  यह  योजना  चालू  की  गई  है  उनके  अन्य  जिलों  इस
 योजना  के  विस्तार  पर  निर्णय  तब  लिया  जाएगा  जब  स्थायी  तौर  पर  इसको  जारी  रखने  पर  निर्णय

 लिया  जाएगा  ।

 टायर  और  टयूबों  का  उत्पादन  और  निर्यात

 2174.  श्री  चिन्ताभणि  जैता  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कितनी  औद्योगिक  इकाइयां  टायर  और  ट्यूबों  का  निर्माण  कर  रही

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  भारतीय  टायरों  और  ट्यूबों  की  भारी  बांब
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 यदि  तो  वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  कितने  मूल्य  के  टायरों  और

 ट्यूबों  का  निर्माण  किया

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  इनका  निर्यात  किया  गया  और

 (=)  वर्ष  1985-86  के  दौरान  टायर  और  ट्यूबों  का  उत्पादन  तथा  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए

 क्‍या  कदम  उठार्‌  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मांत्रलय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहस्मद
 :  इस  समय  संगठित  क्षेत्र  में  टायरों  और  ट्यूबों  का  उत्पादन  करने  वाले  22

 एकक  हैं
 ।

 भारतीय  टायरों  को  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  स्वीकृति  मिल  रही  है  ।

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  15.8  करोड़  और  48  करोड़  रु०

 मूल्य  के  टायरों  का  निर्यात  किया  गया  है  ।

 इस  समय  भारतीय  टायरों  का  निर्यात  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  एस०

 यू०  एस०  एस०  अगर०  और  बंगला  देश  को  किया  जा  रहा

 उद्योग  की  लगभग  75  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  इस  समय  किया  जा  रहा
 मांग  को  ध्यान  में  रखकर  उद्योग  अपना  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  स्वतंत्र  निर्यात  के  संबंध  में  दी

 जाने  वाले  नकद  प्रतिप्रक  राजसहायता  के  उद्योग  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  अपेक्षित  कच्चे

 माल  का  नि:शुल्क  आयात  करते  का  भी  हकदार

 भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  के  अंतर्गत  मया  खण्ड

 2175.  श्री  सी०  जंगा  रेडडी  :

 डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  विधि  आयोग  की  इस  आशय  की  सिफारिश  की  ओर  दिलाया

 गया  है  कि  भारतीय  साक्ष्य  1972  में  संशोधन  किया  जाए  जिसमें  न्यायालयों  को  ऐसे
 मामले  में  अपना  निष्कर्ष  निकालने  की  शक्ति  दी  जाये  जिनमें  किसी  व्यक्ति  को  पुलिस  ६रासत  में

 शारीरिक  चोट  आयी  हो  तथा  पुलिस  के  अत्याचारों  के  शिकार  लोगों  को  कानूनी  सहायता
 दी

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  1  1985  को  टाइम्सਂ  में  छपी  उस  रिपोर्ट
 की  ओर  भी  दिलाया  गया  है  जिसमें  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  कहा  है  कि  सरकार  को  साक्ष्य  अधिनियम
 के  उस  भाग  पर  विचार  करना  जो  अपराध  सिद्ध  करने  के  लिए  दायित्व  निर्धारित  करता  है
 और  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 सरकार  को  विधि  आयोग  की  रिपोर्ट  कब  मिली  और  सर्वोच्च  न्यायालय  का  उक्त

 बक्तव्य  उनके  ध्यान  में  कब  आया  ?

 117



 लिखित  उत्तर  6  1985
 जय  जजथण  था  :

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  )  जी  विधि
 आयोग ने  अभिरक्षा  में  क्षति  :  साक्ष्य  अधिनियम  में  धारा  के

 जोड़े  जाने  का  सुझाबਂ
 नायक  अपनी  रिपोर्ट  सिफारिश  की  है  कि  ऐसे  किसी  अपराध  के  लिए  जिससे  किसी  ऐसे
 व्यक्ति  को  जो  पुलिस  अभिरक्षा  में  किसी  कार्य  जिससे  उस  व्यक्ति  को  शारीरिक  क्षति  कारित

 होना  अभिकथित  किसी  पुलिस  अधिकारी  के  अभियोजन  में  न्यायालय  यह  उपधारणा  कर  सकेगा  कि

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उक्त  व्यक्ति  को  अभिरक्षा  में  रखने  वाले  पुलिस  अधिकारी  ने  ऐसी  क्षति
 कारित  की  है  ।

 और  विधि  आयोग  ने  उपर्युक्त  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रका  रिपोर्ट
 में  निदिष्ट  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  के  संप्रेक्षणों  को  ध्यान  में  रख  प्रस्तुत  की  विधि
 आयोग  की  रिपोर्ट  30  1985  को  प्राप्त  हुई  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन
 के  बारे  में  विनिश्चय  सम्बन्धित  मंत्रालयों/विभागों  से  परामर्श  करने  के  पश्चात्‌  किया  जाएगा  ।

 ]

 आविवासो  क्षंत्रों  क ेविकास  को  योजना

 2176.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंदरसंचार  और  डाक  सेवाओं  के  विकास  हेतु  वर्ष
 1985-86  5-86

 के  लिए  क्‍या  योजनायें  और  कार्यक्रम  तैयार  किए  गए  हैं  और  अनुमोदित  किए  गए

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  धनराशि  को  दूसरे  मद  पर  व्यय  करने  को  रोकने  के  लिए
 उड़ीसा  मण्डल  को  धनराशि  निर्धारित  की  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  दूरसंचार के  क्षेत्रों  में  25
 लाइनों  की  क्षमता  के  9  टेलीफोन  एक्सचेंज  चालू  करने  का  प्रस्ताव  है  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  के

 मौजूदा  एक्सचेंजों  में  625  लाइनें  जोड़ी  जाएंगी  ।  1985-86  के  दौरान  उड़ीसा  के  जनजातीय

 क्षेत्रों  में  50  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  लगाने  का  प्रस्ताव  जपोर  मैनुअल
 एक्सचेंज  को  ओटोमेटिक  बनाया  राउरकेला  प्लांट  एक्सचेंज  में  2700  लाइनों  को  3000

 लाइमों  का  तक  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 डाक  विभाग  में  निम्नलिखित  विकास  योजनाओं  की  मंज्री  दी  गई  है

 नितव्ययिता  के  लिए  नए  पदों  के  सृजन  पर  लगे  प्रतिबन्ध  के  आदेशों  के  समाप्त

 होने  पर  50  ग्रामीण  शाखा  डाकघर  खोलना  ।

 राउरकेला  में  कार्यालय  भवन  का  निर्माण  ।

 फुलबनी  में  8  स्टाफ  क्वार्टरों  का  निर्माण  ।  ।

 उपर्युक्त  कार्यों  के  लिए  अपेक्षित  व्यय  निदेशालय  द्वारा  प्रति  वर्ष  डाक  और  दूरसंचार  को

 आबंटिक  एक  मुश्त  मंजूरी  में  से  पूरा  किया  जाएगा  ।

 118



 15  1907  .  लिखित  उत्तर
 ह

 तेल  उत्पादन  का  लक्ष्य

 2178.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  तेल  उत्पादन  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य

 निर्धारित  किए

 संतोषजनक  उपलब्धियां  किस  हृद  तक  प्राप्त  हुई  और

 सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तेल  उत्पादन  के  लक्ष्यों  की  संभावनाओं

 के  सम्बन्ध
 में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  नवल  किशोर  :  )  और  छठी  योजना

 के  दौरान  93.4  मि०  मी०  टन  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  102.8  मि०  मी०  टन  का  उत्पादन

 हुआ  था  ।

 सातवीं  योजना  के  ऋ्ूड  तेल  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  का  पता  योजना  को  अन्तिम  रूप  बिए
 जाने  के  बाद  ही  चलेगा  ।

 नए  कुंओं  का  छित्रण

 2179.  डा०  टो०  कल्पना  देवी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  में  नए  कुंओं  के  छिद्रण  के  लिए  क्‍या  व्यवस्था  की  गई

 ऐसे  नए  कुंओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  छिद्रण  कार्य  शुकू
 करने  का  विचार  और

 इन  कुंओं  से  कितनी  मात्रा  में  तेल  प्राप्त  होने  का  अनुमान  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  से  सातवीं  योजना

 को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही  सातवीं  योजना  में  नए  कूओं  को  खोदमे  के  परिव्यय  तथा  इस
 सम्बन्ध  में  अन्य  विवरणों  का  पता  चलेगा  ।

 भारत  हैवो  इलेक्ट्रोकल्स  लिमिटेड  हारा  खराब  टर्बो  जेनेरेटर्स  को  सप्लाई

 2180.  भी  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  उद्योग  और  कम्पनी  कायं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  द्वारा  कुछ  विद्युत  परियोजनाओं  को  खराब
 जैनेरेटर्स  सप्लाई  करने  का  क्या  कारण  और

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद

 मु  और  विद्युत  जनित्रण  उपकरणों  के  निर्माण  की  बी०  एच०  ई०  एल०  की

 सुस्थापित  है  ।  स्वदेशीकरण  की  प्रक्रिया  में  प्राने  डिजाइन  वाले  र्ट्बो  जनरेटरो  में  हाइ
 रिसने  जैसी  कमियों  की  सूचना  मिली  अपेक्षित  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ।
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 पुरानी  प्रौद्योगिकी  के आयात  के  कारण  डी०  एम०  टो०  उत्पादन  में  कमो

 2181.  डा०  जो०  विजय  रामा  राव  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डी०  एम०  टी०  के  आयात  से  इसके  उत्पादन  में  कमी  हू
 ई

 क्‍या  बम्बई  डाइंग  द्वारा  पुराने  टूटे-फूटे  उपकरणों  की  खरीद  के  कारण  डी०  एम०  टी०

 का  उत्पादन  प्रतिष्ठापित  क्षमता  से  काफी  कम  हुआ

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पुराना  डी०  एम०  टी०»  संयंत्र  तथा  पुरानी  प्रौद्योगिकी  के

 आयात  के  मामले  में  जांच  करने  का  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  बात  की  जांच  करने  का  है  कि  इस  खरीद  में  विदेशी

 मुद्रा  खर्च  क्यों  की  गई  थी  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  इस  समय  देश  में  डी०

 एम०  टी०  का  उत्पादन  पालिएस्टर  उद्योग  की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  अतः

 इस  अभाव  को  आयात  द्वारा  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।

 और  बाम्बे  डाइंग  के  डी०  एम०  टी०  प्लांट  ने  हाल  ही  में  उत्पादन  शुरू  किया

 है  और  ऐसे  संयन्त्रों  से उनकी  निर्धारित  क्षमता  के  अनुसार  उत्पादन  प्राप्ति  में  आम  तौर  पर  समय

 लगता  इतनी  जल्दी  दीर्घावधि  के  आधार  पर  इस  संयन्त्र  की  उत्पादन  क्षमता  का  मूल्यांकन
 करना  कठिन  इस  संयन्त्र  क ेलिए  तत्कालीन  आयात  नीति  के  अनुसार  पुरानी  मशीनों

 को  आयात  की  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।

 जी  नहीं  ।

 इलेक्ट्रानिक  टाइपराइटर  बनाने  बाली  कम्पनियां

 2183.  भ्री  विजय  कुमार  यादव  :

 डा०  गोरोशंकर  राजहूंंस  :

 क्या  उद्योग  ओर  कम्पतो  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विभिन्‍न  टाइपराहइटर  निर्माता  कम्पनियों  को  इलेक्ट्रिक  और

 निक  टाइपराइटर  बनाने  हेतु  लाइसेंस  जारी  किए

 यदि  तो  इन  कम्पनियों  के  नाम  और  उनकी  क्षमता  क्‍या

 विदेशी  सहयोग  प्राप्त  करने  वाली  कम्पनियों  को  इस  प्रकार  के  लाइसेंस  जारी  करने

 सम्बन्धी  नीति  क्‍या  ओर

 संघटकों  आदि  के  आयात  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  का  ब्यौरा  क्‍या

 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  संत्रालय  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ

 मोहम्मद  :  और  हां  ।  हाथ  से  चलने  वाले  टाइपराइटर  बनाने  वाली  तीन
 विद्यमान  कम्पनियों  जिन्होंने  इलेक्ट्रानिक  टाइपराइटर  बनाने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  मांगा

 नये  ओद्योगिक  लाइसेंस  या  उनके  विद्यमान  ओद्योगिक  लाइसेंस  या  आशय  पत्र  में  पृष्ठांकन
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 करके  लाइसेंस  स्वीकृत  किए  गए  इनका  विस्तृत  ब्यौरा  अर्थात्‌  कम्पनी  का  नाम  और  उसकी
 क्षमता  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  उनके  न्यूजलैटरਂ  में  प्रकाशित  किया  जा  रहा  इस
 प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  नियमित  रूप  से  भेजी  जा  रही  हैं  ।

 विद्यमान  टाइपराइटर  निर्माताओं  को  इलेक्ट्रानिक  टाइपराइटर  बनाने  की  अनुमति  देते

 समय  इस  बारे  में  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जाता  है  कि  कंपनी  का  किसी  के  साथ  विदेशी  सहयोग

 मौजूद  है  या  नहों  ।

 उपकरणों  आदि  के  आयात  के  लिए  विदेशी  पूंजी  सम्बन्धी  आवश्यकता  प्रत्येक  एकक

 में  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  है  जो  एक  ऐसे  प्रावस्थाबद्ध  उत्पादन  कायंक्रम  पर  निर्भर  करती  है  जो  प्रत्येक

 वर्ष  के  उत्पादन  के  लिए  स्वीकृत  मॉडलों  और  उनकी  विशेषताओं  और  कायंक्रम  आदि  पर  आधारित

 होती  है  ।

 स्कलों  ओर  कालेजों  में  एन०  सो०  सो०  के  कार्यक्रमों  के  लिए  केन्रीय  सहायता

 2185.  श्री  सी०  माधव  रेडडो  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या

 केन्द्र  सरकार  को  दक्षिण  राज्यों  से  स्कूलों  और  कालेजों  में  एन०  सो०  सी०  कार्यक्रम  आयोजन  के  लिए
 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  80  प्रतिशत  कर  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 रक्षा  मंत्री  पी०  वो०  नर्रासह  :  जी  नहीं  ।

 हिन्दो  चित ्

 लघु  सोमेंट  संयंत्रों  को  क्षकक्त  का  उपयोग

 2186.  श्री  रास  प्यारे  सुमन  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे कि  : थी  ९५%  0४

 क्या  देश  में  लघु  सीमेंट  संयन्त्रों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  पिछले  तीन
 वर्षों  के  दोरान  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  और  विभिन्‍न  राज्यों  स्थान-वार  संयन्त्र  लगाने  के  लिए
 कितने  लाइसेंस  जारी  किए  गएं

 क्‍या  उन  सभी  लक  सीमेंट  संयन्त्र  जिमके  लिए  लाइसेंस  जारी  किए  गए  अपनी

 पूर्ण  क्षमता  पर  कार्य  किया  था  और  यदि  तो  उनमें  से  प्रत्येक  ने  कितनी  मात्रा  में  सीमेंट  का
 उत्पादन  किया  ओर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  लघु  सीमेंट  संयन्त्रों
 को  बन्द  करने  का  है  और  उसने  उन्हें

 वित्तीय  सहायता  देना  बन्द  कर  दिया  है  और  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 उदच्चोग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  ग॒ह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्मद
 मिनी  सोमेंट  सन्यन्त्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  बढ़ावा  देने  की  दृष्टि  से  सरकार  ने

 इन  संयन्त्रों  को  मूल्य  और  वितरण  नियन्त्रण  लागू  करने  से  मुक्त  रखा  सीमेंट  और  भवन  निर्माण
 सामग्री  राष्ट्रीय  परिषद  कॉंसिल  फार  सीमेंट  एंड  बिल्डिग  मेटीरियल  जो  सीमेंट

 अनुसंधान  संस्थान  कहलाता  उन  सन्यन्त्रों  की  स्थापना  के  लिए  अपेक्षित  प्रौद्योगिकीय  सहायता
 देता  है  ।  मिनी  सीमेंट  संयन्त्रों  के  लिए  31  1984  तक  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  भुगतान  में
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 कुछ  सीमा  तक  राहतें  भी  उलपब्ध  मिनी  सीमेंट  संयन्त्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  जारी  किए

 शए  ओओश्ोगिक  लाइसेंसों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-एक  में  दिया  गया  है  ।

 लाइसैंस  प्राप्त  34  मिनी  सीमेंट  संयन्त्रों  में  से  14  एककों  में  अब  उत्पादन  शुरू  हो

 गया है  एककों  का  उत्पादन  सम्बन्धी  कार्य-निष्पादन  संलग्न  विवरण-दो  में  दिया  गया  इस

 कई  संयस्थों  में  उत्पादन  में  कमी  होने  का  मुख्य  कारण  बिजली  की  कमी  बताया  गया  है  ।

 मिनी  सीमेंट  संयन्त्रों  को  बन्द  करने  का  कोई  भी  भ्रस्ताव  नहीं  है  ।  मिनी  सीमेंट  संयन्त्रों

 को  वित्तीय  सहायता  सीधे  सरकार  से  प्राप्त  होकर  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  जैसे  भारतीय  ओद्योगिक

 विकास  बैंक  आई०  डो०  बी०  आई०  से  प्राप्त  होती  जब  तक  सीमेंट  उद्योग  की  प्रवृत्तियों  की

 विस्तृत  समीक्षा  और  आई०  डी०  बी०  आई०  द्वारा  पहले  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  मिनी

 सीमेंट  सन्यन्त्रों  के  कार्य-संचालन  की  जांच  नहीं  कर  ली  जाती  तब  तक  आई०  डी०  बी०  आई०  ने

 मिनी  सीमेंट  संयन्त्रों  कौ  1985  से  वित्तीय  सहायता  देना  बन्द  कर  दिया  था  परन्तु  कुछ
 शर्तों  के  अधीन  यह  सुविधा  फिर  से  देना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 विवरण-एक

 क्रम  राज्य  स्वीकृत  किए  गए औद्योगिक

 सं»  ee  की  संख्या

 1.  भान्ष  प्रदेश  नालगोंडा  6.
 2.  गुंटूर
 3.  कुरनूल  ४.

 4.  कृष्णा  1
 5.  आदिलाबाद
 6.  गुजरात  जूनागढ़  2
 4,  अमरैली
 8.  बांसकंठा  3

 9,  पंचमहल
 10.  हिमाचल  प्रदेश  सिरमूर
 11.  कर्नाटक  चित्रदुर्गा  4

 12.  --
 बेलगाम

 .  13.  बीजापुर  |

 14.  गुलबर्गा  1

 15.  महाराष्ट्र  चन्द्रपुर
 16.  मध्य  प्रदेश  दमोह  1

 17.  सिघो
 19.  उड़ीसा  धार

 * 20.  उड़ीसा  सुदरगढ़
 *  20.  राजस्थान  जयपुर

 _ 33.  बनवाड़ा

 _  33.  उत्तर  देहादुनू  .  ./9/  |
 w  कै
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 दिल्सो  और  उत्तर  प्रदेश  में  टलोफोन  कनेक्दाों  क ेलिए  लम्बित  जायेशम-बत्र

 2187.  भरी  राम  प्यारे  सुमन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सम्पूर्ण  दिल्ली  और  उत्तर  प्रदेश  में  टेलीफोन  कनेबशनों  के  लिए  कितने  आवेदन-पत्र

 लम्बित  और  कब से

 टेलीफोन  कनेबशम  देने  के  लिए  ष्या  नियम/पझतें  रिर्धास्ति  की  गई  हैं  और  नियमों  के

 अभ्यर्गत  टेलीफोत  कनेवशन  देने  में  विलम्ब  होने  के  बया  कारण

 कया  विभाग  ने  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  कई  वर्षों  से  राम्शल  शादेदेद  पं  को  शीघ्र

 विपड़ाले  के  लिए  कोई  आदेश  जारी  किए  हैं  और  यदि  तो  उनका  व्योराः  ओर

 प्रतीक्षा  सूची  में  शामिल  व्यक्तियों  को  कब  तक  टेलीफोन  कबेक्ऋन  दिये  पी
 सह्मावमा  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  :  31-5-85  को  दिल्ली

 तथा  उत्तर  प्रदेश  में  टेलीफोन  कनेब्शनों  के लिए  लम्बित  भावेदकों  की  संख्या  क्रमशः  1,40,02

 कौर  22,994  दिल्‍ली  और  उत्तर  प्रदेश  की  प्रतीक्षा  सूची  में  लम्बित  सबसे  १राने  आवेदक  क्रमश

 19-1-65  और  19-11-77  के  हैं  ।

 विभिन्न  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  नए  टेलीफोन  बनेबशन  निम्नलिखित  प्रतिशत  के  अनुसार
 ब्रदान  किए  जाते  हैं  :

 ओ०  वाई०  टी०  जनरल  तथा  स्पेशल  40  प्रतिशत

 गैर  ओ०  वाई०  टी०  जनरल  40  प्रतिशत

 गर-ओ०  वाई०  टी०  स्पेशल  20  प्रतिशत

 टेलीफोन  कनेक्शन  देने  में  विलख्य  का  सुख्य  कारण  संसाधन  की  कमी  तथा  स्थिचन
 और  केबिलों  का  अपर्याप्त  उत्पादन

 अतींक्षा  सूर्चा  शीत्र  निपटाने  क ेलिए  समय-समय  पर  अनुदेश  जारी  किए  जाते

 ब्रह  भतिशिक्‍्त  उपलब्ध  क्षमता  व  जुटाई  गई  नई  क्षमता  पर  निर्मर  करता  है  और  यह  सब  कुछ
 संसाा्षनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 (w)  मौजूदा  प्रतीक्षा  सूची  के  आवेदकों  को  यथाशीघ्र  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  के

 लिए  हर  सम्भव  प्रयास  किए  जा  रहे  सातवीं  योजन्ग  के  दौरान  मांग  होने  पर  अत्यधिक  संख्या

 में  टेखीफोस  कनेक्शन  प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  बशतें  कि  विभाग  को  पर्याप्त  मात्रा  में  संसाधन
 इपशब्ध  करा  दिए  आएं  ।  ह

 |

 उत्तर  प्रदेश  में  हेलीफ़ोन  केक  के  लिए
 ’

 भजम  का  निर्माण

 2188.  श्री  शाम  प्यारे  सुमन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 उत्तर  प्रदेश  के  फँजाबाद  जिले  के  टेलीफोन  केन्द्र  क ेअकबरपुर  भवन  के  निर्माण  के
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 लिए  कितनी  भूमि  उपलब्ध  है  और  विभाग  द्वारा  इसका  क्‍या  उपयोग  जा  रहा  और

 क्‍या  सरकार  इस  भूमि  पर  भवन  का  निर्माण  शीघ्र  आरम्भ  करेगी  और  यदि  तो
 कब  से  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  1980  में  टेलीफोन
 भवन  के  निर्माण  के  लिए  लगभग  3237  बर्ग  गज  जमीन  का  अधिग्रहण  किया  गया  था  ।

 15  वर्षों  की  टेलीफोन  संबंधी  मांग  पूरी-करने  के  लिए  विभाग  की  नीति  के  अनुसांर  भूमि  का
 प्रहण  अग्निमरूप  में  किया  गया  फिलहाल  इस  भूमि  का  उपयोग  स्टोर  रखने  के  लिए  किया  जा

 रहा  ।  ४  है  ५  हब

 भवन
 निमाण

 का  कार्य  उपयुक्त  समय  पर  शुरू  किया  जाएगा  बशतें  कि  संसाधन
 ज्  ०

 |  0"

 ्ि  पूथों  क्षत्र  में  सरकारो  क्षंत्र  के  उर्धरक  एंकक
 पड  +

 भ्री  बो०  बो०  देसाई  :  के

 भो  नारायण  चोजे  :

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  छठी  योजना  के  अन्तिम  दो  वर्षों  में  उर्वरकों  के  उपयोग  और  उत्पादन  में  अपूर्ब
 बूद्धि  होने  के  बावजूद  पूर्वी  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उर्वरक  एकक  अन्य  क्षेत्रों  के  उवंरक  एककों  की

 तुलना  में  गंभीर  संकट  में  न

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  कया  और

 (a)  पूर्वी  क्षेत्र  में  उंरक  एककों  को  इस  स्थिति  से  निकंलने  में  उंनकी  सहायता  करने  हेतु
 सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  बीरेन्द्र  :  पूर्वी
 क्षेत्र  में  स्थित  सार्वजनिक  क्षेत्रीय  संयंत्र  हानि  उठा  रहे

 है

 पावर  की  वोल्टेज  उतार-चढ़ाव  और  यांजिकी  समस्याओं  के  कारण

 दकता  ही  इसके  मुख्य  कारण  हैं  ।  तालचे र  सँयंत्र  के  मामले  में  समस्याएं  हैं  अपर्याप्त  उपकरण

 समस्याएं  और  असन्तुलन  ।
 है

 को  समाप्त  करने  और  उत्पादन  में  सुधार  करने  हेतु  एच०  एफ०  सी  ०  संयंत्रों

 में  समूर्ण  सेल  किये  गये  थे  ।  संयंत्रों  में  कुछ  परिवर्तन/प्रतिस्थापनं  कर  दिये  गये  हैं  और  कुछ

 कार्थन्विभनाधौन  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  उठाया  जा  रहा  एक  प्रमुख  कदम  है  संभी  संयंत्रों  में  रक्षित

 बिशुते  संयंत्रों  की
 स्थापनी  |

 फर्िलाइजर  कोर्पॉरेशन  ऑफ  इंडिया  के  तालचर  उर्वरक  संयंत्र  में  से  फ़बर  की  कमी  पर

 काबू  पाने  के  लिये  एक  30  मेगावाट  गैस  टर्बाईन  सैट  स्थापित  किया  गया  संयंत्र  की  उपकरण
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 समस्याओं  और  असन्तुलनों  को  समाप्त  करने  के  लिये  कुछ  दीर्धावधि  उपायों  की  शिनाख्त  की  गई  ई  ।

 इसके  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  संयंत्र  का  सम्पूर्ण  सर्वेक्षण  किया  गया

 उड़ीसा  के  समुद्र  तट  के  लिए  योजना  को  मंजूरो

 भ्रो  चितामणि  लेना  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नार्वे  सरकार  के  सहयोग  से  उड़ीसा  राज्य  में  बालसोर  जिले  के  माउथਂ
 के  समीप  कार्यान्वित  की  जाने  बाली  के  समुद्र  तट  हेतु  फिशर  योजना  काफी  समय  से  स्वीकृति

 हेतु  उनके  मंत्रालय  में  लम्बित  और

 यदि  तो  यह  कब  से  लम्बित  पड़ी  है  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  उसे  कब  तक

 मंजूरी  प्रदान  की  जाएगी  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०  बी०  सर्रसह  :  कृषि  मंत्रालय  ने  परियोजना
 -  को  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  मंजूरी  देने  के  बारे  में  मामला  रक्षा  मंत्रालय  को  को  भेजा

 कृषि  मंत्रालय  को  सुरक्षा  की  मंजूरी  योजना आयोग  को  सूचित  कर  दी  थी  ।
  ेड़

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सातबीं  पंचथर्षीय  योजना  में  दूरसंचार  १९  व्यय

 झो  जगसताथ  पटनायक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  ने  दूरसंचार  योजना  का  अनुमोदन  कर  दिया  है
 तथा  सातवीं  योजना  के  लिये  व्यय  निर्धारित  कर  दिया  है

 यदि  तो  उड़ीसा  के  लिए  योजनाओं  हेतु  स्वीकृत  राशि  के  बारे  में  ब्यौरा  क्‍या  है
 तथा  क्या  प्रमुख  मांगों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नेटवर्क  का  विस्तार  किया  जाना  है  ताकि  विद्यमान

 प्रमुख  टेलीफोनों  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  सके

 क्‍या  राज्य  के  छिड़े  क्षेत्रों  पर  भी  कोई  विचार  किया  गया  ओर

 यदि  तो
 तत्संबंधों  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निधास  इस  मामले  प्र  योजना  अयोग
 के  साथ  विचार-विमर्श  हो  रहा  है  ।

 से  योजना  अंयोग  हारा  द्रंसंचार  क्षेत्र  के  लिए  योजना  पर्टिब्यय  की  अंतिम  रुप  से
 स्वीक्ति  देने  के  बाद  ही  पृथक-पृथक  यूनिटों  के  मेटबकक  के  विस्तार  की  योजनाओं  के.ब्यौरों  भमौर  साथ
 ही  विभिन्म  राज्यों  को  उमका  आवंटन  करने  के  बारे  में  अंतिम  निर्णय  लिया

 _
 उत्तर  प्रदेश  के  पियोरागढ़  जिले  में  खोनाला  में  सोमेंट  संयंत्र  ers  ५

 भी  हरीश  रावत  :  क्‍या  उच्चयोग  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 हे

 क्या  उन्हें  मालूम  है  उत्तर  प्रदेश  के  पि्थोरागढ़ं जिले  में  चौताला  नामक  स्थान  पर
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 हर  ; फीसद  का  उत्पहदन  करने  के  लिए  बड़ी  मात्रा  में  चुना  पत्थर  के  भंडार  उपलब्ध

 बदि,५  ,  तो  वहां  कितने  टन  चूना  पत्थर  के  भंडार

 क्या  हिन्दुस्तान  सीमेंट  निगम  को  वहां  पर  एक  बड़ा  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  कने

 सलाह  देंगे  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उल्लीन  और  कस्पनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  संज्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  सोहम्भद
 और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  भोगोलिक  एवं  खनन  विभात्  द्वारा  सगाए  मएँ

 अनुमान  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  पिथौरागढ़  जिले  में  चौनाली  के  इृद॑गिर्द  के  क्षेत्र  में

 सीमेंट  प्रेड  के  चूना  पत्थर  के  निक्षेपों  तथा  लगभग  92  लाख  मी०  टन  का  भंडार

 मौजूद  है  जिनका  सीमेंट  संयत्र  स्थापित  करने  के  लिए  विस्तृत  अन्बेषण  करने  की  आवश्यकता

 और  यहां  आशय  सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  इन्डिया  से  जो  इस  समय

 संसाधनसम्बन्धी  अड़चनों  के  कारण  इन  निश्षेपों  पर  आधारित  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करमे

 सम्बन्धी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रहा  है  ।

 रानीखेत  से  दिल्‍लो  ओर  लखनऊ  के  लिए  एस०  टो०  डो०  सुविधा

 2194.  भरी  हरीश  राबत  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  रानीखेत  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  पहले  दिल्ली  और  लखनऊ  के
 '

 लिए  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध

 यदि  तो  क्या  अब  यह  सुविधा  समाप्त  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  स्थानोय  प्रयोकताओं  को  ही  रही  कठिनाइयां  की  ओर  ध्यान

 देते  हुए  सरकार  का  विचार  सुविधा  को  बहाल  करने
 का  हैं  ?

 संचार  मंध्य्लघ  के  राज्य  संत्रो  रास  निवास  :  ब्री  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 खम्पायत-पिथोरागढ़  ठेलीफोन  एक्सचेंज  में  सुधार  करना  तथा  दर्जा  बढ़ाना

 2195.  भ्री  हरीक्ष  राबत  :  कया  संचार  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  को  उत्तर  प्रदेश  चम्पावत  में  पिथौरागढ़  टेलीफोन  एक्सचेंज  में

 घुधार  करने  तथा  उसका  दर्जा  बढ़ाने  के  बारे  में  लोक  प्रतिनिधियों  से  कोई  प्रतिवेक्त/अभ्यावेदन
 ब्राप्त  जा  और

 ;

 ग्रादि  तो  यंहसलय  द्वाया  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाड्ी  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शंशार  मंद्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निबास  :  जी  हां  ।

 (a)  जानकारी  संसम्न  विवरण  से  दी  मई  है  ।
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 विवरण

 चम्पावत-पिथौरागढ़  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  दर्जा  बढ़ाने  और  उसमें  सुधार  करने  के  प्रस्ताव  ।

 पिथौरागढ़

 (1)  1986-87  के  दोरान  300  लाइनों  के  मौजूदा  मैनुअल  एक्सचेंज  को  इलेक्ट्रॉनिक
 एक्सचेंज  द्वारा  बदलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 (2)  पिथौरागढ़-पाट-बरेली  के  बोच  60  चैनल  यू०  एच०  एफ०  लिंक  प्रदान  करने  के

 प्रस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।

 (3)  सौरिख  बेस-स्टेशन  बनाते  हुए  पिथौरागढ़  जिले  के  लिए  एम०  ए०  आर०  आर०

 योजना  बनाई  गई  है  ।

 (4)  सातवीं  योजना  के  दोरान  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  74  लंम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक

 टेलीफोन/संयुक्त  डाक-तार  घरों  में  से  2।  एल०  डी०  पी०  टी०/सी०  एम०
 ए०  आर०  आर०  योजना  के  अंतर्गत  खोले  ऐसा  प्रस्ताव  है  ।

 जहां  तक  चम्पावत  एक्सचेंज  (25  लाइनों  का  छोटा  स्वचल  का  संबंध

 इस  समय  किसी  प्रकार  के  विस्तार  कार्यक्रम  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  इसमें  17  चालू
 कनेक्शन  हैं  ।

 रानीखेत  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  भवन

 2196.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संचार  मंत्रालय  ने  रानीखेत  में  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  भवन  और

 इसके  कर्मचारियों  के  लिए  मकानों  आदि  का  निर्माण  करने  हेतु  भूमि  देने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  संचार  मंत्रालय  ने  कुल  कितनी  भूमि  मांगी  है  और  यह  भूमि  कब  तक

 उसे  भंतरित  कर  दी  जाएगी  ?

 रक्षा  संत्रो  पी०  वो०  नरसह  :

 मांगी  गई  भूमि  11,849  वर्गगज  है  ।  मामला  विचाराधीन  है  ।

 अभरोका  की  यात्रा  करने  वाले  अधिकारियों  पर  विदेधा

 यात्रा  भत्ता  आदि  पर  हुआ  खर्च

 2197.  श्री  मल  चन्द  डागा  :  क्‍या  रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  भोपाल  गैस  के  मामले  के  संबंध  में  अमरीका  की  यात्रा  करने  वाले  मंत्रियों  तथा

 महान्यायवादी  पर  विदेश  यात्रा  होटल  प्रभार  आदि  पर  अब  तक  कुल  कितना  खर्च  हुआ
 रसायन  और  उर्वरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनो  कायं  मंत्री  बोरेन्द्र  :  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 लघु  उद्योगों  से  साल  खरीदने  के  सम्बन्ध  में  दिशा-निर्देश

 2198.  श्री  मूल  चम्द  डागा  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  लघु  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  अन्य  सरकारी

 उपक्षमों  को  निम्नलिखित  दिशा-निर्देश  जारी  किये

 (1)  माल  खरीदने  में  लघु  उद्योगों  को  प्राथमिकता  दी  जाये

 (2)  घरेलू  प्रतिभोगी  निविदा  में  उद्धत  दरों  में  अधिकतम  15  प्रतिशत  की  प्राथमिकता

 द्टी

 3)  निविदाओं  के  साथ  अग्रिम  राशि  जमा  कराने  से  छूट  दी

 जन

 )  ’

 (4)  प्रतिभूति  जमा  करने  तथा  संविदा  निष्पादन  गारंटी  से  छूट  दी  जाये

 )  निविदा  के  कागजात  निःशुल्क  दिए

 (6)  तय  हुई  शर्तों  क ेअनुसार  लघु  औद्योगिक  एककों  को  भुगतान  शीघ्र  किया

 यदि  तो  क्‍या  इन  दिशा-निर्देशों  का  सभी  सम्बन्धित  विभागों/उपक्रमों  द्वारा
 पालन  किया  जा  रहा  और

 क्‍या  सरकार  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  जो  यह  देश  में  विद्युत  उपकरणों  का

 अकेला  सबसे  बड़ा  खरीदार  भी  इन  दिशा  निर्देशों  का  पालन  किया  जाना  सुनिश्चित  करेगी

 क्योंकि  ऐसी  शिकायतें  मिली  हैं  कि  एन०  टी०  पी०  में  उनका  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  है  7

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद
 तथापि  यह  बता  देना  पर्याप्त  होगा  कि  सरकारी  अनुदेशों  के  अनुसार

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  अथवा  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लिमिटेड  के  साथ  पंजीकत  लघ॒एककों
 से  घरोहर  प्रतिभूति  जमा  घनराशि  लेना  आवश्यक  नहीं  इसी  प्रकार  सरकारो  क्षेत्र  के

 उद्यमों  अथवा  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लिमिटेड  के  साथ  पंजीकृत  लघु  एककों  को  अपेक्षित

 वस्तुओं  के  बारे  में  निविदा  प्रलेख  नि:शुल्क  दिए  जाने  चाहिए  ।

 ये  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  की  तरह  ही  किन्तु  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्गदर्शी
 सिद्धान्तों  का  अनुपालन  न  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  यदि  किसी  सरकारी  विभाग/उपक्रम  के  खिलाफ

 लघधु  एककों  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  होती  है  तो  सम्बन्धित  अधिकारियों  का  ध्यान  इस  ओर  जाकष्ठ
 किया  जाता  है  तथा  उनसे  अनुरोध  किया  जाता  है  कि  वे  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  पालन  करें  |

 सूचना  इकट्टी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 तारों  का  वितरण

 2199.  भ्रो  सल  जम्द  कया  संचार  मंत्रों  तारों  के  वितरण  के  बारे  में  15

 1983  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  5  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1984-85  के  दोरान  कितने  तार  नई  कलकत्ता  और  मद्रास  स्थित
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 स्थानीय  तारघरों  को  दस्ती  तौर  पर  स्थानान्तरित  किए  इसके  मास-वार  और  तारधर-वार

 आंकड़े  क्‍या  हैं  ओर  तारों  को  टेखीग्राफ  सकिट  पर  भेजने  के  बजाय  दस्ती  तौर  पर  भेजने  के  क्या
 कारण  हैं  तथा  शाम  के  समय  प्रत्येक  तारघर  में  इस  प्रकार  के  तारों  में  औसतन  कितना  विलम्ब

 और

 स्थानीय  तारघरों  से  सम्बद्ध  केन्द्रीय  तारघरों  को  तारों  के  पारेषण  का  तरीका  क्या  है
 और  इसमें  औसतन  कितना  विलम्ब  होता  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  भन्‍त्री  राम  निवास  नई  कलकत्ता

 और  मद्रास  स्थित  स्थानीय  तारघरों  में  व्यक्ति  द्वारा  भेजे  गए  तारों  की  संख्या  के  बारे  में  आंकड़े

 एवं  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  तारों  को  व्यक्ति  द्वारा  भेजने  क ेकारण
 सा  मान्यतया  इस  प्रकार  हैं  :---

 चूंकि  एक्सप्रेस/साधारण  तार  आमतौर  पर  2200  एवं  0600  बजे  के  बीच  वितरित  नहीं
 किए  जाते  हैं  अतः  इस  अवधि  में  स्थानीय  तारघरों  में  वायर  पर  प्राप्त  तारों  का  संचारण  कंरना
 उतना  लाभदायक  नहीं  होगा  जितना  कि  सीमति  स्टाफ  को  अन्य  लम्बी  दूरी  के  मुख्य  सकिटों  पर

 लगाने  से  होगा  ।

 2.  लाइन/मशीन  दोषों  के  कारण  स्थानीय  सकिटों  में  व्यवधान  ।

 3.  अधिक  समय  तक/बार-बार  बिजली  फेल  हो  जाना  ।

 4.  परियात  अधिक  मात्रा  में  एकत्र  विशेष  रूप  से  शादियों/त्योहारों  के  दिनों  में  जब

 वायर  पर  एक-एक  तार  का  संचारण  करने  की  उपेक्षा  ब्यकित  द्वारा  शीघ्र  निबटान  किया  जाता  है  ।

 5.  चिकित्सा  आधार  सहित  अनुपस्थिति  के  कारण  स्टाफ  की  कमी  तथा  उपलब्ध  स्टाफ  को

 लम्बी  दूरी  के  सकिटों  पर  लगाने  की  अधिक  आवश्यकता  ।  सायं  के  समय  प्रत्येक  तारघरों  में  ऐसे
 तारों  में  ओसत  विलम्ब  इस  प्रकार  है  :---

 नई  दिल्‍ली  तीन  से  चार  चजंटे

 बम्बई  दो  घंटे

 कलकत्ता  2  से  तीन  घंटे

 मद्रास  दो  घंटे  ।

 स्थानीय  तारघरों  से  सम्बन्धित  तारघरों  के  लिए  तारों  का  निबटान  सामान्यतया

 टेली  प्रिटरों  द्वारा  किया  जाता  सामान्य  औसत  व्रिलम्ब  इस  प्रकार  है  :--

 नई  दिल्‍ली  घंटा

 बम्बई  1  घंटा

 कलकत्ता  1  घंटा

 मद्रास  लगभग  1  घंटा  ।
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 —  जप

 भारतीय  वायु  सेना  द्वारा  समय  से  पूर्व  चेताबनो  देने  को  क्षमता  में  सुधार

 2200.  श्री  चिन्ता  सोहन  :  क्‍या  रक्षा  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारतोय  वायु  सेना  की  निश्चित  ठोस  और  स्पष्ट  समय  से  पूर्व  चेतावनी

 देने  की  क्षमता  विकसित  करली  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सीमा  पार  से  परमाणु  तथा  अन्य  आक्रमणों  के  खतरे  को  देखते  हुए  सरकार  का

 विचार  रक्षा  तंत्र  को सबल  बनाने  और  इसे  पूरी  तरह  से  तंयार  रखने  का  है  ?

 रक्षा  मन्‍्त्रोी  पो०  वो०  नरसह  क्‍या  सरकार ने  पूर्व  चेतावनी  देने  की

 क्षमता  यथाशी  प्र  प्राप्त  करने  के लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  हैं  ।  देश  में  ही  क्षमता  प्राप्त  करने  के

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 सरकार  उन  सभी  गतिविधियों  पर  बारीकी  से  नजर  रखती  है  जिनका  देश  की  सुरक्षा
 पर  प्रभाव  पड़ता  है  ताकि  पूर्ण  रक्षा  तंयारी  के  लिए  आवश्यक  उपाए  किए  जा  सकें  ।

 रुण्ण  एककों  की  नीति  की  समीक्षा

 2201.  श्रो  बिन्ता  मोहन
 :  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  रुग्ण  एककों  सम्बन्धी  नीति  पर  पुनविचार  करने  का  सुझाव
 दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  तथा  उस  पर  सरकार  का  क्या  निरय

 और

 क्‍या  सरकार  द्वारा  अन्तिम  निर्णय  लेने  से  पहले  इस  पर  सम्बन्धित  लोगों  के  विचार

 आमंत्रित  करने का  प्रस्ताव  है  तथा  क्या  इस  विषय  पर  सार्वजनिक  बहस  की  जाएगी  ?

 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मन्त्रालय  तथा  गृह  सन्त्रालय  सें  राज्य  सन्त्रो  आरिफ  सोहम्मव
 :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 मारुति  कार  के  खुदरा  मूल्य  में  उतार  चढ़ाब

 2202.  श्रो  चिन्ता  मोहन  :  क्या  उच्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मारुति  और  उसके  माडलों  के  खुदरा  मूल्यों  में  डालर  और  येन  के

 मूल्यों  क ेआधार  पर  बार-बार  परिवतंन  किया  जा  रहा

 क्‍या  कोई  अन्य  देश  भी  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  बारे  में  इस  प्रकार  की  वित्तीय  और  -

 मूल्य  निर्धारण  नीतियों  का  अनुसरण  करता

 मारुति  कार  शत  प्रतिशत  भारतीय  कब  तक  हो  और
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 क्‍या  फिएट  अथवा  हिन्दुस्तान  कार  में  पेट्रोल  की  कम  खपत  वाले  इंजन  नहीं  लगाए  जा

 सकते  हैं  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  आरिफ  मोहम्मद
 :  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मारुति  कार  द्वारा  1989  तक  95%  स्वदेशीकरण  प्राप्त  किए  जाने  की  आशा  है  ।

 इंधनक्षम  कारों  का  निर्माण  करने  के  लिए  में०  हिन्दुस्नान  मोटर्स  और  प्रीमियर

 आटोमोबा इल्स  के  प्रस्ताव  अनुमोदित  कर  दिए  गए  हैं  ।

 पेप्सी  कोला  के  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस

 2203.  श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  उच्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोलाਂ  के  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस  हेतु  एक  आवेदन  दिया  मया

 यदि  तो  यह  मामला  किस  स्तर  पर  है  ?

 उच्चोण  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद
 :  और  अमेरिका  की  में  पेप्सी  को०  इनकोरपोरेटेड  के  साथ  विदेशी  सहयोग  से  फलों

 के  रस  एवं  कृषि  पर  आधारित  प्रक्रियायित  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  हेतु  अनुमोदनार  मै०  एग्रो

 प्रोडक्ट्स  एक्सपोर्टस  इण्डिया  प्राइवेट  लि०  की  ओर से  प्राप्त  एक  आवेदन  जिसमें  अन्य  बातों  के

 साथ  भारत  में  पेप्सी  कोला  नामक  मृदु  पेय  बेचना  भी  निहित  अस्वीकार  कर  दिया  गया  है
 क्योंकि  उसमें  किए  गए  प्रस्ताव  सरकारी  नीति  के  *नुरूप  नहीं  थे  ।

 केरल  के  जिलों  में  सीधी  डायल  सेवा  सुविधाएं

 2204.  श्री  के०  सोहनवास  :  क्‍या  संचार  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  योजगा  के  दोरान  केरल  के  सभी  जिलों  में  सीधी  डायल  सेवा  उपलब्ध

 कराने  की  कोई  भावी  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  जी  हां  ।  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  अवधि  के  दौरान  केरल  राज्य  के  सभी  जिला  मुख्यालयों  से  राज्य  की  राजधानी  त्रिवेन्द्रम  के

 लिए  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 केरल  सकिल  में  14  जिला  मुख्यालयों  में  से  ।2  जिला  सुख्यालयों  को  पहले  ही  एस०
 टी०  डो०  सुविधा  प्रदान  की  जा  चुको  शेष  दो  जिला  मुख्यालयों  अर्थात्‌  पट्टनमत्रिट्टा  और

 कासरगोड  को  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है
 बशतें  कि  निधि  तथा  स्विचन  और  संचारण  उपस्कर  उपलब्ध  हों  ।
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 केरल में  खाना  पकाले  को  गेस  को  सांग

 2205.  श्री  के०  मोहनवदास  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  खाना  पकाने  की  गैस  की  कितनी  मांग  है

 क्‍या  इस  समय  इस  मांग  को  पूर्ण  रूप  से  पूरा  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसे  पूर्ण  रूप  से  कब  पूरा  किया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केरल  में  गैस  की  पूर्ति  में  बहुत  विलम्ब  होता  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  अम्त्रालय
 के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  और  केरल  के

 मौजूदा  उपभोक्ताओं  की  एल०  पी०  जी०  की  कुल  मांग  :9,900  मीट्रिक  टन  प्रति  वर्ष  है  जिसकी

 पूर्णतया  पूर्ति  की  जा  रही  है  ।
 |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नही

 कोचीन  रिफाइनरी  में  हड़ताल  होने  तथा  भारी  वर्षा  के  कारण  परिवहन  में  रुकावटों

 के  आने  से  एल०  पी०  जी०  की  पूर्ति  में  कुछ  व्यवधान  हुआ  था  ।  तेल  उद्योग  स्थिति  को  सामान्य

 बनाने  के  लिए  कदम  उठा  रहा  है

 निवासी  भारतीयों  द्वारा  पूंजी  निवेश  के  लिए  केरल  सरकार  को  योजना

 2206.  आ»री  के०  सोहनवास  :

 प्रो०  पी०  णे०  कुरियन  :

 क्या  उद्योग  कर  कंपनी  कार्य  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  औद्योगिक  क्षेत्र  में  पूंजी  निवेश  को

 आकर्षित  करने  के  लिए  कोई  नई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  योजना  को  मंजूरी  दी  और

 यदि  नहीं  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सोहम्भद
 :  केरल  सरकार  की  ओर  से  इस  प्रकार  का  कोई  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 पहिचिमस  बंगाल  सें  आप्टोकल  फाइबर  केबल  कारखाने

 2207.  श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  कया  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  आप्टीकल  फाइबर  केबल  बनाने  के  लिए  एक  कारखाने  की  स्थापना

 में  हुई  प्रगति  का  ब्योरा  क्‍या

 उक्त  कारखाने  में  किस  तारीख  तक  उत्पादन  आरम्भ  हो  जाने  की  सम्भावना

 उक्त  कारखाने  की  अधिकतम  उत्पादन  क्षमता  कितनी  और

 प्रस्तावित  कारखाने  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  प्रौद्योगिकी  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद
 :  से  मेससं  हिन्दुस्तान  केबल्स  लिमिटेड  ने  आप्टिक  फाइबर  केबल  की  40,000

 फाइबर  किलोमीटर  और  610  आप्टिकल  लाइन  सिस्टम  की  वार्षिक  क्षमता  के  एक  संयन्त्र  की

 स्थापना  करने  के  लिए  एक  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  इस  योजना  को  तीन  घधरणों  में

 कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  तीसरे  चरण  के  स्वीकृति  मिलने  की  तारीख  से  27  महीनों  के  भीतर

 पूरा  हो  जाएगा  ।  एक  ख्याति  प्राप्त  विदेशी  उत्पादक  के  साथ  विदेशी  सहयोग  करने  की  परिकल्पना

 की  गई  है  ।

 कंपनी  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  परियोजना  रिपोर्ट  पर  अभी  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया

 गया

 अनिवासी  उद्योगपति  द्वारा  शाहजहांपुर  में  गंस  पर  आधारित  उर्वरक  संयंत्र  को
 स्थापना  करने  की  पेशकश

 2208.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  रसायन  और  उबरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  लन्दन  स्थित  कक्रो  ग्रुप  के  उद्योगपति  श्री  स्वराज  पाल  ने

 जहांपुर  में  गैस  पर  आधारित  उर्वरक  संयन्त्र  स्थापित  करने  की  पेशकश  की  जिसमें  इक्बिटी
 शेयरों  में  75  प्रतिशत  अनिवासी  पूंजी  निवेश  किया

 )  यदि  तो  उक्त  पेशकश  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 रसायन  ओर  उबरक  तथा  उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मन्त्रो  बोरेन्द्र  :  और
 मैसर्स  केप्रो  उन  कई  पार्टियों  में  से  एक  हैं  जिन्होंने  620  करोड़  रु०  की

 अनुमानित  लागत  पर  उत्तर  प्रदेश  के  शाहजहांपुर  में  गेस  पर  आधारित  उवंरक  परियोजना  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  किया  है  जिसमें  कुल  समय  पूंजी  का  50  प्रतिशत  प्रवासी  भारतीयों  द्वारा  निवेश

 किया  जायेगा  ।

 र्टी  के  चयन  से  सम्बन्धित  मामला  चयन  के  अन्तिम  चरणों  पर  जो  इस

 परियोजना को  कार्यान्वित  करेगी  ।
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 भारत  हेवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  बोषधपूर्ण  टर्बो  जेनरेटरों  को  सप्लाई

 2209.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  उद्योग  और  कंपमो  कार्य  मन्त्रो  बह  बताते  की  कृप्रा
 करेंगे  कि

 ,  क्‍या  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  विरुद्ध  दोषपूर्ण  टर्बो  जेनरेटर  सप्लाई
 की  कई शिकायतें  हैं  भर

 यदि  3  1984  तक  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  की  कितनी
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  कार्य  चालन  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  क्‍या
 उपषायं  किए  गंए  हैं  ताकि  इस  प्रकार  की  शिकायतों  को  कम  किया  जा  सके  ?

 उद्योग  और  कम्पनो  काय॑  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद से
 विद्युत  जनित्रण  उपकरणों  के  निर्माण

 की
 बी०  एच०  ई०  एल»  की  क्षमता

 सुस्थापित  अब  तक  चालू  किए  गए  200/216  मे०  वाट  वाले  52  सेटों  में  स ेपिछले तीन  बर्षों
 में  1985  तक

 6
 सेटों  में  हाइड्रोजन  के  रिसने  की  खराबी  का  पता  लग  गया  रुसी

 विशेषज्ञों  के  परामर्श  से  आवश्यक  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 घटिया  टेलीफोन  केबलों  का  प्रयोग

 2210.  श्री  गौरों  शंकर  राजहूंस  :  .

 डा०  सो०  एस०  वर्मा  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  !  ,

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  देश  में  टेलीफोन  व्यवस्था  के  विशेष  रूप  से  बरसात

 अस्त-व्यस्त  हो  जाने  का  एक  मुख्य  कारण  घटिया  केबलों  का  प्रयोग  किया  जाना  ।

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  ध्यान  15  1985  के  ढाइम्सਂ  में
 टेलीफोन  केवल  आन  वेਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया-गया

 तो  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  और  .

 देश  में  नये  बेहतर  टेलीफोन  केबल  कब  तक  प्रयोग  किए  लगेंगे  ?  ।
 eo  गा

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  रान  निवास  सिर्धा)::(क)  जी  नहीं  ।  टेलीफोन  प्रणाली  के
 खराब  होने  का  मुख्य  कारण  विभिन्न  एजेंसियों  द्वारा  अनेक  विकास  कार्यों  के  लिए  सड़क  खोदने  के
 दोरान  टेलीफोव  केबिल  का  क्षतिग्रस्त  हो  जाना  है  ।  5

 सरकार  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों  से  अवगत  bee  ok
 आल्+ल  5

 खुदाई  के  दौरान  भूमिगत  केबिल  की  क्षति  को  कम  करने  के  लिए  एके
 जैली  युक्त  कैंब्लि

 हु

 का  विकास  किया  गरद्ना  है  तथा  ने  मुख्यतः  छोटी  केबिल  के  जिनका  नवीके  रण  तहीं  किया
 डि जा  इसके  मानक  रूप

 का
 प्रयोग  करने  की  स्वीकृति  दी  मं०  हिन्दुस्तान  केबिल  लि०  ऐसा

 जेली  युक्त  केबिल  निर्मित  करने  के  लिए  रूप  पश्चिम  बंगाल  तंथा  आन  प्रदेश
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 स्थित  मौजूदा  विनिर्माण  यूनिटों  में  नयी  मशीनें  लगा  रहा  है  ।  इसके  अतिरिक्त  बड़े  आकार  की  जैली

 युक्त  केबिल  के  लिए  आन्प्र  प्रदेश  में  एक  नया  यूनिट  लगाया  जा  रहा  मै०  हिन्दुस्तान
 केबिल  आप्टिकल  फाइबर  केबिल  के  निर्माण  की  भी  तेयारी  कर  रहा  है  ।  दि

 दूरसंचार  विभाग  पहले  से  ही  अर्थात्‌  1975  से  छोटे  आकार  का  जैली  युक्त  केबिल

 का  प्रयोग  कर  रहा  है  ।  आगामी  वर्षों  में  बड़े  आकार  की  केवल  उपलब्ध  हो  पहले
 आयात  द्वारा  तथा  बाद  में  देश  में  ही  उपलब्ध  संसाधनों  से  आप्टिकल  फाइवर  केबिल  इस्तेमाल  करसे

 का  भी  कार्यक्रम

 सारति  कार  के  सहायक  कल-पुर्जों  के  बाम

 2211.  डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  कया  उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करण  कि  ग

 क्या  सरकार  का  ध्यान  15  1985  के  ऐक्सप्रेस  में  प्रूबिंग
 टु  बी  ए  व्हाइट  एलीफेन्टਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कि  मारुति  कारों  के  स्वामियों  को

 सहायक  कल  पुर्जों  ओर  मारुति  कारों  के  अन्य  हिस्सों  के  मूल्यों  के  बारे  में  काफी  परेशानी  हो  रही
 और

 यदि  तो  सहायक  कल-पुर्जों  और  अन्य  हिस्सों  को  उचित  मूल्य  पर  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  उनके  मंत्रालय  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 उच्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  सोहस्मद
 :

 सरकार  को  मारुति  वाहनों  के  कुछ  आयातित  हिस्से  पु्ों  की  अधिक  लागत  होने  की

 शिकायतों  के  बारे  में  मालूम  है  ।

 रख-रखाव  के  हिस्से  पुर्«ों  की  लागत  स्वदेशीकरण  होने  पर  काफी  कम  हो  जाएगी  ।

 सरकार  ने  भी  मारुति  उद्योग  लि०  पर  बल  दिया  है  कि  वह  रख-रखाव  के  काम  आने  वाले  हिस्से

 थुओों  का  तेजी  से  स्वदेशीकरण  करने  के  लिए  जोरदार  प्रयास  करे  और  इस  बीच  आयातित  हिस्से

 पुओं  की  आवश्यक  मात्रा  के  लिए  प्रबन्ध  करें  |

 राजधानो  में  पाइप  लाइनों  के  हारा  गेस  की  सप्साई

 2212.  डा०  गौरो  शंकर  राजहंस  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजधानी  में  कुछ  भागों  में  पाइप  लाइनों  के  द्वारा  गेंस  सप्लाई  करने  की  प्रणासी

 इस  समय  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  दिल्‍ली  में  किन-किन  स्थानों  पर  पाइप  लाइनें  लगाई  गई  और

 सफदरजंग  एन्कलेव
 क्षेत्र  में  पाइप  au  तर i
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 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  सबल  किशोर  :  इस  समय  दिल्ली  में

 पाइप  लाइनों  से  प्राकृतिक  गैस  देने  के  किसी  भी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा

 ते  और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 इण्डियन  कंसिकल्स  मेम्युफेक्चरर्स  एसोसिएशन  हारा  आयोजित

 गोष्ठी  सें  चचित  सिफारिश

 2213.  थभ्रो  अजित  कुमार  साहा  :

 भरी  संफूदोन  चोधरो  :

 क्या  रसायम  और  उथरक्ष  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  उन  सिफारिशों  की  प्रतिलिपियां  मिली  हैं  जिन  पर  इण्डियन  केमिकल

 मंन्युफेक्चरसं  एशोसिएशन  द्वारा  11  1985  को  आयोजित  गोष्ठी  में  चर्चा  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कया  कायंवाही  की  गई  है  ?

 क  रसायन  और  उर्वरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  सस्त्री  बीरेल  से
 भारतीय  रसायन  निर्माता  संध  ने  सूचित  किया  है  कि  दिनांक  11-4-8  5  को  उन्होंने  कलकत्ता

 में  कोल  रसायन  उद्योग  और  चुनौती  पर  एक  राष्ट्रीम  गोष्ठी  आयोजित  की  थी  ।  ओर  उस  गोष्ठी  में

 कुछ  सिफारिशों  संलग्न  विवरण  में  दर्शाई  यई  तो  अपनाया  गया  था  ।

 सरकार  पहले  ही  मामले  से  अवगत  है  और  उसने  रसायनों  के  विर्माण  के  लिए  कोल  के

 इस्टतम  उपयोग  का  अध्ययन  करने  और  इस्पात  संयन्त्रों  द्वारा  रस;ःयन  उप-उत्पादों  की  रिकवरी  और
 विपणन  के  लिए  अनुसरण  की  जा  रही  षद्धतियों  में  सुधारों  का  सुझाव  देने  क ेलिए  एक  समिति

 नियुक्त  की  समिति  ने  कुछ  सिफारिशें  की  समिति  की  सिफारिशों  पर  कोई  निर्णय  सभी

 +  सम्बन्धित  विभागों  के  साथ-परामर्श  से  इसकी  जांच  करने  के  पश्चात्‌  ही  किया  जाएगा  ।

 विधरण

 (1)  सरकार  और  सभी  सम्बन्धित  प्राधिकरणों  को  रसायन  फ्रीड-स्टाक  के  रूप  में  इंधन  के

 स्थान  पर  कोल-तार  को  मान्यता  देनी  चाहिए  और  कोलतार  और  उसके  आस्त्रुतों  को

 इंधन  के  रूप  में  जलने  पर  रोए  लगाने  के  लिए  उपयुक्त  प्रतिबन्धात्मक  उपाय  लागू
 .  करने

 हे  (2)  कोल  रसायनों  के  लिए  इस्पात  मिलों  और  कोल  कार्बोमाइजेशन  संयंत्रों  से  पर्याप्त

 का  कच्चे  माल  उपसब्ध  होने  वर्तमान  कमी  इस  कारण  है  कि  इस्पात  संयन्त्र

 विश्व  के  25  प्रतिशत  की  तुलना  में  ईंधन  के  रूप  में  लगभग  90  प्रतिशत  कोल-तार

 आस्त्रुतों  को  जला  रहे  व्यापक  राष्ट्रीय  संसाधन  को  बेकार  करने  से  बच्चाने  के

 लिए  वर्तमान  व्यवस्था  में  संरचनात्मक  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता
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 (3)

 (5)

 (6)

 (7)

 6  1985

 विशेष  रूप  से  रसायनों  के  सम्पूर्ण  विकास  हेतु  भान्त  में  एक  प्रथक  कोल-कार्बोनाइजेशन

 बाव-प्रोडक्‍ट्स  कार्पोरोशन  की  स्थापना  की  जानी  यह  कार्पोरेशन  कोयला

 भट्टियों  से  कोलतार  और  इसके  आस्त्रुतों  को  खरीद  सकता  है  और  इस्पात  संयन्त्रों  को

 स्टीप्ड  गैस  की  बिक्री  कर  सकता  है  ।  ऐसा  कार्पोरेशन  उत्पाद-मिञश्र  को

 इष्टतम  बनाने  और  रसायन  कोलतार  और  तारएसिड्स  की  वसूली  में  सुधार  करने  में
 प्रौद्योगिकी  प्रतिष्ठित  करमे  में  सक्षम  होगा  और  उपरोक्त  सभी  से  समग्र

 उत्पादन  प्रक्रिया  की  संचालंनात्मक  दक्षता  में  सुधार  होगा  ।

 पात  संयन्त्रों  को  धीरे-धीरे  पेट्रोलियम  उत्पादों  जैसे  एल०  एच०  एच०  एस० हे ड्ट  में

 परिवर्तित  होने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  रसायनों  की  वसूली के
 लिए  कोलतार  और  इसके  आस्त्रुत  प्रदान  कर  सके  ।  ईंधन  के  रूप  में  पेट्रोलियम
 उत्पादों  द्वारा  कोल-तार  और  ६सके  आस्त्रुतों  के  ऐसे  प्रतिस्थापन  से  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 हुए  लाभों  का  मूल्यांकन  करने  हेतु  एक  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  ।

 अपर्याप्तता  वाले  वतंमान  कोयला  भटटी  संयन्त्रों  में  बेन्जोल  और  अन्य
 उत्पाद  की  वसूली  के  लिए  संयन्त्र  क्षमता  में  वृद्धि  करने  हेतु  शीघ्र  ही  उपयुक्त  उपाय

 किए  जाने  चाहिए  ।
 हक

 इस्पात  संयन्त्रों  के लिए  कोक  का  उत्पादन  अनेक  एच०  टी०  सी०  और  एल०  टी०
 :  सी०  किस्म  के  कोल-कार्बोनाध्जेशनਂ  सँयन्त्रों  में  किंया  जाना  चाहिए  न  कि  वर्तमान

 की  भांति  बी-हाइव  कोफ  ओवन्स  अथवा  भट्टों  ताकि  कोल  गैस  की  प्रचुरता
 अमोनियां  के  के  रूप  में  उपलैब्ध  हो  और  कोल  रसायनों  की  वसूली  को  इष्टतंम्न

 कया  जा  सकेगा  ।

 बढ़ते  हुए  अल्यूमि  नियम  उद्योग  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पिच  कोक
 के  उत्पादन  हेतु  कम  से  कम  एक  पूर्ण  क्षमता  वाला  संयन्त्र  स्थापित  क्विया  जाना

 ऐसे  उपाय  के  परिणामस्वरूप  पेट्रोलियम  कोक  के  आयात  को  समाप्त
 करके  मूल्यवार्न  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  की  जा  सकती

 कोल  रसायनों  की  वसूली  के  लिए  सभी  सुविधाओं  के  साथ  देश  में  विभिन्‍न  भागों
 में  कम  से  कम  चार  अतिरिवत  एल०  टी०  सी»  संयन्त्रों  की  स्थापना  की  जानी

 चाहिए  .।
 ह

 उर्वरक  उत्पादन  के  लिए  जहा  सम्भव  हो  पेटोलियम  उत्पादों  की,तलना  में  कोल  को
 वरीयता  दी  जानी

 ि

 कोल  के  लिए  एक-उच्चाधिकार  प्राप्त  निगरानी  सेल  ग्रठित  किया  जाना
 चाहिए  जिसमें  इस्पात  राष्ट्रीय  अनुसंधान  रसायन  निर्माता  और

 अन्य  संगठनों  के  चाहिएं  ।  इस  सेल  को  मार्ग-दर्शन  देना  चाहिए  और
 कोल  रसायनों  के  सम्बन्ध  में  नीतियों  का  तीव्र  सुनिश्चित  करना ह

 ..  .....

 ”
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 श्री  अजित  कुमार  साहा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  टेलीफोन  व्यवस्था  के  फेल  होने  का  प्रमुख  कारण  विभाग  को  पुरानी
 मशीनरी  है  न  कि  टेलीफोन

 यदि  तो  क्या  सरकार  की  देश  के  लिए  नई  प्रौद्योगिकी  तथा  टेलीफोन
 की

 व्यवस्था  करने  के  लिए  कोई  योजना
 हु

 ae  >

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  पुरानी  मशीनरी  को  बदलने  के  लिए  कोई  योजना  तो  उम्तके  «

 कारण  हैं  ?  हे

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  राम  निवास  जी  मानसून  के

 दौरान  टेलीफोन  सेवा  में  गड़बड़ी  का  मुख्य  कागुण  केबिल  का  खराब  हो  जाना  >

 टेलिफोन  सेवा  में  सुधार  लाने  के
 लिए  विभाग  ने  आधुनिक  टेक्नालाजी  और

 उपस्कार  अपनाने  की  योजना  बनाई  है  ।

 टेलीफोन  नेटवर्क  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :--

 इलेक्ट्रा  मंगनेटिक  स्विचिग  उपस्कर  में  होने  वाली  समस्याओं  को
 दूर  करने  के  लिए

 आधुनिक  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  प्रारंभ  करना  ।

 (2)  बेहतर  किस्म  की  तथा  अधिक  विश्वसनीय  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  डिजिटल
 क्रोवेव  प्रणली  और  आप्टिकल  फाइबर  प्रणाली  पर  उच्च  ग्रेड  अंतर-एक्सचेंज  सकिट

 प्रदान  करना  ।

 (3)  कार्य  कुशलता  और  परिशुद्धता  के  लिए  विशेष  केबिल  दोष  मरम्मत

 बिल  बनाने  तथा  प्रशासन  संबंधी  कार्यो  का  कम्प्यूटरीकरण  ।

 न  (4)  मुख्य  केबिलों  को  डकक्‍टों  में  ब्विछाना  ताकि  उन्हें  बाहरी  क्षति  से  बचाया  जा  सके  ।  .  ८

 हक  जिन  पुरानी  मशीनों  का  कमर्यक+ल  समाप्त  हो  है.उन्हें  उत्तरोत्तर बदल  दिया  जाएया

 जो  संसाधनों  पूर  निर्भर  करेगा  ।  !

 ः

 उड़ीसा  में  पारादीप  में  फास्फेटिक  उ्ंरक  संयंत्र  का  निर्माण

 2215.  श्लोमतो  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे
 गा  ह

 -  उड़ीसा  में  पादादीप  में  फास्फेंटिक  उर्वरक  संयंत्र  के  .  निर्माण  में  बया  प्रगति  हुई  है  और

 यह  कब  चालू  किये

 गोज़ना  विस्तार  कायं क्रम  बया  है  और  यह  कार्यक्रम  कव  किया
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 —  न  जय८

 क्‍या  इस  प्रमुख  के  चारों  ओर  एक  अनुषंगी  उद्योग  कम्पलेक्स  तैयार  किया

 गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  तथा  उद्योग  ओर  कंपनो  काय॑े  मंत्री  बोरेना  :  पारादीप
 में  फास्फेटिक  उवंरक  संयंत्र  के  निर्माण  की  प्रगति  सन्‍्तोषजनक  डी०ए०  पी०  संयंत्र  मार्च  1986  में

 चालू  हो  जाने  की  सम्भावना  है  और  फस्फोरिक  एसिड/सल्फ्यूरिक  एसिड  संयंत्र  को  1988  तक

 पूर्ण  किए  जाने  का  कार्यंक्षम

 कम्पनी  ने  एक  विस्तार  कायंक्रम  के  लिए  सरकार  से  आवेदन  किया  है  जिसमें  एक
 अमोनिया  और  एक  सोडा  ऐश  संयन्त्र  शामिल  इस  पर  कोई  सातवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप
 दिए  जाने  के  पश्चात  ही  लिया  जा  सकता  है  ।

 और  कम्पनी  द्वारा  एच०  डी०  पी०  ई०  बैगों  ओर  अल्यूमिनियम  फलोराइड  सहित
 सहायक  उद्योग  के  विकास  के  लिए  एक  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ।

 उड़ोसा  में  समुड्रतट  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  के  लिए  तट  पर  तथा  अफ्तठ  पर

 छिव्रण  काय  में  प्रगति

 2216.  शीमतो  जयन्तो  पटनायक  :

 श्री  अमनादि  जरण  दास  :

 क्या  पेट्रोलियस  मंत्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  समुद्र  तट  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गंस  के  लिए  तट  पर  तथा  अपतट  पर  छिद्रण
 कार्य  में  क्‍या  प्रगतति  हुई  ओर

 अब  तक  के  निष्कर्ष  क्‍या  हैं  ?

 पेटोलियम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  मबल  किशोर  :  और  बंगाल
 की  खाड़ी  में  महानदी  बेसिन/उत्तर  पूर्वी  तट  के  अपतटीय  इलाकों  में  आठ  कुओं  की  खुदाई  की  गई

 है  ।  अन्तिम  कुएं  में  उत्पादन  परीक्षण  किया  जा  रहा  अभी  तक  कोई  वाणिज्यक  खोज  नहीं  की

 गई  तटीय  सर्वेक्षणों  के  परिणामों  के आधार  पर  1985-86  5-86  में  एक  अन्वेषी  कुएं  की  खुदाई  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 उड़ोसा  के  जिलों  में  एस  ०  टो०डी०  सुविधा

 2217.  भोमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संघ  सरकार  का  उड़ीसा  के  सभी  मुद्यालयों  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  देने  का

 कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  है  जेंसा  कि  बहुत  से  अन्य  राज्यों  जैसे  केरल  में  किया  यया  और

 उड़ीसा  के  सभी  जिला  मुख्यालयों  में  इस  प्रकार  की  सुविधा  कब  तक  दी  आएगी  ?
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 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्रो  राम  निवास  जी  हां  ।  सातवीं  योजना  में

 उड़ीसा  के  सभी  जिला  मुख्यालयों  से  राज्य  की  राजधानी  के  लिए  एस०  टी०  डी०  सुबिधाएं  प्रदान
 करना  शामिल

 उड़ीसा  राज्य  में  13  जिला  मुख्यालय  हैं  जिनमें  से  दो  जिला  मुख्यालय  अर्थात  पुरी  और
 कटक  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  पहले  से  ही  उपलब्ध  है  ।  बाकी  11  जिला  मुख्यालायों  में  सातबीं
 योजना  के  दौरान  एस०टी०डी०  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  है  बशर्ते  कि निधि  और  स्विचन
 तथा  संचारण  उपस्कर  उपलब्ध  हों  ।

 केसर-रोधी  औषधियों  का  उत्पादन

 2218.  श्रीमती  जयम्ती  पटनायक  :  क्‍या  रसायन  और  उद्बक  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  कंसर-रोधी  औषधियों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  कदम

 उठाए  हैं

 यदि  तो  सरकारी/गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  उन  संगठनों/औषधि  निर्माण  एककों  के
 नाम  क्या  हैं  जिन्हें  इन  औषधियों  के  निर्माण  का  कार्य  सौंपा  गया  और

 इस  प्रकार  का  कैंसर-रोधी  ओऔर्षाक्षयों  का  देश  में  किस  वर्ष  तक  उत्पादन  किए  जाने  की
 संभावना  है  ?

 रसायन  और  उर्थरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनों  कायं  मंत्रों  बोरेंत  :  जी

 हां  ।  उत्पादन  को  प्रोल्साहन  देने  की  दृष्टि  से  सभी  कैंसर-निरोधी  औषधों  को  गैर-फैरा/गेर-एम०
 आर०  टी०  पी०  कम्पनियों  के  लिए  लाइसेंस  समाप्त  करने  की  योजना  में  शामिल  किया  गया

 और  उपलब्ध  ब्योरों  की  सीमा  तक  मै०  सिपला  ओर  मै०  तमिलनाडु  दाघा

 फार्मास्यूटिकल्स  लि०  विभिन्‍न  कंसर  निरोधी  ओषपधों  के  निर्माण  में  व्यस्त

 तालचेर  उर्जक  संयंत्र  को  धाठा

 2219.  भरी  राधाकांत  डिगाल  :  कया  रसायत  और  उर्थरक  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  उड़ीसा  में  तालचेर  उवक  संयंत्र  को  धाटा

 यदि  तो  किस  बर्ष

 घाटा  होने  के  क्‍या  कारण  और

 तालचेर  संयंत्र  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  ओर  उर्धरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  मस्ती  थीरेमा

 से  तलचेर  उर्वक  संयंत्र  को  इसके  1980  में  चालू  होने  के  बाद  से  निरन्तर  हानि  हो

 रही  है  क्योंकि  उपकरण  असंतुलनों/खाराबियों  और  पावर  कभी  के  कारण  आदर्श  स्तरों  पर  इसका
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 संचालन  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  इकाई  के  निष्पादन  में  सुधार  के  लिए  कुछ  अल्प-अवधि  के  उपाय

 किए  गए  हैं  जबकि  दी्घ-अवधि उपायों  के  कार्यान्वयन  पर  निर्णय  तभी  लिया  जाएगा  जब  उत्पादन  की
 बाधाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  संयंत्र  का  चल  रहा  व्यापक  अध्ययन  प्रा  हो  पावर  की
 आवश्यकता  को  अधिकतम  सीमा  तक  पूरा  करने  के  लिए  30  मे०  वा०  पावर  का  एक  संयंत्र  भी
 स्थापित  किया  गया  ता

 न्यायालय  फोस  को  युक्तियुकत  बनाना

 220.  भ्री  शरद  क्‍या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न्यायालय  फीस  को  युक्तियुक्त  बनाने
 के

 प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए
 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  के  विधि  मंत्रियों  की  स्थापित  की  गई  समिति

 की  सिफारिशें  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  आगे  क्‍या  प्रगति  हुई  ?

 विधि  ओर  न्याय  नंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  और

 न्यायालय  फीस  को  युक्तियुक्श  बनाए  जाने  के  बारे  में  पांच  राज्यों  के  विधि  मंत्रियों  की समिति  की

 सिफारशोंपर  हाल ही  में  होने  वाले  मुख्य  मंत्रियों  और  विधि  मंत्रियों  के  संयुक्त  सम्मेलन

 मे ंविचार-विमर्श  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सरकारो  क्षंत्र  को  तेल  कम्पनियों  की  भण्डारण  क्षमता

 ,  2221,  श्री  सी०  भाधव  रेड्डी  :  क्‍या  पेटोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सरकारी  क्षेत्र  की  तेल  कम्पनियों  की  आदि  तेलों  की

 भण्डारण  क्षमता  कितनी  है

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारो  क्षेत्र  की  तेल  कम्पनियों  की  इन  पेट्रोलियम  उत्पादों  की

 भण्डारण  क्षमता  अपर्याप्त  और

 यदि  तो  सरकार  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  लिए  पर्याप्त  भण्डारण  उपलब्ध
 कराने  हेतु  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 ः

 .  हि  ्  i
 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  से  देश  में  पेट्रोलियम

 उत्पादों  की  भण्डारण  क्षमता  की  पर्याप्तता  बराबर  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  और  आवश्यकयानुसार
 उसे  बढ़ाया  जाता  है  |  लोकहित  में  कोई  विवरण  देना  उचित  नहीं  होगा

 मद्रास  श्िफाइनरीज  को  विस्तार  परियषीजनायें

 2222.  श्री  यशवंतराब  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  हैं  कृपा  करेंगे

 कि  वि  हे  हु

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  मद्रास

 रिफाइनरीज  ने  विभिन्‍न  विस्तार  परियोजनाएं  प्रारम्भ  की  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलिपम  मंत्रालय  के  राज्य  धंत्रो  नवल  किशोर  और  मद्रास

 रिफाइनरी  ने  अयनी  शोधन  क्षतता  को  2.8  मिलियन  मीट्रिक  टन  से  बढ़ाकर  5.6  मिलियन  मीट्रिक
 टन  करने  की  एक  विस्तार  परियोजना  को  हाथ  में  लिया  है  ।  इसमें  क्रूड  डिस्टीलेशन  यूनिट तथा
 माध्यमिक  संसाधन  सुविधाएं  शामिल  हैं  ।  यह  परियोजना  मार्च  1985  में  पूरी  हो  गई

 असम  में  तेल  शोधक  कारखातनों  में  स्थानीय  लोंगों  को  भर्तो

 2223.  श्री  यशवन्त  राव  गडाल  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  असम  के  तेल  शोधक  कारखानों  में  केवल  स्थानीय  लोगों  को  भर्ती

 किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  ऐसे  जिन  पदों  का

 अधिकतम  वेतनमान  1250/-  रुपये  प्रति  मास  तक  होता  उनकी  भर्ती  स्थानीय  रोजगार  कार्यालयों

 द्वारा  भेजे  गये  उम्मीदवारों  में  से  की  जाती  अन्य  पदों  के  लिए  खुले  विज्ञापनों  क ेआधार  पर

 भर्ती  की  जाती  है  ।

 ऐसा  रोजगार  कार्यालय  अनिवार्य  अधिसूचना  अधिनियम  और  सरकारी  उद्यमों  के

 ब्यूरो  के  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  क ेचलते  होता  है  ।

 आटो  सहायक  उपकरण  एककों  का  स्वदेशीकरण

 2224.  श्री  यशवंतराव  गड़ाख

 श्री  वो०  तुलसो  राम  :

 क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  आटो-सहायक  उपकरणों  के  एककों  के  शीघ्र
 करण  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्‍या

 उद्योग  और  कंपनो  काय  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्भव  खां  ):
 और  सरकार  देश  में  मोटरगाड़ी  सहायक  सामान  उद्योग  के  विकास  और  स्वदेशीकरण

 का  समय-समय  पुनरीक्षण  करती  रही  मोटरगाडिियों  के  हिस्से  पु्«ों  की  मांग  और  उत्पादन  के  बीच
 अन्तर  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  से  सरकार  ने  हाल  ही  में  अनेक  नये  एककों  और  नई  प्रौद्योगिकीयों

 को  लाने  के  साथ-साथ  विद्यमान  प्रौद्योगिकी  के  आधुनिकीकरण के  प्रस्तावों  को  अनुमोदित  किया
 सरकार  ने  मोटरगाड़ी  सहायक  सामान  उद्योग  को  लाइसेंस  मुक्त  भी  कर  दिया  यह  आशा
 है  कि  उपर्युक्त  उपाय  करने  से  यह  उद्योग  उत्पादन  में  वृद्धि  कर  सकेगा  तथा  नवीनतम  प्रौद्यो  गिकी  से
 हिस्से  पुजों  का  देशीक रण  भी  कर  सकेगा  ।
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 लघु  एककों  के  लिए  परिसम्पत्ति  सीमा  बढ़ाना

 2225.  श्री  यशवन्तराव  गड़ाल्ल  पाटिल  :  क्या  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  क्षेत्र  में  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  का  दर्जा  बढ़ाये
 सम्बन्धी  कार्यदल  ने

 लघु  एककों  के  लिए  परिसम्पत्तियों  की  सीमा  बढ़ाये  जाने  का  सुझाव  दिया
 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 उद्योग  और
 कंपनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्सद

 :  जी  हां  ।

 समित  की  रिपोर्ट  के  सभी  पहलुओं  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  द्रसंचार  प्रणाली  सुधारने  के  लिए
 उपग्रह  का  राष्ट्रीय  नेटवर्क

 2226.  भरी  बाजूबन  रियान  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  दूरसंचार  प्रणाली  को  सुधारने  के  लिए  उपग्रह  के  राष्ट्रीय
 नेटवर्क  के  द्वारा  इस  क्षेत्र  के  सभी  जिला  मुख्यालय  का  शेष  देश  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  कार्यक्रम  का  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  हो  और

 किन-किन  जिला  मुख्यालयों  को  राष्ट्रीय  नेटवर्क  व्यवस्था  से  जोड़े  जाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  दूरसंचार  विभाग  की

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना के  प्रस्तावों  के  अंतर्गत  स्थलीय  यू०  एच०  माइक्रोवेव  और  उपग्रह
 संचार  प्रणालियों  जैसे  विश्वसनीय  संबार  माध्यमों  की  व्यवस्था  कर  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  क ेसभी

 जिला  मुख्यालयों  को  संचार  सुविधाएं  प्रदान  करना  शामिल  देश  के  किसी  भी  भाग
 में

 विश्वसनीय  संचार  व्यवस्था  प्रदान  करने  के लिए  उपलब्ध  अनेक  माध्यमों  में  से  उपग्रह  संचार

 प्रणाली  भी  एक  विश्वसनीय  माध्यम  इन  योजनाओं  को  तभी  कार्यान्वित  किया  जा  सकेगा  जब

 दूरसंचार  क्षेत्रों  को  पर्याप्त  परिवयय  उपलब्ध  करा  दिया  इन  योजनाओं  के  पूरा  होने  पर

 जिला  मुख्यालयों  को  उनके  राज्य  की  राजधानियों  के  साथ  तथा  राष्ट्रीय  दूरसंचार  नेटवर्क  के  साथ

 विश्वसनीय  दूरसंचार  माध्यम  द्वारा  जोड़  दिया  जाएगा  ।

 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  क ेसभी  जिला  मुख्यालयों  को  संचार  सुविधाएं  प्रदान  क  रने  के  लिए
 जिन  विश्वसनीय  संचारण  माध्यमों  की  योजना  बनाई  गई  उनके  अंतर्गत  उपग्रह  भू-केन्द्र

 कोहिमा  में  पहले  से  ही  कार्य  कर  रहे  हैं  तथा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 में  निम्नलिखित  स्थानों  में  इनकी  स्थापना  की  मंजूरी  दे  दी  गई  है  :--  .

 असम  में

 मेघालय  में  विलियम  नगर  और
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 मणिपुर  में  कारांग

 अरुणाचल  प्रदेश  में  आलोंग  और
 मिजोरम  में  लूंगलेह  और  साइहाट  ;

 त्रिपुरा  में  राधाकिशोरपुर  ।

 उपर्युक्त  में  उल्लिखित  इन  स्थानों  में  से  अनेक  स्थानों  पर  कार्य  पहले  ही  शुरू
 हो  चुका  है  ।

 जैसा  कि  उत्तर  के  भाग  में  बताया  गया  है  और  बशर्तें  पर्याप्त  निधि  उपलब्ध

 तो  सभी  जिला  मुख्यालय  राष्ट्रीय  दूरसंचार  नेटवर्क  के  साथ  जोड़े  जा  सकते  हैं  ।

 बूसरे  देशों  को  राजधानियों  से  सोधा  अन्तर्राष्ट्रीय  वूरसंचार  सम्पर्क

 2227.  श्री  बो०  तुलसी  राम  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चार  बड़े  अर्थात्‌  कलकत्ता  ओर  मद्गबास  का  दूसरे  देशों
 की  विभिन्‍न  राजधानियों  से  सीधी  अन्तर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  सम्पक

 या  तो  क्‍या  हेंदराबाद  को  दूसरे  देशों  की  राजधानियों  से  अन्तर्राष्ट्रीय  सीधा

 सम्पर्क  शहर  सूची
 में

 सम्मिलित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 हैदराबाद  को  सम्पर्क  सूची  में  शामिल  करने  के  फलस्वरूप  बम्बई  तथा  मद्रास  का |

 कितना  अन्तर्राष्ट्रीय  संचार  दबाव  कम  होगा  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  :  जी  इन  शहरों  से
 6  देशों  यथा  सिंगापुर  और  संयुक्त  राज्य  के  लिए
 प्रयोक्ता  डायल  टेलीफोन  सेवा  सुलभ  है  ।

 और  सीधी  अन्तर्राष्ट्रीय  टेलीफोन  और  टेलेक्स  सुविधाएं  हंदराबाद  से  भी

 सुलभ  बाहर  से  आने  वाली  अन्‍्तर्राप्ट्रीय  कालें  हंदराबाद  के  सभी  प्रयोकक्‍ताओं  को
 प्रयोक्ता  ट्रंक  डायल  सेवा  के  संचार  तंत्र  =  गरिये  सीधी  मिलाई  जाती  जहां  तक  बाहर  जाने
 वाली  कालों  का  संबंध  हंदराबाद  स्थित  अन्तर्राष्ट्रीय  ट्रंक  134  देशों  के  किसी  भी
 नम्बर  को  सीधे  डायल  कर  मिला  सकता  है  ।  अन्तराष्ट्रीय  टेलेक्स  के  लिए  बाहर  से  आने  वाले  और

 बाहर  जाने  वाले  दोनों  ही  तरह  के  संचार  पूरी  तरह  स्वचल  हैं  ।  तकनीकी  कारणों  से  हैदराबाद
 से  बाहर  जाने  वाली  कालों  के  लिए  सीधी  प्रयोक्‍ता  डायल  सेवा  सुलभ  कराना  इस  समय  व्यवहार्य
 नहीं

 सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।
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 2228.

 का

 मंत्री

 खादी  ग्रामोद्योग  भवन  नई  दिल्‍ली  के  कर्मचारियों  क॑  बियादों  का  निपटान

 2228.  श्रीमती  विद्ववती  चतुर्वेदी  :  क्या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  खादी  ग्रामोद्योग

 नई  दिल्‍ली  के  कर्मचारियों  के  विवाद  पर  समक्षौते  के  बारे  में  दिनांक  27  961

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  8930  और  दिनांक  करेंगे  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  पास

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खादी  नई  दिल्‍ली  के  कर्मचारियों  के  जो  खादी  ग्रामोद्योग  के  पास

 गत  वर्षों  से  लम्बित  हैं  पर  न्‍्यायोचित  ढंग  से  निय॒टा  दिये  गए  और

 यदि  तो  इन  विवादों  के  अन्तिम  रूप  से  कब  तक  हल  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहस्मब
 :  खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्ली  के  कमंचारियों  का  ऐसा  कोई  भी  विवाद  नहीं  है

 जो  कि  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  के  पास  पिछले  दिया  वर्षो  से  लम्बित  पड़ा  हो  । फिर  भी

 के  प्रश्न  सं०  Far  के  उत्तर  में  उल्लिखित  एक  कर्मचारी  की  वरिष्ठता  के  मामले  में  अन्य  प्रभावित

 कमंचारियों  से  प्राप्त  अभ्यावेदन  के  कारण  अंतिम  रूप  से  निपटान  नहीं  हो  सका  ।

 इस  मामले  को  यथाशीघ्र  निपटा  दिया  जाएगा  ।

 ]

 एच०  बो०  जें०  पाइपलाइन  पर  आधारित  उद्योगों  का  बन्द  होना

 2229.  श्री  शिवेख्त्र  बहादुर  सिंह  :  क्‍या  पेद्रो  लियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बम्बई  हाई  से  जगदीशपुर  तक  पाइप  लाइन  पर  आधारित  जिन
 उद्योगों

 को  लाइसेंस  दिया  गया  था  उनऊ  इस  पा६पलाइन  के  चालू  होने  में  बिलम्ब  के  कारण

 बन्द  होने  की  संभावना

 क्‍या  कोई  ऐसे  उद्योग  हैं  जिन्होंने  अपने  परियोजना  का  क्रियान्वयन  ए  कर  दिया  है
 परन्तु  इस  बिलम्ब  के  कारण  उत्पादन  नहीं  कर  और

 यदि  तो  सरकार  ऐसे  उद्योगों  को  ऋण  पर  ब्याज  के  संबंध  में  क्या  सहायता  देगी  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  नवल  किशोर  :  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध

 सूचना  के  एच०  बी०  जे०  गैस  पाइपलाइन  पर  आधारित  उर्वरक  परियोजनाओं  की
 स्थापना  का  प्रस्ताव  है  ।  गुना  स्थित  प्रथम  उवंरक  संयंत्र  के  बायलरों  के  लिए  गैस  की

 निर्धारित मांग की पूर्ति मार्च में होने की सम्भावना है । और प्रश्न ही नहीं उठते । मूल्य वढ्धि को रोकथाम के लिए सीमेंट का आयात 2230. प्रो० पो० जे० कुरियन : क्या उद्योग ओर कम्पनी कार्य मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या बाजार में लेबी मुक्त सीमेंट का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  मूल्य  वृद्धि  की  रोकथाम  के  लिए  सीमेंट  का  आयात  करने  पर  विचार  कर

 रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  आरिफ

 मोहम्मद  :  ओर  गेर  लेवी  सीमेंट  मूल्य  और  वितरण  नियन्त्रण  से  मुक्त
 विशेष  रूप  से  महत्वपूर्ण  शहरी  केन्द्रों  में  निर्माण  कार्य  की  गति  में  बद्धि  होने  के  कारण  हाल  ही  में
 गर  लेबी  सीमेंट  की  मांग  में  बढ़ोतरी  हुई  जिसके  कारण  गैर  लेवी  सीमेंट  के  मूल्य  अस्थाई रूप  से

 बढ़े

 और  वर्ष  1984-85  में  अधिकृत  आयात  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम

 द्वारा  3  लाख  मी०  टन  सीमेंट  के  लिए  संविदाएं  की  गई  हैं  ।  सीमेंट  आयात  करने  हेतु  कोई  भी  नई

 स्वीकृति  जारी  करने  के  लिए  इस  समय  किसी  भी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा

 उबवरक  उद्योग  के  क्षत्र  में  आबंटस

 2231.  श्रीमतो  गीता  मुखर्जो  :  क्या  रसायन  ओर  उ्ंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  के  दौरान  सम्पूर्ण  देश  में  उवंरक  उद्योग  के  क्षेत्र  में  कितना  आबंटन  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  और

 पूर्वी  राज्य  के  लिए  प्रस्तावित  आबंटन  का  कितना  प्रतिशत  है  ?

 रसायन  ओर  उवंरक  तथा  उद्योग  ओर  कंपनी  कार्य  मंत्री  बीरेन्द्र  :  और

 योजना  आयोग  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही  उर्वरक
 संयन्त्रों  के  लिए  निधियों  के  आबंटन  पर  निर्णय  किया  जा  सकता  है  ।  इस  समय  पचवर्षीय  अवधि
 के  दौरान  उर्वरक  संयन्त्रों  के  लिए  समग्र  आबंटन  या  पूर्वी  राज्यों  में  संयंत्रों  के  लिए  आबंटन  की
 विशिष्ट  प्रतिशतता  बताना  कठिन  है  ।

 मंसर्ज  बंगाल  पोट्रीज  लिसिटेड

 2232.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो

 श्रो  इन्त्रजोत  गुप्त  :

 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बंगाल  पोद्रीज  के  मामलों  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए
 संसद  के  बजट  सत्र  के  तुरन्त  बाद  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  के  प्रतिनिधियों  पश्चिम  बंगाल  राज्य

 सरकार के  सभी  यूनियनों
 के  बंगाल  पोट्रीज  के  प्रबंधकों  और  भारतीय

 ओऔद्योगिक  पुननिर्माण  निगम  के  प्रतिनिधियों  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  संस्रद  सदस्यों  की  एक  बैठक

 बुलाई
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 यदि  तो  सरकार  के  क्या  प्रस्ताव  थे  तथा  बैठक  में  बुलाए  गए  गैर-सरकारी

 व्यक्तियों  की  क्या  मतक्य  और

 उक्त  कभ्पनी  के  संकट  का  समाधान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  इस  बैठक  के  बाद  से

 अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहमद  :

 जी

 क्राकरी  एकक  का  आधुनिकीकरण  करने  और  इंसूलेटर  एंड  प्लास्टर  ऑफ  पैरिस  एकक
 को  बंद  करने  संबंधी  जीव्यता  योजना  के  माध्यम  से  उपक्रम  को  पनरूज्जीवित  करने  की  सम्भावनाओं

 पर  विचार-विमर्श  किया  गया  बैठक  में  भाग  लेने  वाले  गर-सरकारी  अधिकारियों  ने

 सम्मति  से  यह  राय  जाहिर  की  थी  कि  सरकार  द्वारा  सुविचारित  जीव्यता  योजना  के  आधार  पर

 उपक्रम  को  पुनरूज्जीवित  करना  उन्हें  स्वीकार्य  नहीं  है  ।

 उपक्रम  की  भावी  व्यवस्था  के  संबंध  में  निर्णय  उपक्रम  को  पुनरूज्जीवित  करने  के

 लिए  किए  गए  विभिन्‍न  अध्ययनों  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रख  कर  किया  जाएगा  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  गत  अथवा  तेल  भंडारों  के  लिए  ड्रिलिंग

 2233.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :

 श्री  रेणपद  दास  :

 क्या  पेट्रो  लियम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय  विशेषज्ञों  ने
 अपने  सर्वेक्षण  में  कलकत्ता  के  भीतरी  भाग  और  हल्दिया

 सहित  पश्चिम  बंगाल  के  गंगा  वेसिन  और  वंगाल  की  खाड़ी  में  गैस  और  तेल  भंडारों  की  संभावनाओं

 का  आगे  पता  लगाया  है

 यदि  तो  वे  क्षेत्र  कौन  से  हैं  और  उन  क्षेत्रों  भें  डिलिंग  कार्य  प्रारम्भ  करने  में  तेल

 एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  क्या  प्रगति  प्राप्त  की  और

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गंस  आयोग  पश्चिम  बंग;ल  में  किन-किन  स्थानों  पर  गैस  अथवा  तेल

 का  पता  लगाने  के  लिए  ड्िलिग  काये  कर  रहा

 |  पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  नवल  बिशोर  :  और  1978  में

 सोबियत  .  दल  द्वारा  किये  गये  मूल्यांकन  में  पश्चिम  बंगाल  के  डेल्टा  वाले  मैदानी  क्षेत्रों  को

 कार्बनों  के  लिए  सम्भावनापूर्ण  बताया  गया  है  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गँस  आयोग  ने  पश्चिम  बंगाल  में  अ  भी  तक

 डाइमंड
 ज  माजु  और  धनंजयपुर  में  कुओं  की  खुदाई

 की

 इस  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  बोदरा  में  कूप  की  खुदाई  कर

 रहा  माजु  और  के  कुओं  का  परीक्षण  किया  जा  रहा
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 अनन  नम  बनना था  ।  पतन  पतन  नानिनन  ल्‍अविथक्‍  न  पिन  नियानिकन  अबान  ।  +े  जजमभ  यम  अकमननन»भ मे  क  नाल नत+  ननतन--मन

 राउरकेला  में  प्रधान  डाकघर  के  भवन  का  निर्माण

 2234.  थओ  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  ने  वहां  प्रधान  डाकधर  के  भवन  का  निर्माण  करने  हेतु
 उड़ीसा  डाक  स्किल  को  भूमि  दे  दी

 यदि  तो  उक्त  डाकघर  का  निर्माण  न  करने  के  वया  कारण  और

 क्‍या  सरकार  राउरकेला  को  एक  पृथक  डाक  सकिल  बनाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 इस  डाकधघर  भवन  का  निर्माण  करने  के  लिए  विभागीय  ओषचारिकताएं  प्रारंभ  कर

 दी  गई  प्रारम्भिक  नक्शे  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 खोल  बनाने  का  कार्य  गर-सरकारो  क्ष  त्र  को  देना

 2235.  डा०  वी०  वेंकटेश  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  महत्वपूर्ण  कार्यों  या  वस्तुएं  जिनका  निर्माण  अब  तक  विभिन्‍न  आयुध
 खानों  में  होता  अब  धीरे-धीरे  कतिपय  गैस-सरकारी  क्षेत्रों  में  दिया  जा  रहा

 क्‍या  यह  सच  है  कि  लुधियाना  में  एक  नयी  फर्म  को  खोल  बनाने  का  काये  दिया  गया

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  हैं  और  इसके  कारण  क्‍या

 रक्षा  मंत्री  पो०  वो०  नरसिह  :  सेनाओं  की
 प्रक्षिप्त  आवश्यकताओं  को  पूरा

 करने  के  लिए  जब  आयुध  निर्माणियों  में  किसी  विशेष  मद  के  उत्पादन  के  लिए  विद्यमान  उत्पादन

 क्षमताएं  अपर्याप्त  रहती  हैं  तो  रक्षा  सामग्री  के  लिए  सिविल  क्षेत्र  के  उद्योग  और

 सरकारी  को  आदेश  दिए  जाते  हैं  ।

 और  खोलों  सहित  विभिन्‍न  रक्षा  सामग्रियों  की  पूर्ति  के  लिए  लुधियाना  में  एक
 सरकारी  फर्म  सहित  विभिन्‍न  स्थानों  में  स्थित  सरकारी  क्षेत्र  और  गर-सरकारी  क्षेत्र  दोनों  को  आदेश

 दिए  गए  हैं  ।  आदेश  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  दिए  जाते  हैं  ।

 यात्री  कार  बनाने  के  लिए  टेल्को  और  जापान  की  होंडा  फे  बीच  समझौता

 2236.  श्री  मुकुल  वासमिक  :  क्‍या  उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  टाटा  की  टेल्को  ने  वर्ष  1987
 तक

 भारत  में  यात्री  कारों  का  निर्माण  जापान  की

 होंडा  कम्पनी  के  सहयोग  से  करने  के  लिए  एक  सम  किया  पु

 क्‍या  उक्त  कम्पनी  ने  उक्त  समझौते  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  भारत  सरकार

 से  अनुरोध  किया  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले हैं  ?

 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद
 :  से  सरकार  को  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला

 उत्तर  प्रदेश  में  बंबई  हाई  के  कच्चे  तेल  से  जाने  के  लिए

 पाइप  लाइन  बिछाना

 2237.  श्री  मुकुल  बासनिक  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकार  ने  बम्बई  हाई  के  कच्चे  तेल

 फो  प्रस्तावित  पश्चिम  रेलवे  लाइन  के  स्थान  पर  मध्य  रेलवे  लाइन  के  रास्ते  से  उत्तर  भारत  ले  जाने

 के  लिए  पाइप  लाइन  बिछाने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उक्त  मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  जी  हां  ।  महाराष्ट्र
 सरकार  ने  सुझाव  दिया  था  कि  गैस  पाइप  लाइन  की  केन्द्रीय  रेलवे  मार्ग  के  साथ-साथ  अर्थात्‌

 भोपाल  और  इसके  बाद  जगदीशपुर  तक  ले  जाना  चाहिए  ।

 और  सरकार  ने  इस  पर  विचार  किया  था  और  इस  पाइपलाइन  को  मध्य  प्रदेश

 से  राजस्थान  तथा  उत्तर  प्रदेश  ले  जाने  के  वैकल्पिक  मार्ग  से  ले  जाने  की  तुलना  में  अधिक  महंगा

 पाया

 तटीय  ड्िलिग  ठेकों  के  लिए  निविदाएं  आमंत्रित  करना

 2238.  श्री  मुकूल  वासनिक  :  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  हाल  ही  में  गहरी  तटीय  ड्रिलिंग  के  लिए  ठेके

 देने हेतु  निविदाएं  आमंत्रित  की

 यदि  तो  कितनी  निविदाएं  प्राप्त  हुई  और

 क्‍या  निविदाओं  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  हां  ।  तेल  एवं  प्राकृतिक
 गैस  आयोग  ने  दो  निविदाएं  आमंत्रित  की  जिनमें  से  एक  6000  मीटर  के  चार  खुदाई  रिगों  और

 दूसरी  भारतीय  उद्यमियों  से  3500  मीटर  के  दो  खुदाई  रिगों  को  किराये  पर  लेने  के  लिए  थीं  ।

 पहली  निविदा  के  प्रत्युत्तर  में  15  फर्मों  से और  दूसरी  निविदा  में  13  फर्मों  से  दी  गई
 दरें  प्राप्त  हुई  थीं  ।

 नहीं  ।
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 वन  न  «००  +->->---

 महाराष्ट्र  में  बुल्डाना  जिले  के लिए  सीधी  डायल  सेवा

 2239.  श्री  भुकुल  वासनिक  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  देश  के  सभी  जिलों  को  सीधी  डायल  सेवा  से  जोड़ने  का  फैसला
 किया

 ह  यदि  तो  क्या  सरकार  दूर  दराज  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर
 सीधी  डायल  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्या  इस  योजना  में  महाराष्ट्र  का  बुल्डाना  जिला  शामिल  कियां  गया

 और

 यदि  तो  वहां  पर  यह  सुविधा  कब  तक  प्रदान  की  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  और  जी  हां  ।  सभी

 जिला  मुख्यालयों  को  सम्बन्धित  राज्यों  की  राजधानियों  के  साथ  जोड़ने  की  योजना  को  प्राथमिकता

 की  श्रेणी  के  अंतर्गत  रखा  गया  है  ।

 और  महाराष्ट्र  में  बुल्डाना  जिला  यानी  बुल्डाना  जिला  मुख्यालय  को

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  बम्त्रई  के  साथ  एस०  टी०  डी०  द्वारा  जोड़े  जाने  का

 प्रस्ताव  है  ।

 समेकित  दूरसंचार  व्यवस्था/कार्यक्रम

 2241.  श्री  वृद्धि  चम्द्र  जन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  समेकित  दूरसंचार  ध्यवस्था  कार्यक्रम  के  बारे
 में  20  1982  के  अतारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 समेकित  कार्यक्रम  के  विस्तार  और  विकास  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 और

 बाड़मेर  मथुरा  और  कोहिमा  में  यह  कार्य  कब  तक
 प्रारम्भ  होगा  और  कब  तक  इसके  पूरे  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  नेटवर्क  प्लान  तैयार  कर
 लिए  गए  परियोजनाओं  से  हानि  का  अनुमान  है  और  नैनीताल  और  मथुरा  की

 परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  कोहिमा  में  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है
 और  नैनीताल  और  मथुरा  के  प्राक्कलन  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 कोहिमा  में  1985  के  अन्त  तक  उपस्कार  की  संस्थापना  का  कार्य  प्रारम्भ  होने  की

 संभावना  बाड़मेर  और  मथुरा  के  लिए  1986  के  दौरान  उपस्कर  प्राप्त  होने  की  सम्भावना

 सम्पूर्ण  परियोजना  को  के  अन्त  तक  पूरा  किए  जाने  की  योजना  है  ।



 लिखित  उत्तर  6  1985

 राजस्थान  से  पेट्रोल  पम्प  खोलना  ५

 2242.  श्री  वढ्धि  चस्र  जेन  :  क्‍या  पेट्रोलियम  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जैसलमेर  जिले  के  और  रामगढ़  जैसे
 जो  वहां  राजस्थान  नहर  के  पहुंच  जाने  से  महत्वपूर्ण  स्थान  हो  गए  के  लोगों  को  पेट्रोल  पम्पों  के
 न  होने  के  कारण  बड़ी  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्‍या  पेट्रोल  पम्पों  की  मांग  के  बारे  में  कोई  पुर्नमूल्यांकन  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 पेटोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  क्षिशोर  से  तेल  उद्योग  ने
 बाजार  सर्वेक्षणों  क ेआधार.पर  राजस्थान  के  जैसलमेर  जिले  में  नाचना  तथा  रामगढ़  को
 कम  लागत  वाले  पेट्रोस/डीजल  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोजने  के  लिए  1985-86  की  अपनी  विपणन
 योजना  में  शामिल  कर  लिया

 खाना  बनाने  को  गेस  के  सिलेन्डरों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहन

 2243.  श्री  विजय  कुमार  राजू  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्ष  के  दोरान  खाना  बनाने  की  गैस  के  सिलेण्डरों  का  निर्माण  करने  वाले
 कितने  एककों  को  प्रोत्साहन  दिया  गया

 क्‍या  देश  में  उपभोक्ताओं  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  खाना  बनाने  की  गैस  के  *

 सिलेन्डरों  का  निर्माण  करने  वाले  कुछ  ओर  एककों  को  प्रोत्साहन  देने  का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  इच्छुक  उद्यमियों
 के  कितने  आवेदन  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  नवल  किशोर  एल०  पी०  जी०
 डंरों  को

 बनाने
 के  लिए  600  से  अधिक  एककों  ने  डी०  जी०  टी०  जी  के  पास  अपने  नाम  दर्ज  कराए

 तेल  उद्योग  ने  1983  में  तीन  वर्षों  क ेलिए  21  सिलिण्डर  उत्पादन  एककों  को  आर्डर  दिए  ।

 नहीं  ।

 सरकार  के  पास  कोई  आवेदन  पत्र  बकाया  नहीं

 बालासो  उड़ोसा  में  राष्ट्रीय  परोक्षण  क्षंत्र  को  स्थापना

 2244.  भरी  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  के  बालासोर  जिले  में  राष्ट्रीय  परीक्षा  क्षेत्र

 स्थापित  करने  का

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  किन  स्थलों  का  चयन  किया  गया

 उक्त  परियोजना  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गए
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 रक्षा  मंत्री  पी०  बो०  नरसिह  :  जी

 इसके  लिए  चुना  गया  क्षेत्र  उड़ीसा  राज्य  में  बालासौर  जिले  का  तटीय  क्षेत्र

 इस  पर  होने  वाली  अनुमानित  लागत  का  हिसाब  लगाया  जा  रहा  है  ।

 पूरे  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  परियोजना  के

 ु

 लिए  आवश्यक  मंजूरी
 प्राप्त  करने  और  उसे  आगे  बढ़ाने  का  कार्य  चल  रहा  है  ।

 फ्रांस  से  इलक्ट्रानिक  एक्सचेंज  का  आयात

 2245.  श्री  अनन्त  प्रसाव  सेठी  :

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  11  1985  के  टेलीग्राफ  में  प्रकाशित  समाचार

 की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  फ्रांस  से आयात  की  गई  10,000  लाइन  की  तीन  इलैक्ट्रानिक
 जो  पिछले  वर्ष  कलकत्ता  पत्तन  पर  वर्षा  से  क्षतिग्रस्त  हो  गई  का  क्षति  निर्धारण  करने

 के  लिए  अभी  भी  फ्रांस  के  विशेषज्ञों  के  आने  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  जी

 फ्रांस  से आयातित  कुछ  इलैक्टानिक  एक्सचेंज  1984  में  हुई  कलकत्ता
 में  अप्रत्याशित  वर्षा  के  कारण  बाढ़  के  पानी  में  क्षतिग्रस्त  हो  गए  थे  ।  ये  उपस्कर  एक  गोदाम

 में  रखे  हुए  थे  न्‌  कि  कलकत्ता  पोर्ट  पर  पड़े  थे  जैसाकि  1984  में  समाचार  पत्रों  में

 छपा  था  ।  प्रभावित  मामलों  की  जांच  की  जा  रही  है  तथा  फ्रंच  विशेषज्ञों  एवं  बीमा  पयंवेक्षकों  के

 सहयोग  से  लगभग  दो  तिहायी  मामलों  की  पहले  ही  जांच  कर  ली  गयी  है  बाकी  मामलों  की  जांच  भी

 बहुत  जल्दी  कर  ली  जाएगी  ।

 खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेंडरों  की  कमो

 2246.  श्री  एस०  एम०  गुरड्डो  ?  क्‍या  पेट्रोलियम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  खाना  पकाने  की  गंस  के  सि्लेंडरों  की  कमी

 कया  उपभोक्ताओं  की  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  खाना  पकाने  की
 गैस  के  सिलेंडरों  की  सप्लाई  के  लिए  उपयुक्त  कार्यक्रम  तैयार  किए

 क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  सिलेंडरों  के  निर्माताओं  के  संघ  ने  इस  बात  की  शिकायत
 की  है  कि  सिलेंडरों  के  लिए  आवश्यक  वाल्वों  की  सप्लाई  न  होने  के  कारण  कई  निर्माण  इकाइयां
 निर्माण  आर्डर  पूरा  नहीं  कर  पा  रही  और

 क्‍या  यह  सच
 है

 कि  इन  एककों  में  करोड़ों  रुपए  मूल्य  के  सिलेंडर  जमा  पढ़े  हैं  ?
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 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नकल  किश्षोर  :  नहीं  ।

 नहीं  ।

 हां  ।
 ह

 .19&4-85  में  एल०  पी०  जी०  के  सिलिण्डरों  का  कुल  उत्पादन  तेल  कम्पनियों  की
 आवश्यकता  से  अधिक  हुआ  था  इसलिए  कुछ  निर्माताओं  के  पास  सिलिंडर  बड़ी  मात्रा  में  जमा  हो
 गए  ।  ऐसे  स्टाक  की  मात्रा  तथा  मूल्य  के  बारे  में  इन  एककों  ने  तेल  उद्योग  को  अभी  तक  सूचित  नहीं
 किया

 राजधानी  में  ट  लीफोन  व्यवस्था  के  कार्यकरण  के  बारे  में  शिकायतें

 2247.  श्री  धर्मंपाल  सिह  सलिक  :

 क्री  एम०  रघुमा  रेडडी  :

 क्या  संचार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टेलीफोन  प्रयोक्‍ताओं  से  अकुशल  टेलीफोन  गलत  और  अधिक  राशि  के

 टेलीफोन  बिल  भेजे  जाने  तथा  विशेष  सुविधाओं  का  स्तर  घटिया  होने  के  बारे  में  अनेक  शिकायतें

 प्राप्त  होती  रहती

 यदि  तो  1985  से  30  1985  तक  की  अवधि  में  ऐसी  कितनी  .

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  रास  निवास  :  जी  हां  ।

 टेलीफोन  सेवा  और  विशेष  सुविधाओं  के  बारे  में  9,55,946  और  गलत  बिलों  के  बारे

 में  7570  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।

 एक्सचेंज  में  मरम्मत  सेवाਂ  में  प्राप्त  शिकायतों  को  दोष  ठीक  करने  के  लिए
 लाइन  स्टाफ  या  स्विच  कक्ष  में  भेज  दिया  जाता  लिखित  शिकायतों  के  प्राप्त  होते  ही  तुरन्त
 उनकी  पावती  भेजी  जाती  है  तथा  उन  पर  यथा  शीघ्र  ध्यान  देने  के  लिए  उन्हें  सम्बन्धित  अधिकारी

 को  भेज  दिया  जाता  है  और  उपभोक्ता  को  शिकायत  के  सम्बन्ध  में  जवाब  दिया  जाता है  ।  इसी

 प्रकार  अधिक  राशि  के  विलों  से  सम्बन्धित  शिकायतों  परਂ  एरिया  मैनेजर  के  कार्यालय  में  कारंवाई
 की  जाती  है  तथा  उनकी  जांच  करने  के  बाद  उन  पर  निर्णय  लिया  जाता  तदनुसार  उपभोक्ता

 को  इस  बारे  में  सूचित  कर  दिया  जाता  है  ।

 पोर्ट  ब्लेयर  से  एस०  टो०  डो०  सेवा

 2248.  श्री  सनो  रंजन  क्‍या  संघार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नह  सच  है  कि  पोर्ट  ब्लेयर  से  मेन  लैण्ड  तक  एस०  टी०  डी०  की  सेवा  की  मांग

 लगातार  की  जातो  रही  है  जिसे  1984  तक  शुरू  किया  जाना  था  लेकिन  अभी  तक  कुछ  नहीं  किया

 गया  और

 |
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  पोर्ट  ब्लेसर  से  एस०  टी०  डी०  सेवा  शुरू  करने  का

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  लिवास  जी  मेनलैंड  के  लिए
 सकिटों  की  संख्या  में  वृद्धि  करके  1984-85  5  के  दौरान  पोर्ट  ब्लेयर  से  मेनलेंड  क ेलिए  एस०  टी०  डी०
 सेवा  प्रदान  करने  का  कार्यक्रम  सकिटों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  लिए  कारंवाई  की  जा  रही

 जी  ।  सकिटों  की  संख्या  बढ़ाकर  पोर्ट  ब्लेयर  से  एस०  टी०  डी०  सुविधाएं  प्रदान

 किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 टेन्योर  स्टेशन  घोषित  करने  का  मानदंड

 के  हु
 2250.  श्री  एम०  अरुणायलम  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बहुत  से  केन्द्रों  को  टेन्योर  स्टेशनों  के  रूप  में  घोषित  किया  गया

 यदि  तो  किसी  केन्द्र  को  टेन्योर  स्टेशन  के  रूप  में  घोषित  करने  के  लिए  क्या

 क्‍या  अवधि  केन्द्रों  में  तंनात  व्यक्तियों  को  उनकी  अवधि  के  पूर्ण  होने  के  तुरन्त  बाद

 स्थानान्तरित  कर  दिया  जाता  और

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  कितने  व्यवित  अपनी  अवधि  के  समाप्त  होने  पर  स्थानान्तरित

 नहीं  हुए  हैं  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 एक  स्टेशन  को  टेन्योर  स्टेशन  घोषित  करने  का  निर्णय  वहां  की  जलवायु  और

 कानून  और  व्यवस्था  आदि  जैसी  अन्य  आवश्यक  सेवाओं  पर  निर्भर  करता  है  ।

 जी  हां  ।  जहां  तक  सम्भव  होता  है  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 हजीरा  उर्बरक  परियोजना  को  गस  सप्लाई  करने  के  लिए

 पाइपलाइन  का  पूरा  होना

 2251.  भरी  हन्नान  सोल्लाह  :

 अलीमतो  किशोरी  सिह  :

 क्या  पेटोलियम  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  हजीरा  उवंरक  संयंत्र  को  गैस

 की  सप्लाई  के  लिए  1985  तक  245  कि०  मी०  पाइप  लाइन  पूरी  करनी

 क्‍या  यह  सच  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  1985  तक  केवल

 30  कि०  मी०  पाइप  लाइन  पूरी  की  है

 यदि  तो  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य  से  इतनी  कम  पाइप

 लाइन  बनाने  के  क्‍या  कारण  ओर
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 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  की  पाइप  लाइन  परियोजना  को  पूरा  करने  सम्बन्धी

 अद्यतन  स्थिति  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पैट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  भंत्रो  नवलू  किशोर  :

 जी  नहीं  ।  1985  तक  करीब  226  किलो  मीटर  की  पाइपलाइन  का  काम

 पूरा  हो  गया  था  ।

 चूक  मुख्यतः  आलेपित  पाइपों  की  सप्लाई  में  बिलम्ब  और  विदेशी  और  भारतीय
 ठेकेदारों  के  बीच  अन्तर  होने  के  कारण  हुई  थी  ।

 मिनडोला  नदी  घाट  के  छोटे  भाग  जिसके  लिए  काम  चल  रहा  के  पाइपलाइन
 बिछाने  का  काम  पूरा  हो  गया  है  ।  कार्य  पूरा  करने  की  वर्तमान  योजना  में  मिनडोला  नदी  के  मध्य

 में  चार  स्थानों  पर  पाइपों  की  टाई-इन  सहित  मंसस  मंकर्डमोट  बाज  द्वारा  पाइपलाइन

 की  खिचाई  की  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  ये  दोनों  चालन  मौसम  और  तरंगों  की  स्थिति  पर  पूर्णत
 निर्भर  करते  साथ-साथ  एक  वैकल्पिक  आकस्मिक  योजना  जिसमें  मिन्डोला  नदी  के  बाहरी  हिस्से
 में  25  किलो  मीटर  भूमि  लाइन  प्राइप  बिछाना  विहित  भी  तंयार  की  गई  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  सेनिक  विद्यालय  खोलना

 2252.  श्री  बनवारी  लाल  क्या  रक्षा  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  राज्य  में  विद्यालयਂ  खोलने  के  लिए  महाराष्ट्र
 सरकार  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  किया

 इस  समय  महाराष्ट्र  राज्य  में  चल  रहे  सैनिक  विद्यालयों  की  संख्या  क्या  है  और  वे

 कहां  पर  स्थित

 क्‍या  नागपुर  जिला  काम्पटी  में  सैनिक  विद्यालय  खोलने  का  एक  प्रस्ताव

 भी  काफी  समय से  केन्द्र  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  काम्पटी  में  किस  अवधि  तक  सैनिक  विद्यालय  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर

 और

 सातवीं  पंचवर्षोय  योजनावधि  के  दोरान  महाराष्ट्र  राज्य  में  कितने  नए  सैनिक  विद्यालय

 प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रक्षा  मंत्रो  पी०  बी०  नरासह  :  और  सैनिक  स्कूल  राज्य  सरकार  के

 बिशेष  अनुरोध  पर  स्थापित  किया  जाता  है  क्योंकि  सैनिक  स्कूल  का  समस्त  पूंजीगत  व्यय  और

 आवर्ती  व्यय  का  अधिक  भाग  राज्य  सरकन्र  को  वहन  करना  होता  महाराष्ट्र  सरकार  से  राज्य

 में  एक  और  सैनिक  स्कूल  खोले  जाने  के  बारे  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ

 महाराष्ट्र  में  सत।रा  में  एक  सैनिक  स्कूल  चल  रहा

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 महाराष्ट्र के  विदर्भ  क्षत्र  में  गेस  पर  आधारित  उर्वरक  संयंत्र  को  स्थापना

 2253.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्या  रसायन  और  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  महाराष्ट्र  राज्य  के  विदर्भ  क्षेत्र  में  गैस  पर  आधारित  उर्वरक

 सन्यन्त्र  और  पेट्रोकेमिकल्स  सन्यन्त्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  महाराष्ट्र  सरकार  और  महाराष्ट्र  के

 लोगों  से  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  कोई  निर्णय  लिया

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  निर्णय  क्या  है  और  प्रस्तावित  यूनिट  और  कम्पलंक्स  की

 स्थापना  कब  तक  होगी  ?

 रसायन  और  उबरक  तथा  उद्योग  ओर  कंपनी  काय  मंत्रो  बोरेग  :

 गैस  पर  आधारित  उर्वरक  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  ऐसी  मांग  महाराष्ट्र  सहित  कुछ
 राज्यों  द्वारा  की  गई  थी  ।

 और  उर्वरक  सन्यन्त्रों  के स्थान  तकनीकी  आर्थिक  पहलुओं  पर  आधारित  होते  हैं

 जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उबंरकों  की  फीड  स्टाक  की  इन्फ्रास्ट्रक्चर  सुविधाएं
 और  पर्यावरण  पर  प्रभाव  जैसे  अन्य  सम्बद्ध  पहलु  शामिल  हैं  ।  इन  पहलुओं  के  आधार  पर  बम्बई

 हाई  गैस  का  प्रयोग  करने  वाले  उर्वरक  सन्यन्त्र  थाल  हाजिरा  गुना
 बबराला  और  जहजहांपुर  उत्तर  और  सवाई  माधोपुर

 में  स्थापित  किए  गए  हैं/किए  जा  रहे  महाराष्ट्र  के  रायगढ़  जिले  में  एक  गेस  फ्रेकर  कम्पलैक्स

 की  स्थापना  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 नागपुर  में  खाना  पकाने  को  गेस  एजेंसियां

 2254.  भ्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नागपुर  में  इस  समय  विभिन्‍न  पेट्रोलियम  कभ्पनियों  की  खाना  पकाने
 की  कितनी  एजेंसियां

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  नागपुर  में  खाना  पकाने  की  गैस  और

 एजेंसियां  खोलने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 नागपुर  में  खाना  पकाने  की  गैस  की  कमी  को  देखते  हुए  प्रस्ताविक  गैस  एजेंसियां  कब

 तक  काम  शुरू  कर  देंगी  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  नागपुर  में  विभिन्‍न  तेल

 कम्पनियों  की  21  एल०  पी०  जी०  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 से  तेल  उद्योग  की  1985-86  के  दौरान  विपणन  योजनाओं  के  अधीन  नागपुर  में
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 8  और  एल०  पी०  जी०  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  खोजने  की  योजना  इन  8  डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में  से  6
 को  1985-86  में  दौरान  आरम्भ  कर  दिए  जाने  की  आशा  है  ।

 दूरसंचार  सम्बन्धी  सरोन  समिति  को  सिफारिशों

 2255.  भ्रो  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूरसंचार  सम्बन्धी  सरीन  समिति  की  कुछ  सिफारिशों  को  अभी  कार्यान्वित  किया
 जाना

 क्‍या  सरकार  ने  शेष  सिफारिशों  को  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  में  क्या  रुकावट  और

 शेष  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी

 स्वीकृत  सिफारिशों  को  या  तो  क्रियान्वित  किया  जा  चुका  है  या  फिर  क्रियान्वयन  की

 प्रक्रिया  में  ।

 जिन  सिफारिशों  को  अभी  नामंजूर/स्वीकार  किया  जाना  है  वे  फीडड  में  क्षेत्रीय  व्यवस्था

 के  आई०  टी०  आई०  का  विभाजन  तार  परियात  और  इंजीनियरी  डिवीजनों  का  एकीकरण
 तथा  संयुक्त  डाकतार  घरों  को  विभष्गीय  तार  घरों  में  बदलने  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 ]

 उत्तर  प्रदेश  के वाराणसी  डिवोजन  में  डाक  और  तार  विभाग  के  कमंचारियों  के

 लिए  सरकारी  मकान

 2256.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  के  वाराणसी  डिवीजन  में  कार्यरत  डाक  और  तार  विभाग  के
 कर्मचारियों  के लिए  कोई  सरकारी  मकान  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 उन्हें  सरकारी  मकान  की  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  करा  दी  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  वाराणसी  मंडल
 में  155  स्टाफ  क्वार्टर  हैं  ।

 उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं
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 उत्तर  प्रदेश  के  आज  मगढ़  जिले  में  डाकधघरों  में
 काई  ओर  लिफाफों  को  कमो

 2257.  श्री  राज  कुमार  राथ  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आजमगढ़  जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  डाकधरों  में
 पोस्ट  कार्ड  और  लिफा्फ  आदि  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और  कई

 सरकार  द्वारा  स्थिति  सुधारने  हेतु  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से  (7)  आजमगढ़  जिले  के
 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  डाकघरों  में  अन्तर्देशीय  पत्र  पोस्ट-कार्डों  और  ६  मबॉस्ट  लिफाफों  की  .  कमी  के
 बारे  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।  वितरण  संबन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  कुछ  डाकधघरों  में

 डाक  मदों  की  अस्थाई  कमी  के  कुछ  छूट-पुट  मामले  हो  सकते  इन  पर  ध्यान  दिया  गया  है  तथा
 उत्तर  प्रदेश  में  सकिल  के  पोस्टमास्टर  जनरल  को  हिदायतें  दे  दी  गई  हैं  कि  वे सभी  डाकधरों  में  डाक

 सामग्री  की  विभिन्‍न  मदों  की  संतोषजनक  सप्लाई  को  सुनिश्चित  करें  ।

 दिल्‍लो  दूरसंचार  में  नेसित्तिक  कामगारों  को  स्थायी  किया  जाना

 2258.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  संचार  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  दूरसंचार  में  सात  से  आठ  वर्षों  से  लगातार  सेवा में  रहने
 के  बाद  भी  नैमित्तिक  कामगारों  को  स्थायी  नहीं  किया  गया  दे

 ‘
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  उन्हें  कब  तक  स्थायी  कर  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निबास  :  जी  हां  ।

 इस  तारीख  तक  अनुमानतः  5,000  नैमित्तिक  मजदूर  कार्य  कर  रहे

 इन  5,000  मजदूरों  में
 से  700  नैमित्तिक  मजदूरों  को  वर्ष  1984  की  भर्ती  में

 नियमित  वायर  चौकीदार  आदि  के  संवर्ग  में  नियमित  पदों

 पर  नियमितरूप  से  खपाने  के  लिए  विचार  किया  जा  रहा  अन्य  नैमित्तिक  मजदूरों  को  भविष्य  में

 होने  वाले  रिक्त  पदों  पर  खपाया  जाएगा  ।

 ग्राम  करखिया-रस्तम  सराय  जिला  उ०  प्र०  में  डाकंघर  खोसना

 2259.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  ग्राम  करखिया-रुस्तम  जिला  उत्तर  प्रदेश  में  डाकधर  खोलने  के

 लिए  कब  मंजूरी  दी  गयी

 सरकार  उपर्युक्त  डाकघर  खोलने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  कर  रही  और

 स्थानीय  लोगों  को  इसके  लिए  कब  तक  इंतजार  करना  पड़ेगा  ?
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 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रो  राम  निवास  ग्राम  करखिया  रुस्तम
 जिला  उ०  प्र०  में  डाकधर  खोलने  की  स्वीकृति  सिद्धान्ततः  19-12-84  2-84  को  दे  दी

 गई  थी  ।

 और  मितव्ययिता  के  लिए  नये  पदों  के  सृजन  पर  लगे  प्रतिबन्ध  के  आदेशों  के

 हटते  ही  डाकधर  खोलने  की  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 ]

 लोहिया  मशोन्स  लि०  द्वारा  एकत्र  को  गई  जमाराशि

 2260.  थभ्री  आर०  एम०  भोये  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 प्रति  स्कूटर  500  रुपये  की  दर  से  आर्डर  बुकिंग  करने  हेतु  जमा  राशि  के  रूप  में

 लोहिया  मशीन्‍्स  कानपुर  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  एकत्र  की  गई

 कम्पनी  द्वारा  बनाई  गई  प्रतीक्षा  सूची  में  1985  की  कितने  आवेदक  थे  और
 इसे  लम्बित  आदेशों  को  निपटाने  में  कितने  वर्ष  लग  और

 अब  तक  कितने  स्कूटर  रिलीज  किए  गए  उनके  वितरण  के  मानदण्ड  क्या  हैं  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद
 कम्पनी  ने  बताया  है  क़ि  उसने  स्क्स्टरों  क ेलिए  बुक  किए  गए  आडंरों  पर  115  करोड़

 रुपए  की  राशि  जमा  राशि  के  रूप  में  इकट्ठी  की  है  ।

 1-4-1985  को  बकाया  पड़े  आडंरों  की  संख्या  21  लाख  थी  और  कम्पनी  कक्रेआशा

 है  कि  ये  6-7  वर्षों  में  निबटा  दिए  जाएंगे  ।

 कम्पनी  ने  बताया  है  कि  31-7-1985  तक  31,200  स्कूटरों  की  सुधुर्दगी  कर  दी  है  ।

 सस्‍्कूटरों  का  आबंटन  निम्न  प्रकार  से  क्षेत्रवार  (53  किया  जाता  है  :--

 (i)  वाधिक  उत्पादन  का  35  प्रतिशत  डिबेंचर  होल्डरों  को  लाटरी  निकालकर
 आबंटित  किया  जाता

 (४)  35  प्रतिशत  का  ओआबंटन  क्षेत्र-वार  कम्प्यूटर  से  प्राथमिकता  सूचियों  के  अनुसार
 किया  जाता

 ii)  35  प्रतिशत  का  आबंटन  प्रत्येक  तिमाही  में  क्षेत्रवार  लाटरी  निकालकर  किया

 जाता

 (1५)  5  प्रतिशत  का  आबंटन  निर्माता-कोटे  से  किया  जाता

 अनुमति  के  बिना  कंपनियों  का  बिस्तार

 2261.  श्री  के०  प्रधानो  :  क्या  रसायन ओर  उबंरक  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औषधियां  बनाने  वाली  उन  और  कम्पनियों  के  नाम  क्या

 162



 15  1907  लिखित  उत्तर

 जिन्होंने  सरकार  की  अनुमति  लिये  बिना  अपनी  इकाइयों  का  विस्तार  किया  है  और  इस  प्रकार
 ओऔद्यो गिक  और  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  किया

 सरकार  की  स्वीकृति  के  बिना  अपनी  क्षमता  का  विस्तार  करने  के
 '  परिणामस्वरूप  इन

 कम्पनियों  द्वारा  उत्पादित  और  बेची  गई  औषधियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  दोषी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  दंडात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने

 का  प्रस्ताव  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनी  काय॑  मंत्रों  बीरेन्द्र  :  से

 उपलब्ध  सीमा  तक  सूचना  एकत्र  की  जाएगी  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कोचोन  तेल  शोधक  कारखाना

 2262.  भ्री  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  यह  सच  है  नहीं  कि  कोचीन  तेल  शोधक  कारखाने  के  बार-बार  बन्द  होने  से

 बहुत  से  कुशल  कमंचारी  लाभदायक  नौकरियों  पर  काम  करने  के  लिए  देश  छोड़कर  खाड़ी  के  देशों

 में  चले  गए
 -

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  लोग  छोड़कर  खड़ी  के  देशों  को  जा

 चुके  ओर

 उसके  परिणामस्वरूप  हो  रहे  प्रतिभा  पलायन  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  और  1982-83

 से  1984-85  में  कोचीन  रिफाइनरी  लिमिटेड  के  कुल  48  कर्मचारी  मात्र  अधिक  पारिश्रमिक  के

 विदेशों  को  चले  गए  न  कि  रिफाइनरी  के  बन्द  होने  के  कारण  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  में  दूरसंचार  सुविधाओं  का  बिस्तार

 2263.  क्रो  बालासाहेब  बिखे  पाटिल  :  क्या  संचार  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आगामी  पांच  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  राज्य  में  दूरसंचार  सुविधाओं  के  विस्तार

 की  क्‍या  योजनाएं

 इनसे  ग्रामीण  क्षेत्रों/पर्वतीय  क्षेत्रों  को  क्या  लाभ  प्राप्त

 कौन-कौन से  क्षेत्र  इनसे  लाभान्वित  और

 कौन-कौन  से  क्षेत्र  इनके  अन्तगंत  नहीं  आ  पाएंगे
 ?

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  (१)  चूंकि  सातवीं  योजना  के

 लिए  दूरसंचार  विभाग  को  निधि  के  आबंटन  का  निर्णय  नहीं  लिया  गया  अतः  महाराष्ट्र  राज्य  में
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 तक लता  5:

 बजीीफफर-अ

 आगामी  पांच  वर्षों  के  लिए  दूरसंचार  सुविधाओं  के  विस्तार  की  विस्तृत  योजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं

 दिया  गया  फिर  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  मांगों  को  पूर्ण  से  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ग्रामीण  पहाडी  क्षेत्रों  मे ंमांग  को  पूरा  करने  के  लिए  लगभग  200  लम्बी  द्री  के

 सावंजनिक  टेलीफोन  और  छोटे  आटोमेटिक  एक्सचेंज  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  बशतें  कि
 संसाधन  उपलब्ध  हो  जाएं  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  टेलीफोन  सुविधाओं  से  निम्नलिखित  लाभ  होंगे  :-..

 सामाजिक  आर्थिक  स्थिति  में

 देहात  से  शहर  की  ओर  आने  पर

 अलगाव  की  स्थिति  में  कमी  और

 यात्रा  का  स्थान  लेना  ।

 और  सभी  क्षेत्रों  को  इसके  अंतगगंत  लाने  का  प्रस्ताव  बशरतें  इसके  लिए

 व्यवहायंता  मांग  और  संसाधन  हों  ।

 भारतीय  रक्षा  क्षमताओं  को  मजबत  करने  ओर  उन्हें  आधुनिक  बनाने  के  लिए
 अमरीकी  सहायता  की  पेशकश

 2264.  श्री  बालासाहेब  बिखे  पाटिल  :  वया  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रक्षा  क्षमताओं  को  मजबूत  करने  और  उन्हें
 आधुनिक  बनाने  के  लिए

 तथा  रूस  से  शस्त्रों  पर  भारत  की  निर्भरता  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  अमरीका  के  रक्षा  अंडर

 सेक्रेटरी  अमरीका  सहायता  को  पेशकश  की  ज॑ंत्राकि  दिनांक  2  1985  के

 टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  पेशकश  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०  वी०  नरसिह  :  ओर  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  प्रकाशित

 समाचारों  को  देखा  अमरीका  के  रक्षा  नीति  के  अंडर  सेक्रेटरी  ने  1985  में  अपनी  भारत

 यात्रा  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  पेशकश  नहीं  की  थी

 प्रश्न  ही  नहीं

 महाराष्ट्र  में  के०के०  रेंज  का  विस्तार

 2265.  श्री  बालासाहेब  विखे  पाटिल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  महाराष्ट्र  में  के०  के०  रेंज
 का

 विस्तार  करने  पर  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  परियोजना  के  लिए  125  कि०मी०  भूमि  का  अधिग्रहण

 करने  का
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 यदि  तो  उन  जिनकी  भूमि  का  अधिग्रहण  किया
 उनके  पुनर्वास  के  लिए  यदि  कोई  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  तो  वे  क्या  और

 स*कार  द्वारा  तैयार  किए  गए  दिशा  निर्देशों  के  अनुसार  बेघर  हुए  परिवार  से  एक

 व्यक्ति  को  रोजगा  दिया  जाएगा  ह

 रक्षा  मंत्रो  पो०  बो०  नरसह  :  से  के०  के०  रेंज  के  विस्तार  का

 प्रस्ताव  अभी  केवल  विचाराधीन  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  अभी  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 »

 गर-सरकारो  क्षंत्र  में  गंस  पर  आधारित  उर्बरक  परियोजनाओं  की
 वित्तीय  आवश्यकता

 2266.  कमारो  पुष्पा  देवी  :  क्या  रसायन  ओर  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  गेस  पर  आधारित  पांच  उवंरक  संयंत्रों  की

 वित्तीय  आवश्यकता  का  पुनः  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  पुनः  मूल्यांकन  के  गँस  पर  आधारित  इन  पांचों  उर्बरक  संयत्रों  में

 से  प्रत्येक  की  कुल  अनुमानित  लागत  क्या

 क्‍या  कुछ  कंपनियों  ने  सरकार  से  6:1  के  उच्चतम  ऋण  इकविवटी  अनुपात  का  अनुरोध दि  कु  4
 किया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  मंत्रालय  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  और  उवबंरक  तथा  उद्योग  ओर  कंपनी  कार्य  मंत्रो  बीरेन्द्र  :  और

 जिन  5  कंपनियों  को  गैस  पर  आधारित  उर्वरक  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  आशयपत्र  जारी  किए  गए  उनमें  से  दो  निजी  क्षेत्र  में  एक-एक  सहायता  सहकारी
 तथा  सरकारी  क्षेत्र  में/निजी  क्षेत्र  की  दो  परियोजनाओं  तथा  सहायताप्राप्त  क्षेत्र  में  एक  परियोजना  की

 वित्तीय  अपेक्षाओं  के  सम्बन्ध  में/प्रत्येक  पर  700  करोड़  रुपए  की  लागत  होने  का  अनुमान  जिनका

 कार्वान्वयन  अभिकरणों  द्वारा  अन्ततः  मूल्यांकन  किया  जाना  सरकारी  तथा  सहकारी  क्षेत्र

 से  सम्बन्धित  संयन्त्रों  की  परियोजना  लागत  तथा  परिणामी  वित्तीय  अपेक्षाओं  की  उबंरक  संयंत्रों  से

 सम्बन्धित  पंजीगत  वस्तुओं  पर  सीमा  शुल्क  की  समाप्ति  तथा  अन्य  सम्बद्ध  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  पुनः  गणना  की  जा  रही  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 क्योंझरगढ़  (  में  स्टाफ-क्वाटरों  का  निर्माण

 2267.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  क्योंझ्षरगढ़  में  दूरसंचार  विभाग  में  कार्यरत  कर्मचारियों  के
 लिए  कुछ  स्टाफ  क्वार्टर  बनाने  हेतु  कदम  उठाए
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 यदि  तो  क्योंझरगढ़  के  दूरसंचार  कर्मचारियों  के  लिए  बनाये  जाने  वाले  प्रस्तावित

 क्वार्टरों  की  संख्या  क्या  और

 इन  क्वार्टरों  क ेकिस  वर्ष  तक  तैयार  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 32  क्वार्टर  ।

 वर्ष  1986  के  अंत  तक  या  1987  के  प्रारम्भ  में  ।

 डीजिटल  साइक्रोबव  प्रणालो  का  निर्माण

 2268.  श्रो  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आयातित  प्रौद्योगिकी  क ेआधार  पर  आधुनिकतम  डीजिटल

 माइक्रोवेव  प्रणाली  का  निर्माण  करने  का

 उक्त  परियोजना  का  काम  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  दिया  जाएगा  अथवा  गैर-सरकारो
 क्षेत्र  की  कम्पनियों  और

 उन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  अथवा  गैर-सरकारी  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें
 निर्माण  कार्य  शुरू  करने  का  काम  दिया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 यह  परियोजना  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  कम्पनियों  द्वारा  शुरू  की  जाएगी  ।  .

 उपर्युक्त  प्रणालियां  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  भारत  इलेकट्रानिक्स

 लिमिटेड  और  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  बनाई  जाएंगी  ।

 गेंस-पाइपलाइन  बिछाने  के  लिए  पाइप  का  आयात

 2269.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  पेट्रो  लियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गैस  पाइप  लाईन  बिछाने  के  लिए  अपेक्षित  लाइन  पाइप  आयात

 किए  जा  रहे  हैं  तथा  वे  देश  में  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  ओर

 यदि  तो  उनके  आयात  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न

 गैस  पाइप  लाइन  परियोजनाओं  के  लिए  किन-किन  देशों  से  कितने  मूल्य  के  और  कितनी  मात्रा  में  इन

 पाइपों  का  आयात  किया  गया  और  देश  के  बाजारों  से  कितनी  मात्रा  खरीदी  गई  ?

 पेट्रोलियम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  नवल  किशोर  :  जी  हां  ।

 एच०  बी०  जे०  गस  पाइपलाइन  के  मामले  दिए  गए  आर्डरों  का  विवरण  नीचे
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 दिया  गया  है  :
 ह

 पाइप  का  ब्यास
 ह

 मारा

 ः
 कित  देशों  से  सी०  एण्ड  एफ०

 मी०  टनों  किया  जाना  है  मूल्य

 यू०  एस०
 डालरों

 36”  1.52  जापान  94.04

 36”  1.01  ब्राजील  51.33

 30”  10.2  पश्चिम  जमंनी  56.40

 24”  0.59  इटली  32.39

 414...  234.16

 इसके  साथ  ब्राजील  से  18"  ब्यास  की  लगभग  26,500  मी  ०टन  पाइप  ०  एण्ड  एफ०

 मूल्य  लगभग  15.11  मि०  यू०  एस०  तथा  देश  में  ही  स्टील  अथारिटी  ऑफ  इण्डिया
 लिमिटेड  ए०  आई०  से  8”  ब्यास  की  लगभग  22,200  मी०  टन  पाइप  खरीदने
 के  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।  आयातित  पाइप  यू०  ओ०  ई०  किस्म  के  हैं  जिनका  भारत में  उत्पादन

 नहीं  होता  स्टील  आथिरटी  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  केवल  एस०  डब्ल्यू०

 पाइपों  का  निर्माण  करता  है  ।

 अन्य  गैस  पाइपलाइनों  से  सम्बन्धित  ब्यौरे  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  और  इन्हें  एकत्र  किया

 जा  रहा

 उर्थरक  सन्यन्त्रों  को  बिजली  को  सप्लाई

 2270.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्‍या  रसायन  और  उदवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  उर्वरक  सन्यन्त्रों  को  बिजलो  की  अपेक्षित  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 सरकार  की  क्या  कार्यवाही  करने  की  योजना  और

 विद्युत  के  कौन  से  वैकल्पिक  स्नोत  की  खोज  की  जा  रही  है/खोजंने  का  प्रस्ताव  है  और

 उड़ीसा  में  उर्वरक  संयंत्र  को  फीड  स्टाक  के  रूप  में  प्राकृतिक  गैस  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्रियान्वित  की
 जा  रही  परियोजना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्री  वीरेन्द्र  और
 केन्द्रीय  पावर  स्टेशनों  से  20  प्रतिशत  अनावन्टित  पावर  में  से  उ्बरकों  सहित  केन्द्रीय

 परियोजनाओं  को  पावर  की  आपूत्ति  करने  का  सिद्धान्त  रूप  से  निर्णय  लिया  गया  है  ।  कुछ  वर्तमान

 उवंरक  सन्यन्त्रों  द्वारा  सामना  की  गई  अपर्याप्त/अस्थिर  पावर  आपूर्ति  की  समस्या  को  भी  जहां
 सम्भव  है  रक्षित  विद्युत  सुविधाओं  के  प्रावधान  द्वारा  न्यूनतम  किया  जा  रहा  है/किया  गैस
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 पर  अधारित  नई  उर्वरक  परियोजनाओं  में  भी  रक्षित  विद्युत  एकक  होंगे  ताकि  वे  विद्युत  समस्याओं

 से  बची  रहें  ।

 उड़ीसा  स्थित  उर्वरक  सन्यन्त्रों  को  फीड  स्टाक  के  रूप  में  प्राकृतिक  गैस  उपलब्ध  कराने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 लो  प्लाई  रेटिड  टायरों  का  उत्पादन

 2271.  श्री  भोलानाथ  सेन  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  टायरों  की  कीमत  निर्धारित  करने  का  है/अथवा  टायर

 निर्माताओं  को  सस्ते  लो  प्लाई  रेटिड  टायरों  का  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  क ेलिए  मजबूर  करने  का

 है  ताकि  उपभोक्ता  को
 पर्याप्त  रूप  से  अपनी  पसन्द  का  माल  मिल

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  का  विचार  क्‍या  और

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  देश  में  विभिन्न  प्लाई  रेटिड  टायरों  के  उत्पादन  की  वाधिक

 वढ्धि  की  दर  क्‍या  थी  ?

 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  ग॒ह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  आरिफ  मोहम्मद
 इस  समय  सरकार  के  पास  कोई  भी  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
 हु

 भारतीय  टायर  उद्योग  200  से  अधिक  विभिन्न  आकारों  और  भिन्‍न  प्लाई  रेटिंग  के

 अनेक  किस्म  के  टायरों  का  उत्पादन  करता  है  ।  विभिन्‍न  आकारों  के  विभिन्‍न  प्लाई  रेटेड  टायरों  तथा

 टायरों  की  किस्मों  के  अलग-अलग  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  किन्तु  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  टायरों  के

 उत्पादन  में  कुल  मिला  कर  लगभग  31  प्रतिशत  की  वृद्धि  हु  ई  है  ।

 मारुति  कार  का  निर्यात

 2272.  आओ  मोहनभाई  पटेल  :  क्या  उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  मारुति  कार  की  भारी  मांग

 क्‍या  किसी  बाहरी  देश  ने  भारत  से  मारुति  कार  आयात  करने  में  अपनी  रुचि  व्यक्त

 की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 मारुति  कार  के  निर्यात  की  मांग  की  स्थिति  में  सरकार  की  नीति  क्या  होगी  ?

 उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  आरिफ

 भोहमद  :  हां  ।
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 और  नेपाल  और  बांग्लादेश  और  पूर्वी  यूरोप  के
 देशों  ने  मारुति  कारों  के  आयात  में  रुचि  दिखाई  है  ।  वी  ड्ठ

 मोटर  गाड़ियों  सहित  इंजीनियरी  सामान  के  निर्यात  को  सरकार  प्रोत्साहन  देती  है  ।

 बड़े  क्षेत्र  के  एककों  द्वारा  लाइसेंस  समाप्त  किए  गए  औषधियों  का  निर्माण

 2273.  श्री  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  रसायन  और  उबरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बड़े  क्षेत्र  के  एकक  उन  94  ओषधों  में  से  किसी  भी  ओषध  का
 निर्माण  कर  सकते  हैं  जिन्हें  हाल  ही  में  औषध  मध्यवर्तियों  से  निकालकर  उनका  लाइसेंस  समाप्त  कर
 दिया  गया  और

 यदि  तो  उन  मध्यवर्तियों  के  नाम  कया  हैं  जिनका  उपयोग  इन  औषध  के  निर्माण
 में  किया  जाता  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  संत्री  बोरेन्द्र  :

 और  हाल  ही  में  लाइसेंस  मुक्त  की  गयी  94  प्रपुंज  औषधों/ओऔषध  मध्यवर्तियों  को  लाइसेंस  मुक्त
 करने  की  योजना  के  अधीन  सेक्रेटेरियट  आफ  इण्डस्ट्रियल  अप्रूवल्स  द्वारा  जारी  किए  गए  पंजीकरण  के
 साथ  संलग्न  मानक  एर्तों  के  अनुसार  पात्र  कम्पनियों  द्वारा  उत्पादित  किया  जा  सकता  एक  मानक

 शर्त  यह  है  कि  सरकार  की  संतुष्टि  के  अनुसार  क्रमिक  स्वदेशीकरण  कार्यक्रम  तय  किया  जाएगा  ।

 विदेशी  कम्पनियों  को  अनचाहा  लाभ

 2274.  श्री  सानवेन्द्र  क्‍या  रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 40  प्रतिशत  से  कम  इक्विटी  वाली  विदेशी  कम्पनियों  के  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 प्रतिवर्ष  लघ  औषधि  एककों  से  कौन-कौन  सा  कछ्चा  कितनी  मात्रा  में  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 मूल्य  से  कम  मूल्य  पर  खरीदा  और  कितने  मूल्य  पर

 इसके  कारण  इन  कम्पनियों  को  कितना  अनचाहा  लाभ  हुआ  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  और  उररक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  वीरेन्द्र  से
 देश  में  लगभग  225  बलक  औषधों  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  इनमें  से  अनेक  का  उत्पादन

 सैकड़ों  लथ  एककों  द्वारा  किया  जा  रहा  ऐसे  एककों  द्वारा  इन  बल्क  ओऔबषधों  को  बिक्रो  40 तक
 प्रतिशत  तक  विदेशी  पूंजी  वाली  कम्पनियों  सहित  विभिन्‍न  कम्पनियों  को  की  जा  रही  है  ।  चूंकि  ऐसे
 बिक्री  लेन  देनों  की  संख्या  काफी  अधिक  है  उन  पर  निगरानी  नहीं  रखी  जाती  ।

 एटा  में  शाला  डाकधरों  में  टेलीफोन  लगाना

 2275.  भ्री  मद  महफ्‌ज  अलो  ख्ां  :  कया  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  के  जिले  में  शाखा  डाकघरों  में  टेलीफोन  लगाने  का

 प्रस्ताव
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 यदि  तो
 उन  शाखा  डाकघरों  की  संख्या  क्‍या  है  जहां  चालू  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  टेलीफोन  लगाए  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक

 टेलीफोन  घर  खोलने  की  मौजूदा  नीति  के  अन्तर्गत  आबादी  वाले  अधिकांश  ग्रामों  में  5  कि०  मी०  के

 भीतर  दूरसंचार  सुविधा  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  है
 ।  कुछ  शाखा  डाकघरों  को  भी  यह  सुविधा  मिल

 सकती

 और  सातवीं  योजना  के  दौरान  जिन  स्थानों  पर  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक

 टेलीफोन  घर  खोले  जाने  हैं  उन्हें  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 ]

 कम  सप्लाई  वाली  जीवन  रक्षक  औषधियों  को  लाइसेंस  मुक्त  करना

 2276.  भ्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्या  रसायन  ओर  उदवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  आवश्यक  जीवन  रक्षक  फामू  लेशनों  और  अन्य  औषधियों  में  प्रयुक्त
 उन  औषधियों  के  बारे  में  जानकारी  है  जिनकी  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  अत्यत  कमी  पाई

 गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इन  सभी  औषधियों  को  उन  औषधियों  की  सूची  में  शामिल  किया  गया  है  जिनके

 लाइसेंस  हाल  ही  में  समाप्त  किए  गए  और

 यदि  तो  आसानी  से  उपलब्ध  न  होने  वाली  कुछ  औषधियों  के  लाइसेंस  सरकार

 ने  क्‍यों  नहीं  समाप्त  किए  हैं  ?

 रसायन  और  उ्ंरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मन्त्रो  बीरेन्न  ओर
 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  जिन  प्रपुंज  औषधियों  की  कमी  से  सम्बद्ध  जीवन  रक्षक  तथा  आवश्यक

 फामू  लेशनों  की  लगातार  कम  आपूर्ति  हुई  वे  पिलोकारपाइन  फुलबिन  तथा

 क्लोफिबरेट  थी  ।

 और  पिलोकारपाइन  निदट्रंट  तथा  ग्रिसियो  फुलबिन  लाइसेंस  मुक्त  औषधों  की
 सूची  में  आती  मुक्त  करने  की  योजना  का  सतत  पुनरीक्षण  किया  जाता  है

 । सू  मु  ञु

 शरण  एककों  को  सक्षम  बनाने  के  लिए  गर-वाणिज्यिक  उदार  ऋण

 2278.  श्री  पीयूष  तिरको  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  एककों  में  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  के  नियन्त्रण  को  देखते  हुए  उद्योग

 के  रुणण  होने  की  स्थिति  में  राज्य  सरकार  का  कया  उत्तरदायित्व

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  कि  क्या  सरकार  द्वारा  मामले  को  उठाये  जाने  पर  भारतीय
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 औद्योगिक  पुनर्गठन  बैंकों  द्वारा  ऋण  के  लिए  राज्य  सरकार  की  गारंटी  की  मांग  की  जाती  है  और
 जबकि  सक्षम  बनाने  का  प्राथमिक  कार्थ  भारतीय  भौद्योगिक  पुनर्गटन  बैंक  का

 रुएण्ण  एककों  के  कार्य  को  सक्षम  बनाने  के  कितने  मामलों  में  पश्चिम  बंगाल  राज्य
 सरकार  से  गारंटी  मांगी  गई  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विशेष  रूप  से  पश्चिम  बंगाल  में  रुपग्ण  एककों  को  सक्षम  बनाने
 और  उसका  विस्तार  करने  के  लिए  विश्व  बेंक  ऋण  के  ढांचे  पर  कुछ  अवधि  के  लिए
 वाणिज्यक  ऋण  उपलब्ध  कराने  का  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद
 और  यदि  अनुमान  लगाने  पर  कोई  एकक  वाणिज्यक  दृष्टि  से  जीव्य  पाया  जाता

 तो  उसके  सम्बन्ध  में  सामान्यतः  किसी  राज्य  सरकार  से  गारंटी  नहीं  मांगी  जाती  उन  मामलों

 जिनमें  एकक  आशिक  दृष्टि  से  जीव्य  नहीं  पाए  जाते  उसके  बावजूद  राज्य  सरकारें

 इन  एककों  को  आई०  आर०  बी०  आई०  से  सहायता  प्राप्त  कराने  के  सम्बन्ध  में  जोर  डालती

 तो  राज्य  सरकारों  से  आवश्यक  गारंटी  देने  के  लिए  कहा  जाता  किन्तु  इन  गारन्टियों  की

 व्यवस्था  आपस  में  बातचीत  करके  कर  ली  जाती  उन  मामलों  के  सम्बन्ध  जिनमें  वित्तीय

 संस्थानों  और  राज्य  सरकार  का  इक्विटी  के  रूप  में  अधिक  स्वामित्व  होता  इन  दोनों  से  हो
 इक्विटी  में  अंशदान  देने  को  कहा  जाता  यदि  राज्य  सरकार  इक्बिटी  में  अंशदान  करने  में

 असमर्थ  रहती  तो  उस  बारे  में  सामान्यतः  गारंटी  देने  की  मांग  की  जाती

 अब  तक  आई०  आर०  बी०  आई०/आई०  आर०  सो०  आई०  से  सहायता  प्राप्त  केवल

 15  एककों  के  सम्बन्ध  में  ही  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  गारंटी  की  मांग  की  गई  है  ।  मामलों

 से  भिन्‍न  जिसमें  एककों  को  पुनरुज्जीवित  करने  के  हित  में  एक  निर्दिष्ट  अवधि  के  लिए  एककों  की

 निलम्बित  की  गई  देयताओं  की  बनाए  रखने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  सम्बन्धित  एकक  को

 एक  राहत  प्राप्त  एकक  घोषित  करने  के  लिए  पूर्व  अपेक्षा  के  रूप  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से

 गारंटी  प्राप्त  करना  आवश्यक  था  |

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विधाराधीन  नहीं  है  ।

 °  एल०  पी०  जो०  गस  सिलेंडरों  का  निर्माण

 2279.  श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 देश  में  कुल  ऐसे  एककों  की  सं'या  किन  किन  राज्यों  में  स्थित  कितनी  जो

 एल०  पी०  गैस  के  सिलेंडरों  का  निर्माण  करते  हैं  लेकिन  जिन्हें  तेल  कम्पनियों  से  मंजूरी  प्राप्त

 करने  के  बावजूद  भी  राष्ट्रीयकृत  तेल  कम्पनियों  से  कोई  ऋ्रयादेश  प्राप्त  नहों  हुए  हैं

 सिलेंडरों  का  आयात  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  जबकि  देश  में  निर्मित  सिलेंडर

 उपलब्ध

 क्‍या  नए  एककों  को  परीक्षण
 क्रयादेश  देकर  स्वीकृत  एककों  का

 दर्जा  देने के  बारे  में

 कोई  योजना  तैयार  की  गई  है  यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्‍या
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 उन  एककों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  परीक्षण  क्रयादेश  दिए  गए  और

 (2)  कया  केरल  एककों  को  कोई  परीक्षण  क्रयादेश  नहीं  दिए  गए  हैं  और  यदि  तो  इस

 बात  को  देखने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  कि  केरल  एकक  बेकार  न  पड़े  रहें और  उन  पर

 विपरीत  प्रभाव
 न  पड़े  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  नबल  किशोर  देध  में  11  यूनिटें
 ऐसी  हैं  जिन्हें  विस्फोटक  नियंत्रक  में  एल०  पी०  जी०  सिलिंडरों  के  निर्माण  के  लिए  अनुमोदन  दिया
 था  परन्तु  उन्हें  तेल  कम्पनियों  से  कोई  आर्डर  प्राप्त  नहीं  हुआ  राज्यवार  ब्यौरे  नीचे  दिये

 गए

 बिहार

 गुजरात  ]

 हिमाचल  प्रदेश  1

 केरल

 महाराष्ट्र  2

 राजस्थान  2

 तमिल  नाडु  2

 उत्तर  प्रदेश

 स्वदेशी  ज्रोतों  से  इसकी  प्राप्यता  में  होने  वाली  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  1983
 में  सिलिडरों  के  आयात  का  निर्णय  लिया  गया  था  ।

 किसी  सिलिडर  को  तब  परीक्षण  आर्डर  दिया  जाता  जब  वे  सभी  स्वीकृति  प्राप्त
 कर  लेते  हैं  ।

 तेल  कम्पनियों  ने  37  नई  यूनिटों  को  परीक्षण  आर्डर  दिए  राज्य  वार  ब्यौरे
 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 (3)  केरल  की  यूनिटों  को  सिलिंडरों  की  सप्लाई  के  लिए  कोई  आडंर  नहीं  दिया  गया  था
 क्योंकि  उन्हें  न  तो  कोई  विकासात्मक  आर्डर  दिया  ही  गया  था  और  न  उन्होंने  इसे  पूरा  किया  था
 और  उन्हें  1985  से  पूर्व  तेल  उद्योग  तकनीकी  समिति  ने  कोई  अनुमोदन  भी  प्रदान  नहीं
 किया  जब  तेल  उद्योग  द्वारा  वर्ष  1986-87  की  खरीदों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  ।  तभी
 उन्हें  आर्डर  दिए  जाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  सकता
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 कम  राज्यों  का  नाम  यूनिटों  की  संख्या

 सं०

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  9

 2.  बिहार

 3.  गुजरात  2

 4.  हरियाणा  2

 5.  जम्मू
 6.  कर्नाटक  4

 7.  मध्य  प्रदेश  2

 8.  महाराष्ट्र

 ह
 1

 9.  उड़ीसा  2

 10.  पंजाब  2

 11.  राजस्थान  2

 12.  तमिलनाडु  2

 13.  उत्तर  प्रदेश  ध

 14.  पश्चिम  पंजाब  2

 योग  :  37

 आटोमोबाइलों  के  लिए  बुदालंस  आल्टरनेटरों  का  निर्माण

 2280.  भरी  जी०  एम०  बनातवाला  :  क्या  उद्योग  ओर  कम्पनो  का  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्णतया  केरल  सरकार  के  स्वामित्व  वाले  उपक्रम  केरल  इलैक्ट्रिकल  एण्ड

 अलायड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  ने  आटोमोबाइलों  के  लिए  एक  बुशलस  आल्टरनेटर  का

 निर्माण  करने  हेतु  एक  औद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिए  आवेदन  किया

 यदि  तो  आवेदन  पत्र  कब  प्राप्त

 जिन  आधारों  पर  औद्योगिक  लाइसेंस  मांगा  गया  है  उनका  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  यह  ध्यान  में  रखा  गया  है  कि  कथित  कम्पनी  के  पास  लम्बा  अनुभव  उत्तम

 प्रोद्योगिकी  है  तथा  उनके  उत्पादों  की  कायंशीलता  को  रेलवे  द्वारा  सराहा  गया

 क्या  कम्पनी  ने  मालपुरम  जिले  जो  कि  केरल  का  एक  अधिसूचित  पिछड़ा  जिला  में

 उद्योग  लगाने  का  प्रस्ताव  रखा  और
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 ञ्या  लाइसेंस  शीघ्र  प्रदान  कर  दिया  जाएगा  और  यदि  तो  कब  तक  यह  लाइसेंस

 दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?
 ह

 उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  सोहम्भद
 .  हैं  आ  |  जी  ह हा  |

 आवेदन  26-6-1984  को  प्राप्त  हुआ  था  ।

 कम्पनी  का  विचार  आटो  इलैक्ट्रिकल  क्षेत्र  में  विविधता  लाने  का  जिसके  लिए
 उन्होंने  लगभग  45  लाख  रु०  के  प्रस्तावित  निवेश  में  1  लाख  नग  प्रतिवर्ष  की  क्षमता  में
 नेटरों  का  निर्माण  करने  हेतु  ओद्योगिक  लाइसेंस  की  मांग  की  कम्पनी  का  प्रस्ताव  तहसील

 जिला  क्विलोन  में  एकक  स्थापित  करने  का  था  और  विदेशी  सहयोग  के  लिए  कोई  भी

 आबेदन  नहीं  दिया  गया  था  ।

 कम्पनी  के  पास  रेल  के  डिब्बों  में  प्रकाश  वातानुकूलन  और  बैद्री  चार्ज  करने  के

 लिए  बुशलैस  आल्टरनेटरों  का  निर्माण  करने  का  लाइसेंस  है  ।  कम्पनी  के  उत्पाद  और  प्रौद्योगिकी  के
 संबंध  में  कोई  प्रतिकूल  मामला  सरकार  की  जानकारी  में  नहीं  आया  है  ।

 (3)  नहीं  ।

 जब  से  मोटर  सहायक  उद्योग  को  लाइसेंस  मुक्त  किया  गया  कम्पनी  को  पहले  ही

 सलाह  दी  गई  है  कि  वह  अपने  एकक  का  औद्योगिक  स्वीकृती  औद्योगिक  विकास  विभाग

 में  आवश्यक  पंजीकरण  करा  लें  ।

 टीटानियम  डायोक्साइड  का  वाधिक  उत्पादन

 2281.  श्री  सुरेश  क्रुप
 :  क्या  रसायन  और  उबरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टीटानियम  डायोक्साइड  टीटानियम  डायोक्साइड
 का  वर्तमान  वार्षिक  उत्पादन  कया  और

 वर्ष  1981-82  से  1984-85  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  हुए  उत्पादन का  ब्योरा

 क्या  है  ?

 रसायन  और  उवरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  बोरेन्द्र  :  और
 अपेक्षित  सूचना  निम्न  प्रकार  है  :--

 टनों

 वर्ष  टिटेनियम  डाइआक्सा इड  टिटेनियम  डाइआक्साइड  जोड़

 1981-$ 2  10628  321...  10949

 1982-83  9813  714  10527

 1983-84  7287  1  7288

 1984-85  5  /  12396  12396
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 बजहू  केरल  में  एस०  टो०  डो०  सुविधा

 2282.  श्री  सुरेश  कुरुप  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्या  सरकार

 का  विचार  बजहूर  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  पोनकुन्नम  में  प्रस्तावित  माइक्रोवेव  स्टेशन  के  साथ

 जोड़ने  और  बजहूर  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  केरल  के  पोनकुन्नम  और  बजहूर
 में  माइक्रोवेव  स्टेशन  स्थापित  करने  की  कोई  योजना  नहीं  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 बजहूर  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया  ।

 बझ्तूर  टेलीफोन  केरल  में  200  मैक्स  एक्सचेंज  को  स्थापना

 2283.  श्रो  सुरेश  कुरुप  :  क्‍या  संचार  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  टेलीफोन  केन्द्र  केरल  में  एक  200  मैक्स  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  लिए

 कोई  कदम  उठाए  गए

 इस  प्रयोजन  के  लिए  संपत्ति  खरीदी  गई

 क्‍या  नए  भवन  के  निर्माण  के  लिए  अनुमानित  व्यय  का  ब्यौरा  तैयार  किया  गया

 और

 यदि  तो  क्या  नए  एक्सचेंज  भवन  निर्माण  के  लिए  अनुमानित  व्यय  का  ब्यौरा

 तैयार  कर  उसका  शीघ्र  निर्माण  आरम्भ  करने  के  लिए  पर्याप्त  उपाय  किए  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।  1983-84  के

 सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  बश्नूर  के  लिए  एक  200  लाइनों  का  आटोमेटिक  स्विधिंग  उपस्कर

 अलाट  कर  दिया  गया  है  ।

 जी  हां  ।  40  सेंट  भूमि  खरीद  ली  गई  है  ।

 जी  नहीं  ।

 जी  हां  ।  टेंडर  आमंत्रित  करने  और  कार्य  सुपुर्द  कर  देने  क ेबाद  1986-87  में  भवन

 निर्माण  का  कार्य  प्रारम्भ  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 केरल  में  माइक्रोवेव  स्टेशन

 $

 2284.  श्री  सुरेश  कुरुप  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोट्टायम  केरल  में  एक  माइक्रोवेव  स्टेशन  आरम्भ  करने  का

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  यह  केन्द्र  कब  कार्य  आरम्भ  करेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निबास  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 मणिपुर  में  डाक  सेवा

 2285.  श्री  एन०  टोम्बी  सिह  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पिछले  कुछ  मास  से  मणिपुर  के  मुख्य
 और  शाखा  डाकधघरों  में  स्टेशनरी  की  कुछ  आवश्यक  मर्दे  कम  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  से  लोगों  को

 भारी  असुविधा  हो  रही

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  सुधारात्मक  कारावाई  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  से  जी  नहीं  ।  स्टेशनरी
 की

 मदों
 की  कमी  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  कुछ  ऐसे  इकके-दुक्के  मामले  हो  सकते

 जिनमें  हो  सकता  है  कि  किसी  एक-आध  मद  की  अस्थायी  कमी  हो  गई  हो  ।  इन  पर  ध्यान  दिया
 जा  रहा  उत्तर  पूर्व  सकल  के  पोस्टमास्टर  जनरल  इसकी  व्यवस्था  करते  हैं  ।  उन्हें  स्टेशनरी  की
 विभिन्‍न  मदों  की  संतोषजनक  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  करने  की  हिदायतें
 दे

 पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  के  प्रतिनिधिमण्डल  का  हल्विया  स्थित  हिन्दुस्तान
 फर्टलाइजर्स  कारपो  रेशन  को  समस्याओं  के  बार  में  शापन

 2286.  श्री  पीयूष  तिरको  :  क्या  रसायन  ओर  उ्ंरक  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  के  सर्व  दलीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  मंत्रालय  को  कोई
 ज्ञापन  दिया

 क्‍या  उसमें  हल्दिया  स्थित  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर्स  कारपोरेशन  की  समस्याओं  को

 उठाया  गया

 और

 (  )  प्रतिनिधिमंडल  को  दिए  गए  आश्वासन  के  अनुसार  रुग्ण  एककों  के  सम्बन्ध  में  अपनायी
 आने  वाली  नीति  के  वारे  में  निर्णय  की  घोषणा  कब  तक  कर  दी  जायेगी  ?

 रसायन  ओर  उवरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रो  वीरेनद्र  :  और

 हां

 और  पश्चिम  बंगाल  रो  एक  शिष्ट  मण्डल  ने  पश्चिम  बंगाल  में  रुर्ण  उद्योगों  के

 पुनरुत्थान  के  लिए  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  प्रस्ताव  विभिन्‍न  विषयों  से  सम्बन्धित  है  जैसे  कि

 पश्चिम  बंगाल  में  ओद्योगिक  इंडस्ट्रियल  रिकंस्ट्रकशन  बैंक  आफ  इण्डिया  की

 सफल  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  उद्योग  और  अधिनियम  के

 अधीन  अधिग्रहण  किए  गए  एककों  बोर्ड  फार  इंडस्ट्रियल  एण्ड  फिनांनसिएल

 रिकंस्ट्रक्शन  आई०  एफ०  स्थापित  करना  तथा  रुग्ण  एककों  का  पुनरुत्थान  करने  के

 लिए  अन्य  उपाय  ।  इन  बविषः  ग्रों  पर  सम्बन्धित  विभाग  गौर  कर  रहे  हैं
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 आसप्  प्रदेश  में  भारतोय  उबरक  निगस  के  रामागुण्डस
 उबरक  सयत्र  में  कृधघटना

 2287.  भरी  जो०  भूषति  :  क्या  रसायन  ओर  उबरक्ष  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 16  1985  के  आन्ध्र  प्रदेश  में  रामागुण्डम  में  भारतीय  उवंरक  निगम  के

 उबंरक  एकक  में  हुई  गंभीर  दुर्घटना  के  और  उसमें  खराबी  होने  के  क्या  कारण  जिस  कारण  संयन्त्र

 को  बन्द  करना

 इसके  उक्त  संयंत्र  और  श्रमिकों  को  कितनी  क्षति  प्रभावित  श्रमिकों  और

 कर्मचारियों  को  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए

 उक्त  संयन्त्र  को  चलाने  की  स्थिति  में  लाने  क ेलिए  उसकी  मरम्मत  और  उपकरण
 को  बदलने  पर  कितनी  लागत  आएगी  और  कितना  समय  और

 कया  दुघंटना  की  गंभीरता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उस
 क्षेत्र

 में  भोपाल  की  तरह
 दर्घटता  रोकने  के  लिए  उक्त  दुर्घटना  की  कोई  व्यापक  जांच  की  जायेगी  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रो  बोरेन  :  अग्नि
 का  सम्भावित  कारण  स्ट्रीम  लाइन  में  बेल्ड  किए  हुए  जोड़  का  खुलना  जिससे  पाइप  लाइन  में

 दरार  पड़  गई  और  बहते  हुए  तेल  में  आग  लग  गई  ।  सही  कारण  का  पता  एफ०  सी०  आई०  द्वारा  की
 जा  रही  जांच  के  पूरा  होने  पर

 सिन्येसिन  गैस  कम्प्रेशर  और  अमोनिया  रेफ्रिजरेशन  कम्प्रेशर  को  कुछ  क्षति  हुई  है  ।

 एक  करमकार  आग  से  जर्मी  हुआ  और  बाद  में  उसकी  मृत्यु  हो  शोक  संतप्त  परिवार  को

 कर्मंकार  क्षतिपूर्ति  एफ०  सी०  आई०  मृत्यु  लाभ  सामूहिक  दुर्घटना  बीमा  योजना
 आदि  के  अन्तर्गत  क्षतिपूर्ति  का  भुगतान  किया  जा  रहा  है  ।

 रु०  1.5  करोड़  की  अनुमानित  लागत  पर  मरम्मत  कार्य  छः  हफ्तों  के भीतर  पूरा  होने
 की  आशा  है  ।

 चल  रही  जांच  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दुर्घटना  की  न्यायिक  जांच  इस  अवस्था  में
 मभावश्यक  नहीं  है  ।

 मालडिब्यों  को  कमी  के  कारण  गुजरात  में  नमक  का  जमा  हो  जाना

 2288.  श्री  अमर  सिंह  राठवा  :  क्‍या  उच्चोग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गुजरात  में  नमक  का  बहुत  बड़ा  भण्डार  जमा  हो  गया  है  और

 मालडिब्बों  की  कमी  के  कारण  उसे  वहां  से  हटाया  नहीं  जा  सका

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्‍या  रेल  अधिकाश्यों  स ेऔर  अधिक

 मालडिब्बों  का  आबंटन  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ताकि  नमक  को  मानसून  आरम्भ  होने  से  पहले ग्ौपर
 ही  उस  जगह  से  ले  जाया  जा  ओऔ  A
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 उस  पर  रेल  अधिकारियों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है और  मानसून  आरम्भ  होने  से  पहले

 नमक  को  वहां  से  हटाने  अथवा  उसके  परिरक्षण  के  लिए  क्‍या  अन्य  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  काय  मंत्रालय  तथा  गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद
 :  गुजरात  में  नमक  का  संचित  स्टाक  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  11.48

 प्रतिशत  अधिक  है  ।  इसका  प्रमुख  कारण  नमक  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होना  है  जो  इस  वर्ष  1985
 के  दौरान  पिछले  वर्ष  की  अवधि  की  तुलना  में  21  प्रतिशत  अधिक  माल  डिब्बों  की

 सप्लाई  बहुत  कुछ  पिछले  वर्ष  जैसी  ही  रही  ।  अधिक  उत्पादन  होने  के  रेलवे  प्राधिकरण  को

 अधिक  मांगपत्र  भेजे  गए  थे  और  उनमें  से  कुछ  अभी  बकाया  हैं  ।

 और  रेलवे  प्राधिकरण  से  आवश्यकताएं  पूरी  करने  के  लिए  नियमित  ,  रूप  से

 अनुरोध  किया  गया  है  और  उन्होंने  यथासंभव  आवश्यकताएं  पूरी  करने  का  आश्वासन  दिया  है  ।

 डाक  और  तार  विभाग  द्वारा  कलकता  में  गल्वानाइजिंग  संयन्त्र  की  स्थापना

 है
 |

 2289.  श्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  डाक  और  तार  विभाग  द्वारा  कलकत्ता  में  ऐसे  को  के

 पास  अपने  दूरसंचार  जिक  गेल्वानाइजिंग  संयन्त्र  स्थापित  किए  जाने  पर  आपत्ति  को

 यदि  तो  डाक  और  तार  विभाग  और  राज्य  सरकार  के  बीच  विवाद  के  मुद्दे
 क्या  और

 *

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  जिक  गल्वानाइजिंग  संयन्त्र  से  पर्यावरण  प्रभावित

 न  हो  डाक  और  तार  प्राधिकारियों  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं/उठाने  का

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  और  राज्य

 सरकार  में  मौजूदा  संयन्त्र  के  स्थान  के  पर  स्थापित  किए  जा  रहे  आधुनिक  गल्वानाइजिंग  संयन्त्र  को

 तब  तक  चाल  न  करने  का  निवेदन  किया  है  जब  तक  वे  इस  बात से  संतुष्ट  न  हो  जाएं  कि  आस-फस

 के  क्षेत्रों  में  इससे  पर्यावरणीय  समस्याएं  उत्पन्न  नहीं  होंगी  ।

 संयन्त्र  को  बदलने  का  मुख्य  उद्देश्य  प्रदूषण  के  स्तर  को  कम  करना  था  ।  इस  नए

 आधनिक  संयन्त्र  ने  वायु  प्रदूषण  ओर  बाह्य  प्रवाह  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  सुरक्षात्मक  उपाय

 दूरसंचार  कलकत्ता  के  प्राधिकारियों  द्वारा  1985  में  पर्यावरण  नियन्त्रण

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  इस  नए  गल्वानाइजिंग  संयन्त्र  को  चालू  करने  के  उद्देश्य  से

 प्रमाण-पत्रਂ  जारी  करने  के  लिए  एक  आवेदन-पन्र  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड

 के  विशेषज्ञों  ने  फैक्टरी  का  दौरा  किया  तथा  प्रदूषण  नियन्त्रण  सम्बन्धी  उपायों  तथा  उनके  प्रभावों

 के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  किया  ।  राज्य  सरकार  से  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  नए  सन्यन्त्र  को

 चालू  कर  दिया  जाएगा  ।

 हल्विया  उर्वरक  कारखाने  पर  ध्यय

 2291.  श्री  नारायण  लौबे  :  क्या  रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  हल्दिया  उर्वरक  कारखाने  के  निर्माण  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  और
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 न a  ae  अर.» +क  काने  ऑिनन-+ननानान  पनीनाभफभगनिजनने  न  अननिनगभणओ  जात  +  5  ene  के  रजटातित  लता

 कर्मचारियों  को  समयोपरि  बोनस  और  अन्य  मदों  के  संबंध  में  अब
 तक

 कितनी  धनराशि  की  अदायगी  की  गई  है
 ?

 रसायन  ओर  उवंरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनी  काय॑  मंत्रो  बोरेन्द्र  :

 हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  की  हल्दिया  फर्थिलाइजर  परियोजना  पर  31  1985  तक

 किया  गया  वित्तीय  लागतों  लगभग  404.35  करोड़  रु

 31  1985  तक  समयोपरि  बोनस  तथा  अन्य  मदों  के  सम्बन्ध  में

 कर्मचारियों  को  दी  गयी  राशि  लगभग  25.41  करोड़  रुपए  बैठती  है  ।

 प्रबन्धनिदेशक  आदि  को  नियुक्ति  के  लिए  स्वोक्ृति  प्रदान  करने  में  ढोल  देना

 2292.  श्री  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  कया  उद्योग  और  कस्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 सरकारी  क्षेत्र  की  लिमिटेड  कम्पनियों  में  प्रबन्ध  निदेशक/कार्यकारी  निदेशक  की

 नियुक्ति  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  मामले  में  कंपनी  कार्य  विभाग  इस  समय  क्या  मानदण्ड  अपना

 रहा  और

 क्‍या  रुग्ण  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  निदेशकों/कार्यकारी  निदेशकों  को  अन्य  कम्पनियों
 ई

 का  अध्यक्ष  न  बनाने  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  इन  मानदण्डों  में  ढील  दी  गई  है

 उचद्योग  और  कंपनी  कार्य  मांत्रलय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्प़  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद

 :  सरकारी  क्षेत्र  की  लिमिटेड  कंपनी  या  निजी  क॑  जो  सरकारी  कम्पनी  की  सहायक

 के  प्रबन्ध  निदेशक  या  पूर्ण  कालिक  निदेशक  की  निय्रिक्त  को  कम्पनी  कार्य  विभाग

 द्वारा  कंपनी  अधिनियम  1956  की  धारा  269  के  अन्तर्गत  अनुमोदित  किया  जाता  इस  धारा  से

 अनुमोदन  करने  के  मानदण्डों  को  विस्तीर्ण  रूप  से  सूचीबद्ध  किया  गया  जो  निम्नलिखित  हैं  :--

 (  क्‍या  यह  कंपनी  के  हित  में  कि  उसमें  प्रबन्ध  निदेशक  या  पूर्ण  कालिक  निदेशक

 हो

 निदेशक

 (2)  क्‍या  कंपनी  का  प्रस्  तावित  प्रब्रन्ध  निदेशक  या  पूर्ण  कालिक  निदेशक  योग्यपात्र  और

 इस  प्रकार  की  नियुक्ति  के  लिए  सही  व्यक्ति
 है

 तथा  उसकी  नियुक्ति  जनहित  के

 विरुद्ध  नहीं  और

 (3)  क्या  प्रस्तावित  प्रबन्ध  निदेशक  या  पूर्ण  कालिक  निदेशक  की  नियुक्ति  की  शर्तें  निष्कपट

 और  उचित  हैं  ।

 इस  उद्देश्य
 के

 लिए  उपर्युक्त  मानदण्ड  पर्याप्त  हैं  ।

 भारतोय  आयुध  कारलानों  द्वारा  पद  सामग्री  का  उत्पादन

 2293.  श्री  बालासाहेब  विखे  पाटिल
 :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भा भारतीय  आयुध  कारखानों  द्वारा  किए  जाने  वाली  युद्ध

 सामग्री  के  उत्पादन  में  गत  बर्षों  मे ंसराहनीय  वृद्धि  हुई  और
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 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  का  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०  वो०  नरासह  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  लिए  आयुध  निर्माणियों  में  उत्पादन  का  मूल्य  निम्नलिखित

 था  :--

 (1)  1981-82  787  करोड़  रुपए

 (2)  1982-83  879  करोड़  रुपए

 (3)  1983-84  1017  करोड़  रुपए

 भारत  में  फास्फेटਂ  में  चोन  की  रुलि

 2294.  श्रो  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  रसायन  ओर  उदबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चीन  ने  भारत  के  राक  फास्फेट  खनन  और  परिष्ककरण
 गिकी  में  रुचि  दिखायी

 यदि  तो  क्‍या  इस  क्षेत्र  में  भारत  की  क्षमता  और  योग्यता  का  मूल्यांकन  करने  के
 लिए  चीन  के  किसी  श्रतिनिधिमंडल  ने  भारत  का  हाल  ही  में  दौरा  किया

 है  और  बातचीत की
 और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  वीरन्द्र  :

 ओर  यू०  एन०  डी०  पी०  तकनीकी  सहयोग  योजना  के  अधीन  चीन  के
 मंडल  ने  निम्न  श्रेणी  के  रॉक  फास्फेट्स  जो  मूल  रूप  में  चीन  में  उपलब्ध  होने  वाले  अवसादी  फास्फेट

 की  तरह  का  की  लाभप्रदत्ता  और  उपयोग  पर  भारत  द्वारा  किये  जा  रहे  प्रयासों  का  मूल्यांकन
 करने  हेतु  भारत  का  दौरा  किया  था  ।

 चीन  का  जिसमें  5  इंजीनियर  शामिल  ने  11/12  1985  को  दिल्ली

 पहुंचा  और  फास्फंट्स  एण्ड  कैमिकल्स  लि०  पी०  सी०  के  साथ  बात-चीन
 की  ।  मसूरी  रॉकफास्फेट  की  लाभप्रदत्ता  और  सीधे  फास्फेटिक  उर्वरकों  के  रूप  में  उनका
 प्रयोग  करने  के  लिए  कंपनी  द्वारा  किए  जा  रहे  प्रयासों  क ेअवगत  कराया  गया  था  ।

 भारत  द्वारा  अल्जोरिया  से  तेल  को  खरोद

 2295.  श्री  हरिहुर  सोरन  :

 श्री  राधाकांत  डिगाल  :

 क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  अल्जीरिया  से  तेल  खरीदने  का  कोई  प्रस्ताव
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 यदि  तो  अल्जीरिया  से  कुल  कितनी  मात्रा  में  तेल  खरीदने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिए  भारत  और  अल्जी  रिया  के  बीच  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर
 किए  गए  और

 यदि  तो  समझौते  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  नवल  किशोर  :  जी  हां  ।

 अल्जीरिया  से  0.5  एम०  टी०  क्र  तेल  खरीदे  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 अभी  तक  कोई  करार
 नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 क्‍या  पाना

 12.00  मध्याह्न

 ]
 भ्रो  बसुदेव  आचार  :  मैंने  जुलाई  को  सी०  आई०  एफ०  के  अत्याचारों

 के  बारे  में  ध्यानाक्ंण  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  बाद  मैं  इस  पर  विचार  अनुमति  नहीं
 अस्वीकृत  किया  गया*'*मैं  तथ्यों  का  पता  लगाऊंगा  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हो  सकता  है  ।  मैं  मना  नहीं  कर  रहा'''अनुमति  नहीं  है  ।  अस्वीकृत  किया
 गया  **यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  एकदम  अस्वीकृत  किया  गया  ।

 )
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  केवल  दत्ता  जी  को  अनुमति  दे  रहा  हूं  ।  आचाय॑  ऐसा  मत  करिए  ।
 मैं  इस  पर  विचार  कहूंगा'*ਂ

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मेरे  पास  फोटो  हैं।*

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  पास  कुछ  भी  होगा'*'ऐसा  मत  करिए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  मत  करिए  |  यह  आपका  काम  नहीं

 ]
 मैं  आपकी  बात  सुनता हूं  ।  आप  धबड़ाए  नहीं  ।

 )

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 पा  चु

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  भी  सुनूंगा  ।

 श्रो  अमल  दत्त  कल  मैंने  रेलवे  बोर्ड  के  एक  अफसर  की  पदावनति  के
 बारे  में  एक  मामला  उठाया  था  ।  मैंने  आज  नोटिस  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  सही  नहीं  है  ।  मुझे  नोटिस  मिला  उसे  मैंने  आपको  भी  दिखाया
 ने  तसलली  कर  ली  है  कि  उसमें  कुछ  गलत  बात  नहीं  है  मति  नहीं  है  ।

 क्रो  अमल  वत्त  :  में  चाहता  हं
 कि  वह  सद  र्म्पा  ।  जो  आपने भो

 अमल  वत्त
 कि  न  की  सम्पत्ति  बने  ।  जो  आपने  मुझे  दिखाया  उसे

 सदन  की  सम्पत्ति  बनने  दिया  जाए  ।

 ०१ ४

 अध्यक्ष  महोदय
 :  सदन  की

 सम्पत्ति
 बनने

 का  सवाल
 ही  पैदा

 नहीं
 होता  भी  कायंवाही

 वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।  मैं  सन्तुष्ट  अस्वीकृत  नहीं  है  ।

 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्‍या  कहना  चाहते  हैं'''मैं  सतुष्ट  हुं  ।  इसको  प्रमाणित  करने  की
 जरूरत  नहीं  है  ।  नियम  पढ़ने  धर  आपको  पता  चल  जाएगा  ।  अनुमति

 नही  मैं  अपना  निर्णय
 दे  रहा  हूं

 तो  मेरे  साथ  बहस  मत  करिए  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  एक  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है
 कि  त्रिवेन्द्रम  में  पुलिस

 ने  मनोचिकत्सा  अस्पताल  में  रहने  वाले  मानसिक  रोगियों  के  साथ  बलात्कार  किया  इससे  पहले
 कालीकट  और  अन्य  जगहों  पर  भी  ऐसा  हो  च्‌का  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  लिखित  में  दीजिए  तब  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा

 श्रो  तम्पन  थामस  :  मैं  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  का  नोटिस  पहले  ही  दे  चुका  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  मेरे  पास  आइए  |  मैं  इस  पर  विच!र  करूंगा  प्राप्त  करने  के
 बाद  मैं  आपसे  बात  करूंगा  ।  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नही  किया  जाएगा  ।  और  भी
 सदस्य  हैं  |  भगवान  के  बंठ  जाइए  ।

 श्री  सी०  के०  कुप्पुस्थामी  :  तमिल  में  बोले  ।

 भ्रध्यक्ष  महोवय  :  अनुमति  नहीं  है  ।  बिना  नोटिस  के  आप  इस  तरह  नहीं  बोल  सकते  ।

 श्री  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  :  उन्होंने  कहा  कि  दिल्लो  में  तमिल  समुदाय  के  विद्यार्थियों
 को  दिल्ली  के  स्कालों  में  प्रवेश  नहीं  मिल  रहा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  नोटिस  देने  दीजिए  ।  मैं  पता  लगा  लूंगा  ।

 आओ  गिरधारो  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  यह  जो  कालिंग  एटेंशन  आ  रहा
 इसको  193  के  तहत  ले  लीजिए  ।  यह  बहुत  इम्पोर्टेन्ट  विषय  है  ।

 में  सम्मिलत  नहीं  किया

 182



 15  1907  लिखित  उत्त  «

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  पटना  बिहार  की  राजधानी  वहां
 पर  10  दिन  से  एक  हजार  से  ज्यादा  टेलीफोन  आऊट  आफ  आर्डर

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  लिख  कर  दे  कोई  खास  बात  नहीं  है  ।

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  एक  हजार  से  टेलीफोन  कनेक्शन  खराब  हैं''*

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 ]
 आप  लिख  कर  भेज  दी  जिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्‍या  है  ?

 डा०  कृपासिधु  भोई  :  मुझे  कुछ  निवेदन  करना  आशा  है  समस्त  सदन

 मुझसे  सहमत  होगा  ।  आज  चार  विशिष्ट  माननीय  सदस्यों  द्वारा  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  की  जो  सूचना
 दी  गई  है  उस  पर  चर्चा  होनी  विषय  बहुत  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  यह  अनुसूचित  जातियों  तथा
 जनजातियों  पर  होने  वाले  अत्याचारों  से  सम्बन्धित  इसलिए  हमारा  निवेदन  है  इस  विषय  पर
 नियम  193  के  अन्तगंत  चर्चा  की  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जो  कह  रहे  हैं  उसे  में  सुन  नहीं  पा  रहा  हूं  ।  मुझे  कुछ  समझ  में  नहीं
 आ  रहा  है  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्री  एच०  के०  एल  :  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  को  नियम  193  के

 अन्तगंत  चर्चा  में  परिवर्तित  करने  पर  सरकार  को  कोई  आपत्ति  नहीं  इस  विषय  पर  अधिक

 समय  देने  की  जरूरत  है  अतः  इसे  अगले  सप्ताह  के  लिए  रख  दिया  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  पहले  भी  ऐसा  किया  है  और  मैं  अब  भी  ऐसा  कर  सकता  हूं  ।  अगर

 सदस्य  चाहें  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 प्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  जिन  सदस्यों  ने  नोटिस  दिया  है  उन्हें  प्राथिकता  मिलेगी  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  निवेदन  बैलट  में  जिनका  नाम  सूची  के  आरम्भ  में  है  पहले  उन्हें

 प्राथमकता  दी  जाएगी  फिर  अन्यों  को  ।

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  15  लाख  रुपए  की  लागत  का  यूरोनियम***

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपने  नोटिस  दिया  है  ?

 में  सम्मिलत  नहीं  किया  गया  ।
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 श्री  एम०  रघुमा  रेडडो  :  जी  मैंने  ध्यानकर्षण  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  है''*

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 श्री  सो०  माधव  रेडडो  :  मैं  इस  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  को  चर्चा  में

 परिववित  करने  का  विरोध**ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदन  की  इच्छा  थी  इसलिए  हमने  ऐसा  किया  ।
 पहले  भी  हमने  ऐसा  किया

 है  ।  पांच-सात  बार  हम  ऐसा  कर  चुके  हैं  ।  मैंने  नियम  के  विरुद्ध  कुछ  नहीं  किया  ।

 )

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  लेकिन  इस  पर  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  सहमति  हो  गई  थी  और

 संसद  ने  स्वीकृति'*ਂ  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  तो  हम  हमेशा  करते  अगर  सदन  चाहे  तो  उसकी  सहमति  से

 हम  ऐसा  करते  हैं  ।  इसमें  कोई  नुकसान  की  बात  नहीं

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  राजनोतिल-दांव  पेंच  स्पष्ट  है  ।

 श्री  बी०  झोभनाद्रीश्वर  राव  :  महोदय  हम  जब  नियम  193  के  अन्तर्गत  चर्चा

 के  लिए  कहते  हैं
 तो  आप  हमें  अनुमति  नहीं  देते

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  किसी  के  अधिकार  नहीं  छोन  रहे  हम  दोनों  पक्षों  को  अनुमति  देते

 हैं  ।

 श्री  बी०  शोभनाद्रोश्वर  जब  हमने  कहा  कि  नियम  193  के  अन्तगंत  चर्चा  की  जाए

 तो  आप  बोले  कि  केवल  ध्यानकर्षण  प्रस्ताव  पर  ही  चर्चा  की  जाएगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  यही  कहा  था  |  लेकिन  सदन  की  इच्छा  है  कि***

 .
 श्री  बी०  शोभनाद्रीधवर  राब  :  उस  दिन  सदन  की  इच्छा  थी  लेकिन  आपने  अनुमति

 नहीं  दी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदन  में  अभो-अभी  अनुमति  दी  गई  है  ।

 श्री  बो०  शोभनाड्रोइबर  राव  :  उस  दिन  जब  मैंने  सदन  में  कहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  90-95  प्रतिशत  सदस्य  चाहते  हैं  और  सदन  के  पास  समय  है  तो

 मुझे  क्या  परेशानी  है  ।  यह  तो  केवल  समय  का  सवाल

 क्रो  एस०  एम०  भट्टम  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  हमने  इस

 बारे  में  नोटिस  दिया  था  ।  का  सूची में  भी  इसका  उल्लेख  है  ।  लेकिन  अब  चर्चा  के  समय'*ਂ
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अस्वीकृत  ।  भट्टम  इसे  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  अब  सभा  पटल

 पर  पत्र  रखे

 12.  स०प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 ]

 छाबनो  निधि  कमंचारी  1985  ॥

 रक्षा  संत्रो  पी०  बो०  नरसिह  :  मैं  छावनी  1924  की  धारा  281

 की  उपधारा  (3)  के  छावनी  निधि  कमंचारी  1985  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  भारत  के  राजपन्र  में  11  1985  को  अधिसूचना
 संख्या  का०  नि०  आ०  97  में  प्रकाशति  हुए  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1260/85]

 डिजाइन  नियम  1985,  एकाधिकार  तथा  अबरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  अधिनियम  1969  तथा  कम्पनो  अधिनियम  1956  के  अस्तर्गत

 अधिसूचनाएं

 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद
 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हू  :

 (1)  डिजाइन  1911  की  धांरा  77  के  अन्तर्गत  जारी  किए  गए  डिजाइन
 1985  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  भारत  के

 राजपत्र  में  6  1985  को  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 में  रखो  गई  ।  वेलिए  संख्या  एल०  टो०  1261/85]

 (2)  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा

 की  उपधारा  (3)  के  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  जो  22  1985  को  भारत  के  राज्यपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  जो  उक्त  अधिसूचना  की  अनुश्षूची  में  विनिदिष्ट  कतिपय  उद्योगों  अथवा
 सेवाओं  को  22  1985  से  5  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  उक्त  अधिनियम  की  धारा
 21  तथा  22  के  उपबन्धों  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  सं््या  एल०  टो८«  1262/85]



 सभा-पटल पर  रखे गए  पत्र  6  1985
 धन  दी  ्््््आ

 तथा  जो  भारत  के  राजपत्र  में  24  1985  को

 प्रकाशित  हुई  थीं  तथा  जो  केन्द्रीय  सरकार  की  शक्तियां  तथा  हृत्य  क्षेत्रीय  निदेशकों

 तथा  कम्पनी  रजिस्ट्रारों  को  प्रत्यायोजित  करने  के  बारे  में  है  ताकि  स्थल  संगठनों  के

 पास  निर्णय  लेने  की  शक्ति  को  सुदुढ़  किया  जा  सके  और  विकेन्द्रित  किया  जा

 सके  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1263/85]  ]

 (4)  कम्पनी  1956  की  धारा  641  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  अधिसूचना
 संख्या  सा०  का०  नि०  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 जो  भारत  के  राजपत्र  में  16  1985  को  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके

 द्वारा  उक्त  की  अनुसूची  10  में  कतिपय  परिवतंन  किए  गए  ताकि
 भाग  एवं  मद  संख्या  15  तथा  तत्सम्बन्धी  प्रविष्टियों  का  लोप  किया

 जा

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  ]

 परिसीमन  अधिनियम  में  के  सम्यस्ध  में  जिधि  आयोग  का  प्रतियेदन

 विधि  तथा  न्याय  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  एच०  आर०  :  में  परिसीमन

 1963  के  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1265/85]

 आयकर  1985  तथा  सोसा  शुल्क  1962  के

 अन्तरगंत  अधिसूचनाएं

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  :--

 (1)  आयफर  1961  की  धारा  296  के  आयकर

 1985,  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  भारत  के  राजपत्र

 में  31  1985  को  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 में  रख्तो  देख्षिए  संख्या  एल०  टो०  1266/85]  ]

 (2)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  169  के  अधिसूचना  संख्या

 सा०  का०  नि०  616  तथा  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 जो  भारत  के  राजपत्र  में  |  1985  को  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक

 व्याख्यात्मक  जिनके  1979  की  अधिसूचना  संख्या

 शु०  को  रह  किया  गया  है  तथा  24  1985  की  अधिसूचना  संख्या
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 शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  ताकि  पावर  चालित  हलों  को  मिलने  वाली

 मूल  तथा  सहायक  सीमा-शुल्क  से  छूट  हटाई  जा  सके  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1267/85]

 का ना

 भ्०  प०

 तमिलनाडु  को  काथेरो  नदो  घाटी  में  बड़ी  मात्रा  में  तेल  मिलने  के
 बारे  में  वक्‍तव्य

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  नजल  किद्दोर  :  तमिलनाडु  में  काबेरी

 बैसिन  में  महत्वपूर्ण  तेल  के  भण्डार  के  मिलने  के  सम्बन्ध  में  वक्‍तब्य  देते  हुए  मुझे  खुशी  हो  रही  है  ।

 नामक  अन्वेषण  कप  में  तेल  और  गैस  मिली  है  जहां  तेल  और  प्राकृतिक  गैस
 आयोग  द्वारा  धारित  रिंग  सं०  से  2321  मीटर  तक  खुदाई  कराई  गई  ।  यह  कुआं  तमिलनाडु
 में  तंजाबुर  जिले  में  नागा  पाट्टिमम  नगर  से  लगभग  10  किलो  मीटर  दक्षिण  पश्चिम  में  तथा

 कराइकल  से  लगभग  11  किलो  मीटर  दक्षिण  पश्चिम  में  स्थित  हे  और  28  1985
 को  इसमें  तेल  पाया  इसमें  15400  घन  मीटर  गैस  का  तथा  250  बंरल  प्रतिदिन  के  हिसाब
 से  तेल  का  प्रारम्भिक  बहाव  देखा  गया  ।  स्थिर  बहाव  दर  को  निर्धारित  करने  के  लिए  उत्पादन
 परीक्षण  चल  रहा

 यह  हाल  ही  के  महीनों  में  कावेरी  बेसिन  की  सरजमीन  पर  हाईड्रोकाबंनों  के  मिलने  की

 दूसरी  घटना  पहली  बार  यह  1985  में  मिला  था  जो  अपेक्षाकृत  काफी  छोटा  है  और

 कूप  में  और  वरंमान  स्थान  से  लगभग  10  किलो  मीटर  दूर
 नागापटिटनम  क्षेत्र  में  लोअर  टेरटिपरि  सेडिमेंट  में  तेल  के  मिलने  से  इस  सब-बेनिस  में  सेल  मिलने
 की  सम्भावना  में  वृद्धि  हुई  है  तथा  इस  बेसिन  में  इसी  प्रकार  की  भौगोलिक  स्थितियों  में  और  स्थानों
 पर  तेल  निकलने  की  आशा  की  जा  सकती  है  ।

 इस  समय  कावेरी  की  जमीन  पर  दो  रिंग  खुदायी  का  काम  कर  रहे  हैं  तथा  अन्वेषण  खुदायी
 के  काम  में  तेजी  लाने  के  लिए  शीघ्र  ही  एक  ओर  रिग  लगाया  जा  रहा

 12.11  स०  १०

 नियम  377  के  भक्रधीन  सामले

 |

 अलीगढ़  के  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  रेलवे  ह्वारा  अच्छे  किस्म  के

 कोयले  को  सप्लाई

 श्रीमती  उथा  रानी  तोमर  :  अलीगढ़  में  बीच  के  दर्जे
 के  बहुत  कारखाने  परन्तु
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 NN  बिजली और कोयला के  ३  ३$ल्‍__॒##$#$#+फफकलककफकफकृकफ़्ेक-+-+++-नन

 बिजली  और  कोयला  के  अभाव
 में

 करोड़ों  रुपए  का  उत्पादन  नहीं  हो  ट्रक  द्वारा  लाया  गया

 कोयला  बहुत  महंगा  पड़ता  है  और  रेल  का  अव्बल  तो  डिब्बा  नहीं  मिलता  और  जिन्हें  डिब्बा  मिल

 जाता  है  उन्हें  कोयला  घटिया  मिलता  मैं  केन्द्र  सरकार  से  प्रार्थना  करूंगी  कि  अलीगढ़

 के  कारखानों  को  भरपूर  मात्रा  में  अच्छा  कोयला  रेल  द्वारा  सप्लाई  कराने  की  व्यवस्था  क  रें

 इन्दिरा  नहर  के  साथ-साथ  एक  नई  रेल  लाइन  बिछाने  की  मांग

 क्री  बीरबल  :  अध्यक्ष  मैं  अविलंबनीय  लोकमहत्व  का  प्रश्न  सदन  में

 उठाना  चाहता  हूं  ।  इन्दिरा  कैनाल  के  साथ-साथ  एक  नई  रेल  लाईन  बिठाई  जावे  ।  इस  लाईन  की

 लंबाई  500  किलोमीटर  के  लगभग  होगी  और  सुरक्षा  व  आमदनी  के  लिहाज  से  देश  की  प्रत्येक

 रेलवे  लाईनों  से  महत्वपूर्ण  बयोंकि  इन्दिरा  कनाल  संसार  की  मानी  हुई  कंनालों  में  से  एक
 इस  कैनाल  की  क्षमता  साढ़े  18  हजार  क्यूसिक  पानी  की  इसलिए  इस  कंनाल  का  क्षेत्र  अन्न

 ब्र  चारे  का  भण्डार  होगा  और  और  इसके  साथ-साथ  कीमती  लड़की  का  भण्डार  होगा  और

 राजस्थान  का  काफी  हिस्सा  पहाड़ों  का  भी  आएगा  तो  कीमती  पत्थर  का  भी  इस  एरिया  में  भण्डार

 है  ।  इसलिए  अनाज  व  चारा  और  कीमती  लकड़ी  पत्थर  देश  के  प्रत्येक  हिस्से  में  पहुंचाने  के  लिए
 यह  नई  रेल  लाईन  काफी  महत्वपूर्ण  होगी  ।  यह  लाईन  राजस्थान  के  जिलों  को  प्रथम

 जिला  श्री  नं०  2  चुरू  नं०  3  बीकानेर  नं०  4  नं०  5  नं०  6  जोधपुर
 और  बीसों  बड़-बड़े  शहरों  को  भी  जोड़गी  ।  तो  मैं  भारत  सरकार  व  रेलवे  मन्त्री  जी  का  ध्यान

 महत्वपूर्ण  रेलवे  लाईन  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  मन्त्री  जी  सदन  में  घोषणा  करें  ।

 ट्स

 बिहार  में  मंगेर  और  बेगूसराय  को  प्रतिवर्ष  बाढ़  से  होने  बाली  तबाहो  से
 बचाने  के  लिए  प्रभावों  कदम  उठाने  की  आवश्यकता

 श्रीमतो  कृष्ण  साही
 :  अध्यक्ष  बिहार  में  क्यूल  और  हरोहर

 नदियों  में  अचानक  भीषण  बाढ़  आ  जाने  के  कारण  भयंकर  कटाव  एवं  असीम  क्षति  जान-माल  की

 हो  रही  है  ।  वर्षो  के  इतिहास  में  यह  एक  दुखद  घटना  है  ।  हजारों  हजार  एकड़  जमीन  रातों-रात

 बालू और  मिट्टी  में  परिणत  या  जलमग्न  हो  जाती  है  ।  कटाव  के  कारण  हजारों  घर  इन  नदियों  के

 गर्भ  में  चले  गए  ।  मुंगेर  एवं  बेगूसराह  के  रहातपुर  के

 साथ  अकबर  पुल  बिजलिया  खानी  आदि  50-60  हजार  जनसंख्या  के  सामने  आवास  की

 समस्या  खड़ी  हो  गई  है  ।  रियर  टाल  के  पंचायतों  के  गांवों  में  स्वास्थ्य  उपचार

 का  भीषण  संकट  उपस्थित  हो  गया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  1972  से  1985  तक  मैं  बिहार  विधान  सभा  में  भी  बिहार  सरकार  का  ध्यान

 इन  दुखद  परिस्थितियों  की  ओर  आकर्षित  करती  रही  और  पुनः  19९0  से  84  तक  भारत  सरकार

 से  भी  कहती  आई  दीर्घकालीन  एवं  कालबद्ध  योजना  के  अभाव  में  यह  एक  राष्ट्रीय  समस्या  बन

 गयी  है  ।  व्यवस्था  के  नाम  पर  वहां  अल्पकालीन  ओर  आपातकालीन  योजना  के  अन्तगंत  भारत

 सरकार  एवं  बिहार  सरकार  से  के  रोडों  की  राशि
 जान-माल  के  वचाव  पर  खर्च  की  परन्तु  आम

 जनता  को  कोई  लाभ  न  होकर  अभियंताओं  और  ठंकेदारों  को  ही  विशेष  लाभ  हुआ  है
 भारत  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  आऊक्रृष्ट  कर  ती  हैं  कि  मंगेर  और  बेगूसर।य  जिले

 कटाव  से  राहत  के  लिए  एक  दीर्घकालीन  कारगर  योजना
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 जम्मू  ओर  काइसमोर  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देना

 ]

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  में  प्यंटन  उद्योग  की  स्थिति

 बहुत  खराब  है  ।  अधिकांश  हाऊस  बोट  और  होटल  खाली  पड़े  हाऊस  बोट  मालिको ंने  अपना

 व्यापार  चलाने  के  लिए  सात  वषं  पूर्व  बंकों  से  जो  ऋण  लिए  उनका  भुगतान  करना  मुश्किल  हो
 रहा  है  ।

 जो  उद्योग  केवल  पर्यटन  उद्योग  के  कारण  ही  फलते-फूलते  जंसे  लकड़ी  कढ़ाई
 कशीदाका  कालीन  ओर  शाल  बनाने  में  लगे  व्यक्तियों  को  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है

 काश्मीर  में  कुछ  स्पष्ट  कारणों  से  अपने  ही  देश  के  पर्यटकों  की  संझ्या  में  कमी  आई  लेकिन  ऐसा

 कोई  कारण  समक्ष  नहीं  आता  कि  विदेशों  से  यहां  आने  वाले  परययंटनकों  की  संख्या  में  कमी  क्‍यों  आई

 हमें  समझ  में  नहीं  आता  कि  भारत  आने  वाले  अन्तर्राष्टीय  पर्यटकों  में  से  काश्मीर  आने  वाले

 पर्यटकों  की  संख्या  केवल  6  प्रतिशत  ही  क्‍यों  है  ।  मुझे  इस  तथ्य  का  पता  चला  है  कि  विश्व  के  सभी
 देशों  की  राजधनानियों  में  स्थित  हमारे  पर्यटन  कार्यालय  पर्यटकों  को  काश्मीर  के  पयंटक  स्थल  होने  की
 जानकारी  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मेरे  निम्नलिखित  कुछ  सुझाव  हैं  :--

 पा  1)  भारत  सरकार  काश्मीर  में  पर्यटन  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ठोस  उपाय  करे  ।

 (2)  पर्यटकों  को  काश्मीर  और  लह्दाख  आने  के  लिए  आकर्षित  करने  हेतु  मध्य  पूव॑  एशियाई
 देशों  में  विशेषज्ञों  के  एक  दल  को  भेजा

 (3)  श्रीनगर  हवाई-अड्ड  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  घोषित  किया  जाये  ।

 (4)  विदेशों  में  स्थित  सभी  पयंटन  कार्यालयों  को
 कहा  जाना  चाहिए  कि  बे  भारत  में*

 पयंटन  केन्द्रों  सम्बन्धी  विवरणियों/पुस्तिकाओं  औदि  की  जांच  करें  और  उनमें  बवैष्णों
 काश्मीर  और  लद्गाख  को  पयंटन  स्थल  दर्शाएं  ।

 (5)  भारत  सरकार  श्रीनगर  में  एक  वरिष्ठ  अनुभवी  अधिकारी  नियुक्त  करे  जो  पर्यटन

 में  गिरावट  की  वर्तमान  स्थिति  का  जायजा  ले  तथा  काश्मीर  में  पयंटन  का  विकास
 -  करने  के  लिए  सुझाव  दे  ।

 विश्व  में  पूर्व  निरस्त्रीकरण  कराने  हेतु  सभो  प्रकार  के  परमाणु  अस्त्रों  के
 निर्माण  और  उनके  परीक्षण  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए

 प्रभावी  कदम  उठाने  को  आवश्यकता

 श्री  के०  राममूर्ति  :
 आज  6  1985  का  दिन  समूचे  विश्व  और

 मानवता  को  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  दौरान  अमरीका  द्वारा  हिरोशिमा  और  नागासाकी  पर  अणुबम
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 NO  ee  तन  अनिल  अनननान  रकम  बन  कीती  तन  अनजनत  लजजिजणा अन्न  +++_+__-+__+

 कर  रहे  हैं  ।  यदि  भविष्य में  कभी  आणविक  युद्ध  हुआ  तो  यह  निश्चित  है  कि  परमाणु  युद्ध की
 विजय  की  खुशी  मनाने  के  लिए  कोई  जीवित  नहीं  बचेगा  ।

 मैं  सोवियत  संघ  के  राज्याध्यक्ष
 को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  यह  घोषणा  की  है  कि  6

 198४5  के  बाद  उनका  देश  आगे  आणविक  परीक्षण  नहीं  करेगा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  यह

 परमाणु  अस्त्रों  की
 रोक  पर  उठाया  गया  पहला  और  महत्वपूर्ण  कदम  मैं  अमरीका  के

 राष्ट्रपति  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  भी  अमरीका  में  आणविक  परीक्षण  किए  जाने  पर  रोक

 भारत  के  प्रधानमन्त्री  की  अध्यक्षता  में  गुट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  का  सम्मेलन  ही  समूचे  विश्व

 को  परमाणु  युद्ध  और  अन्तरिक्ष-युद्ध  कार्यक्रम  जो  अमरीका के  राष्ट्रपति  तेयार  कर  रहे
 ,  बचने  के  लिए  प्रेरित  कर  सकता  जिससे  केवल  पृथ्वी  पर  ही  विनाश  नहीं  होगा  अपितु  बाह्य

 अन्तरिक्ष  पर  भी  उसका  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 हाल  ही  में  समाप्य  हुए  छः  राष्ट्रों  क ेसम्मेलन  में  महाशक्तियों  से  की  गई  अपील  तथा  हमारे
 प्रधान  मन्त्री  की  हाल  ही  की  सोवियत  संघ  और  .  अमरीका  की  यात्रा  के  दौरान  लाभप्रद  वार्तालाप

 करने  की  जो  पहल  की  उसके  परिणामस्वरूप  परगाणु-निरस्त्रीकरण  के  प्रश्न  पर  19

 1985  को  जेनेवा  भें  शिखर  सम्मेलन  होना  संभव  हो  सका  है  ।

 मैं  गुट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  के  सम्मेलन  के  अध्यक्ष  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  सभी  आणविक
 शस्त्रों  के  निर्माण  और  परीक्षण  पर  रोक  लगाने  के  प्रभावी  कदम  उठाएं  और  अंततः  समूचे  विश्व  में

 निरस्त्रीकरणਂ  के  लिए  प्रयास

 मनख्द  से  बलापुर  तक  नई  रेल  लाइन  के  निर्माण  का  कार्य  शोध  प्रा  कराने  के  लिए
 पर्याप्त  धनराशि  देने  को  आवश्यकता

 श्री  एस०  जो०  घोलप  सच  है  कि  बम्बई  में  बहुत  भीड़-भाड़  है और  जब्र  तक

 नई  बम्बई  का  विकास  नहीं  किया  वहां  नवागन्तुक  नहीं  रह  सकते  ।  प्रधानमन्त्री  ने  भी  कहा

 है  कि  पुराने
 शहनों  के  जास-पास  नए  शहर  बनाए  जाने  नई  बम्बई  का  विकास  हो  रहा

 है  किन्तु  वहां  कोई  रेलवे  लाइन  नहीं  है  और  इसलिए  वहां  रेलवे  लाइन  को  शीघ्र  पूरा  करना  बहुत
 आवश्यक  मनखुर्द  से  बेलापुर  तक  एक  नई  रेजत्र  लाइन  बनाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  लेकिन
 यह  सच  है  कि  बजट  भें  इसके  लिए  कम  धनराशि  का  प्रावधान  रखा  गया  इस  लाइन  को

 शीघ्र  प्रा  करने  के  लिए  अधिक  धन  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  केन्द्र  सरकार  को  मनखार्द

 से  बेलापुर  तक  नई  रेल  लाइन  के  लिए  अधिक  धन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कदम  उठाने

 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  डा०  राजहंस  ।  नियम  377  के  अघीन  अपनी  बात  कहने  के  बाद  आप

 अनुदानों  की  मांगों  पर  अपना  कल  का  भाषण  पूरा  कर  सकते  हैं  ।

 फ्रांस  आदि  को  मधबनो  चित्रकारों  ओर  मिथिला  क्षंत्र  की

 अन्य  हस्तशिल्प  बस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाने  को  आवदयकता

 ०  गौरीशंकर  राजहंस
 :  उत्तर  बिहार  विशेषकर  मिथिला  प्रदेश  से

 पारम्परिक  मदों  के  निर्यात  की  बहुत  संभावनाएं  किसी  समय  मधुबनी  के  चित्र  विदेशों  में  विशेषकर
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 कनाडा  और  फ्रांस  में  बहुत  लोकप्रिय  थे  और  काफी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  अजित  करते  थे  ।
 लेकिन  धीरे-धीरे  इनका  निर्यात  कम  हो  गया  ।  इसके  परिणामस्वरूप  यह  कला  बस्तुतः  अपने  मूल

 में  ही  लुप्त  हो  रही  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  उपरोक्त  देशों  में  मधुबनी  चित्रों

 के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  वाणिज्य  मन्त्रालय  को  प्रयास  करने  इस  संदर्भ  में  इस  समय

 अमरीका  तथा  फ्रांस  में  हो  रहे  भारत  महोत्सव  में  मधुबनी  के  चित्र  प्रदर्शित  करने  के  प्रयास  किए
 जाने  चाहिए  ।  साथ  ही  मिथिला  की  जो  पहले  विदेशियों  का  ध्यान  अपनी  ओर  आकर्षित

 करती  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  भी  प्रयास  किए  जाने  इस  प्रदेश  स ेआम  अथवा

 आम  के  गूदे  का  भी  निर्यात  किया  जा  सकता  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  वाणिज्य  मन्त्रालय  को  इस
 सम्भावता  का  भी  पता  लगाना  चाहिए  ।

 ——  स»म»मम»काक  जनम  मनन

 12.22  Ao  प०

 झनुदानों  को  प्रनुप्रक  मांगे

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  पर  चर्चा  जारी  रहेगी  ।  डा०

 आप  अपना  भाषण  जारी  मैंने  यह  कहा  आपको  बैठने  और  फिर  खड़े  होने  का

 कष्ट  नहीं  करना  होगा  ।

 ]
 डा०  गौरौशंकर  राजहूंस  :  अध्यक्ष  में कल  कह  रहा  था  कि  स्टेट्स  को  आप  जितना

 पैसा  देते  उसकी  मौनिटरिंग  होनी  आपकी  सप्लीमेंटरी  डिभाण्ड्स  फार  ग्राट्स  के  पृष्ठ  4

 पर  कहा  गया  है

 ]

 में  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के
 लिए  400  करोड़  रुपए  की

 व्यवस्था  बजट  के  पश्चात्‌  लिए  गए  एक  निर्णय  के  परिणामस्वरूप  इस  कार्यक्रम  के  अम्तर्गत

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  100  करोड़  रुपए  की
 अतिरिक्त  राशि  राज्य  सरकारों  को  दी  जाएगी  ।  वर्षा  के  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कम
 बरों  पर  खाद्यान्नों  के  वितरण  के  लिए  सरकारों  को  10.34  करोड़  रुपए की  अतिरिक्त  राशि
 देने  का  भी  निर्णय  लिया  गया  है  ।  110.34  करोड़  रुपए  का  पूरक  अनुदान  मांगा
 गया  है  ।

 ]
 उसी  तरह  से  एक  अन्य  स्थान  पर  कहा  गया

 ]
 में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  230  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था

 191



 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1985-86  6  1985
 जनम  Sn a  +33->4ज+क++ेकन+--पनकनकनकम  कक  +अक

 इस  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  के  दौरान  कम  दरों  पर  खाद्यान्नों  क ेवितरण  के  लिए  राज्य
 सरकारों  को  11.21  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  राशि  देने  का  निर्णय  लिया  गया  जिसके  लिए

 पूरक  अनुदान  मांगा  गया  है  ।/””

 12.23  म०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 ]

 उपाध्यक्ष महो  ठीक  आप  सप्लीमेंटरी  डिमाण्डस  लाकर  सबसिडी  वगरह  देना  चाहते
 दूसरी  सुविधाएं  देना  चाहते  कई  योजनाओं  के  लिए  आपने  पैसा  मांगा  लेकिन  जैसाकि  मैं

 कल  भी  कह  रहा  आप  ग्रान्ट  जरूर  अगर  यह  भी  देखिये  कि  वह  पैसा  कहां  जाता
 किसको  मिलता  इन  सब  बातों  का  ध्यान  जरूर  रखा  जाना  चाहिए  ।

 जो  बात  मैंने  कल  कही  उसी  को  आज  भी  दोहराना  चाहता  हुं  कि  इन  कार्यक्रम  के

 जरिए  जिन  लोगों  को  फायदा  मिलना  उनको  फायदा  नहीं  मिल  पा  रहा  है  और**

 |
 जसको

 यह  फायदा  मिलना  चाहिए  उसको  वह  फायदा
 नहीं

 मिल  पा  रहा  है  और  यह
 सचमुच  ही  बड़

 दुर्भाग्य  की  बात
 है

 ।  मैं  आपका  ध्यान  पेज  1)  की  ओर  ले  जाना  चाहूंगा  जहां
 एजुकेशन  हैड  के  अन्तर्गत  आप  कहते

 ]

 में  शिक्षा  के  बारे  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  के आयोजना  परिव्यय  के  लिए  221  करोड़  रुपये
 की  व्यवस्था  शामिल  नए  कायंक्रमों  के  विस्तार  जैसे  माडल  स्कूलों  को  अनौपचारिक

 सबको  प्राथमिक  शिक्षा  अध्यापक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  को  स॒दढ़  सामुदायिक
 पालीटेकनीक  नौकरियों  को  डिग्री  से  अलग  करने  की  योजनाएं  तंयार  करने  आदि  के  लिए
 108  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  राशि  की  आवश्यकता  है  1”

 तो  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  डिमांड  तो  बहुत  ही  अच्छी  आप  ने  जिस  परपज  के  लिए  यह
 सप्लीमेंट्री  डिमांड  मांगी  यह  तो  बहुत  अच्छा  लेकिन  ये  मॉडल  स्क्ल्स  कहां  इसकी  भी
 तो  हमें  कोई  जानकारी  होनी  क्या  बंकवर्ड  एरियाज  में  ये  मॉडल  सकल  खोलेंगे  ?  क्‍या

 डिग्री  डिलीट  करके  जो  आप  जॉब  उसके  बारे  में  भी  तो  हमें  जानकारी  होनी  चाहिए  कि

 क्या  आप  करना  चाहते  इसका  जरा  हमें  भी  तो  पता  तो  इसके  लिए  आप  जो  नैशनल

 पॉलिसी  तय  करते  या  तय  करने  वाले  यह  कब  तक  तय  क्‍योंकि  सारे  देश  में  बहुत
 एक्सपेक्टेशन  से  इसके  लिए  इन्तजार  हो  रहा  सारा  देश  बहुत  व्यग्रता  से  इसका  इंतजार  कर  रहा

 है  कि  नैशनल  एजूकेशन  पॉलिसी  कब  तय  होगी  ।

 आपने  टीचसं  की  ट्रेनिंग  के  लिए  फण्ड  मांगा  यह  अच्छी  बात  है  कि
 आप  टीचर्स  को

 ट्रेनिंग  लेकिन  देहातों  में  आप  वहां  क्‍या  होता  जहां  स्कूल  वहां

 टीचर्स  नहीं हैं  और  जहां  टीचस  और  यदि  10  टीचसं  एक  जगह  तो  वहां एक  टीचर  ही  आता
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 है  और  वह  भी  साल  में  6  महीने  खेती  करता  स्थिति  बड़ी  भयावह  एजूकेशन  पर  जितना  भी
 खं  किया  सब  उचित  लेकिन  वह  खर्च  जायज  तरीके  से  हो  ।  आप  यह  कह  कर  पीछा  नहीं

 छुड़ा  सकते  कि  यह  स्टेट  सब्जक्ट  यदि  यह  स्टेट  सब्जैक्ट  तो  आप  ग्रांट  क्यों  दे  रहे  यदि
 आप  ग्रांट  देते  तो  मॉनिटर  क्‍यों  नहीं  करते  हैं  ।

 मैं  आपका  ध्यान  पेज  12  पर  ले  जाना  जहां  आप  कहते

 ]

 अनुदान  की  आवश्यकता  मुख्यतः  तस्करी  विरोधी  उपायों  को  जोरदार  बनाने  के
 अभियान  के  भाग  के  रूप  में  तस्करी  की  वस्तुओं  को  पकड़ने  के  लिए  इनाम  की  बढ़ी  हुई  अदायगी  पर

 हुए  अतिरिक्त  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  है  ।

 ]

 यह  बहुत  ही  अच्छा  बल्कि  इसमें  और  भी  ज्यादा  खर्च  तो  उचित  लेकिन  मेरा

 निवेदन  यही  है  जैसा  मैंने  पहले  भी  कहा  था  कि  आपने  होडं्स  को  मर्चेण्ट्स  को

 फायनेंस  मिनिस्टर  की  बात  आपने  टी०  बी०  पर  करेंसी  नोट  पकड़े  हीरे

 जवाहरात  पकड़े  बहुत  ही  अच्छी  बात  है  ।  इतने  नोट  और  हीरे  जवाहरात  तो  मैंने  अपनी

 जिन्दगी  में  कभी  नहीं  देखे  तो  मैं  यही  निवेदन  करता  हूं  कि अगर  आप  स्मगलर्स  को

 उनको  टी०  वी०  पर  जिससे  देश  की  जनता  को  एक  संतोष  होगा  कि  सरकार

 कुछ  कर  रही  इसी  प्रकार  एजूकेशन  के  सम्बन्ध  में  भी  देश  की  जनता  को  पता  चलना  चाहिए
 कि  हमारी  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कया  कर  रही  जिससे  जनता  में  एक  संतोष  की  भावना  पैदा

 होगी  ।  ऐसे  ही  हम  खर्च  करते  ठीक  डायरेक्शन  में  खर्च  हो  नहीं  रहा  तो  इसका  कोई
 फायदा  नहीं  होगा  ।

 मैं  आपका  ध्यान  पेज  नम्बर  14  पर  ले  जाना  चाहता  यह  सबसे  ज्यादा  जरूरी  आप

 कह  ते  =  ६ हेते  है

 में  सिक्कों  की  कमी  को  आंशिक  रूप  से  पूरा  करने  के  लिए  20,000  लाख  अदद

 सिक्‍कों  का  आयात  ।  इससे  कोई  नकद  निकासी  नहीं  होगी  क्‍योंकि  सिक्‍कों  के  चलन  से  जो  प्राप्तियां

 वे  व्यय  से  अधिक  होगी  ।”

 ]

 क्‍्वाइंस  को  आप  फारेन  से  इस्पोर्ट  मेरे  विचार  में  इससे  दुखद  बात  और  कया  होगी  ।

 इस  देश  में  छोटे-छोटे  सिक्‍कों  को  होर्ड्स  ने  उठा  भिखारियों  के  पास  भी  नहीं  रहने  दिया

 और  आप  देखते  रहे  ।  होता  क्‍या  यह  आप  समझ  नहीं  पाते  और  देखते  रह  जाते  हैं  और  होरड्डर्स

 फायदा  उठा  जाते  सरकार  को  रिंग  मास्टर  की  चाबुक  की  तरह  होना  चाहिए  ।  बसे  चाबुक

 में  कोई  दम  नहीं  रहता  एक  अफवाह  रहती  है  कि  चाबुक  में  बिजली  की  छड़ी  रिंग  मास्टर

 की  चाबुक  में  बिजली  की  छड़ी  यह  एक  डर  रहता  रिंग  मास्टर  की  चाबुक  में  कोई  बिजली

 की  छड़ी  होती  नहीं  लकिन  सिर्फ  एक  डर  रहता  इसी  प्रकार  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार
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 का  डर  ऐसे  लोगों  के  मन  में  होना  चाहिए  कि  हम  जो  भी  गलत  काम  वह  गलत  काम  हमें

 सरकार  नहीं  करने  देगी  ।  लोगों  ने  चीनी  को  अंडरग्राउण्ड  कर  तो  आप  कुछ  कर  नहीं

 लोगों  ने  क्वाइन्स  को  अंडरग्राउण्ड  कर  तो  आप  कुछ  नहीं  कर  आपने  ब्लैक  मनी  होर्डस
 के  खिलाफ  एक्शन  लेने  की  बात  लेकिन  आप  कुछ  नहीं  कर  लोगों  ने  छोटे-छोटे  क्‍्याइंस

 को  अण्डरग्राउण्ड  कर  लिया  और  आप  कुछ  नहीं  कर  पाए  और  आज  हालत  यह  हो  गई  है  कि  सारे

 क्वाइंस  अंडरग्राउन्ड  हो  गए  हैं  इसलिए  आप  फारेन  से  मंगा  रहे  आप  हार्ड  एण्ड  फारेन  एक्सचेंज

 को  कितनी  बुरी  तरह  से  खर्च  कर  रहे  इस  देश  की  जनता  के  साथ  आप  कितना  अन्याय  कर

 रहे  इस  पर  जरा  ध्यान  दीजिए  ।  इस  पर  जरा  ध्यान  दीजिए  ।  आप  जरूर  क्वाइंस  इम्पोर्ट

 लेकिन  यह  भी  सोचिए  कि  ये  क्वाइंस  गए  कहां  ?  इस  पर  सावधानी  से  विचार  करना

 चाहिए  ।

 पेज  15  पर  आपने  कहा  है  कि  स्टेट्स  के  90  परसेंट  ||ओवर-ड्राफ्ट  को  मीडियम  टर्म  लोन

 में  कन्वर्ट  करने  के  लिए  यह  फण्ड  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  इससे  अच्छा  डिसीजन  हो  नहीं  सकता  ।

 ओवर-ड्राफ्ट  को  लेकर  इस  देश  में  बड़ा  डिस्कशन  हुआ  लेकिन  यह  आपने  एक  अच्छा  डिसीजन

 लिया  है  ।

 पेज  16  पर  आपने  कहा  है  एडमिनिस्ट्रेटिव  स्टाफ  कालेज  आफ  इण्डिया  को  ग्रान्ट-इन-एड
 देने  क ेलिए  20  लाख  रुपए  का  फण्ड  आपको  चाहिए  ।  इसमें  यह  भी

 अनुदान  की  आवश्यकता  सरकारी  क्षेत्र  के  सरकारी  क्षेत्र  के  बीमा
 कम्पनियों  आदि  और  अन्य  संगठनों  से  आए  कामभिकों  की  बढ़ी  हुई  प्रशिक्षण  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  इण्डियन  एडमिनिस्ट्रंटिव  स्टाफ  कालेज  इण्डिया  जो  प्रबन्ध  सम्बन्धी  अनुसंधान
 संस्था  अपने  होस्टल  में  आवास  की  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  हेतु  सहायता  अनुदान  के  रूप  में
 20  लाख  रुपए  की  अदायगी  करने  के  लिए  है  ।'

 ]

 मेरा  इसमें  एक  ही  निवेदन  है  कि  आप  जरूर  खर्चा  लेकिन  वहां  पर  ऐसे  आफिसस्स
 चाहे  ब्यूरोफ्रेट्ूस  चाहे  पब्लिक  सैक्टर  के  मैंनेजर्स  जो  इण्डियानाइज्ड

 जो  अंग्रेजियत  के  न  उनको  कहिए  कि  अगर  आप  पब्लिक  सैक्टर  के  हैं  तो  आपको  अच्छे
 रिजल्ट  देने  अगर  नहीं  देते  हैं  तो  24  घण्टे  में  छुट्री  हो  जाएगी  ।

 पेज  18  पर  आपने  कहा  है  कि  आल  इंडिया  इस्ट्रीट्यूट  आप  मैडिकल  साइईसेज  के  लिए
 मशीनरी  और  इक्विपमेंट  के  प्रोक्योरमेंट  के  लिए  फण्ड  आपको  आप  जानते  हैं  कि

 राम  मनोहर  लोहिया  हस्पताल  के  लिए  भी  सामान  खरीदा  गया  इसकी  अखबारों  में  चर्चा

 हुई  थी  ।  यह  सामान  कहां  चला  यह  पता  नहीं  चला  ।  आप  कह  रहे  हैं  कि  इन  डिमांहज  के

 जरिए  रोगियों  को  फैसिलिटी  देना  चाहते  हैं  कुछ  नई  मशीनें  खरीदनी  आप  जरूर  नई  मशीनें
 लेकिन  आल  इंडिया  इंस्टीट्यूट  आफ  मैडिकल  साइंसेज  में  आज  भी  लोगों  के  साथ  अन्याय

 हो  रहा  लोगों  का
 इलाज  ठीक  से  नहीं  हो  रहा  जिनकी  पैरबी  पहुंच  जाती  उन  मरीजों

 पर  ध्यान  दिया  जाता  है  और  जिनकी  पैरवी  नहीं  पहुंचती  उन्हें  घुमाया  और  तड़पाया  जाता
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 मैं  तो  कहूंगा  कि  आल  इण्डिया  इंस्ट्रीट्यूट  आफ  मैडिकल  साईसेज  के  बारे  में  यहां  एक
 सैपरेट  डिस्क्शन  होना  चाहिए  और  मैं  इसके  लिए  स्पीकर  साहब  को  लिखंगा  ।  लेकिन  अगर  इस

 इंस्टीट्यूट  के  लिए  आप  नई  मशीनें  खरीद  रहे  हैं  तो  उसका  प्रापर  यूटिलाइजेशन  होना  चाहिए  और
 गरीबों  को  उनका  बैनिफिट  मिलना  चाहिए  ।

 पेज  22  पर  आपने  कहा  है  कि  इंडस्ट्री  डिस्ट्रिक्ट्सਂ  के  लिए  आपको  फण्ड  चाहिए  ।
 क्या  आपने  इण्डस्ट्री  डिस्ट्रिक्ट्सਂ  को  आइडिएंटीफाई  किया  नार्थ  बिहार  इंडस्ट्री  डिस्ट्रिक्ट

 साउथ  बिहार  में  दुनिया  भर  का  सामान  है  लेकिन  उनके  साथ  भी  न्याय  नहीं  होता
 बिहार  में  सारी  चीजों  लेकिन  इण्डस्ट्री  नहीं  है  ।  मैं  रिक्वेस्ट  करू गा  कि  इन  सारे  खर्चों  का  लाभ
 जनता  को  मिलना  चाहिए  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं

 ]

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  तीन  महीने  की  अवधि  में  वित्त  मंत्रालय

 अनुपूरक  मांगों  का  पहला  बंच  लाया  यह  कंसे  हो  सकता  है  कि  सरकार  को  दो  महीने  पहले  इन
 बातों  का  पता  न  हो  ?  क्या  सरकार  इतनी  अक्षम  थी  उसमें  इतनी  कल्पना  शक्ति  नहीं  थी  कि  वह  इनका

 अनुमान  लगा  पाती  ।  या  क्या  सरकार  जान  बूझकर  धोखा  दे  रही  है  ?  मेरे  ख्याल  में  यह  तो  संसद
 को  धोखा  देने  का  एक  प्रयास  क्योंकि  यहां  जो  भी  मुद्दे  पेश  किए  गए  हैं  उनमें  से  कोई  भी  मुद्दा
 ऐसा  नहीं  है  जिस  पर  पूर्वानुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  था  ।  मैं  इस  अवसर  पर  आपका  ध्यान  उस
 वित्तीय  अनुशासनहीनता  की  ओर  दिला  रहा  हूं  जिसमें  यह  सरकार  लगी  हुई  है  ।  अब  यह  पहला
 बेच  है  ।  नवम्बर  के  महीने  में  आपके  पास  दूसरा  बैच  आएगा  ।  फरवरी  के  महीने  में  आपके  पास
 तीसरा  बंच  आएगा  और  शायद  मार्च  के  महीने  में  आपके  पास  चौथा  बैच  होगी  ।

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  हमारा  विकासशील  देश  है  ।

 श्री  एस०  जयपालत  रेड्डी  :  क्या  वित्तीय  और  बजट  सम्बन्धी  मामलों  में  धोखे  का  इससे  अधिक
 ज्वलंत  उदाहरण  हो  सकता  है  ?

 अब  हम  बजट  अनुमान  के  प्रश्न  को  लेते  जैसा  कि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  खाद्यान्न  के
 उवरक  और  निर्यात  संवद्धन--इन  तीनों  पर  दी  जाने  वाली  राजसहायता  हमारी  सरकार  की

 कुल  राजसहायता  की  चौथाई  होती  है  और  सरकार  ने  बजट  को  पेश  करते  समय  इन  तीनों

 राजसहायता  शीर्षों  में  दी  जाने  वाली  के  आंकड़े  जान  बूझकर  कम  बताए  ताकि  लोगों
 और  संसद  को  बजट  में  वास्तविक  और  व्यापक  घाटे  का  ठीक  से  पता  न  चल  सके  ।

 इन  तीनों  शीर्षों  पर  राजसहायता  की  राशि  1984-85  5  के  दौरान  2,556  करोड़  रुपए  से

 बढ़कर  3,512  करोड  रुपए  हो  गई  ।  इसमें  9:  6  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  हुई  |  परन्तु  1985-86  के

 बजट  अनुमानों  में  क्या  प्रावधान  किया  गया  ?  यह  केवल  3,524  करोड़  रुपए  ही  था  ।  इसका  मतलब

 यह  हुआ  कि  इस  वर्ष  जो  वृद्धि  दिखाई  गई  वह  केवल  12  करोड़  रुपए  इन  तीनों  मदों  के  बारे
 में  रांजसहायता  के  आंकड़ों  को  जानबूझकर  कम  आंकने  के  लिए  आप  कौन  सा  अन्य  उदाहरण  चाहते

 अब  मैं  इन  तीनों  शीर्षों  को  एक-एक  करके  लूंगा  !  इन  तीनों  में  उर्वरक  पर  राजसहायता दे

 की  राशि  सबसे  अधिक  है  जोकि  अर्थात्‌  कुल  राजसहायता  का  51  प्रतिशत  है  ।
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 विवशिनवननीी  हा  जन  अभय

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  इससे  बच  नहीं  सकते  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  5  के  संशोधित  आंकड़ों  के  अनुसार  उर्वरकों  पर

 सहायता  1,080  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  1,832  करोड़  रुपए  तक  पहुंच  इसका  मतलब यह
 हआ  कि  उवंरक  राजसहायता  के  शीर्ष  के  बारे  में  752  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  हुई  ।  परन्तु  1985-86

 के  बजट  में  अनुमान  में  केवल  1,801  करोड़  रुपए  अन्य  शब्दों  में  यह  1984-85  4-85  के  संशोधित

 आंकड़ों  की  अपेक्षा  इस  वर्ष  31  करोड़  रुपए  कम  है  ।

 1984-85  के  संशोधित  आंकड़ों  के  अनुसार  खाद्यान्न  पर  राजसहायता  850  करोड़  रुपए

 से  बढ़कर  1,100  करोड़  रुपए  हो  गई  |  लेकिन  इस  वर्ष  बजट  अनुमान  850  करोड़  रुपए  इसका
 अर्थ  यह  हुआ  कि  सरकार  ने  मार्च  के  महीने  में  सोचा  कि  इस  वर्ष  खाद्यान्न  पर  राजसहायता  केवल

 850  करोड़  रुपए  होगी  ।  दो  महीनों  में  अनुपूरक  मांगों  के  पहले  बच  के  एक  भाग  के  रूप  में  250
 करोड़  रुपए  के  आंकड़े  को  शामिल  करने  के  लिए  वित्त  मंत्री  जी  आगे  आए  हैं  ।

 उपभोक्ता  वस्तुओं  पर  मुद्रास्फीति  के  दवाब  को  रोकने  के  लिए  सरकार  को  पिछले  वर्ष  की
 अपेक्षा  इसवर्ष  खाद्यान्‍्त  पर  राजसहायता  के  रूप  में  और  अधिक  राशि  खर्च  करनी  होगी  |

 अब  आप  निर्यात  संबर्धन  राजसहायता  के  शीषं  को  1984-85  के  संशोधित  आंकड़े
 621  करोड़  रुपए  थे  लेकिन  इस  वर्ष  आंकड़े  580  करोड़  रुपए  निर्धारित  किए  गए  इसका  मतलब

 यह  हुआ  है  कि  गत  वर्ष  की  अपेक्षा  यह  41  करोड़  रुपए  कम  है  चूंकि  सरकार  ने  निर्यात  के  लिए
 उदारता  के  साथ  वित्तीय  श्यायतें  दी  इसलिए  पिछले  वर्ष  के  संशोधित  अनुमान  में  जो
 आंकड़े  थे  उसकी  अपेक्षा  इसे  और  अधिक  होना  चाहिए  ।

 इन  सभी  आंकड़ों  को  दबा  लिया  गया  क्योंकि  सरकार  नहीं  चाहती  थी  कि  लोगों  और
 संसद  को  घोटे  का  सही  पता  चल  सके  ।  उदाहरण  के  जीवन  निर्वाह  ब्यय  में  वृद्धि  और  उसके
 परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  महंगाई  भत्तें  में  वृद्धि  के  फलस्वरूप  पड़ने  वाले

 पूरे  प्रभाव  को  इस  अनुप्रक  बजट  में  भी  नहीं  दिखाया  गया  बजट  पेश  करते  समय  बहुत  से
 शीर्षों  के  बहुत  से  आंकड़ों  को  दबा  लिया-गया  इस  समय  जबकि  अनुपूरक  मांगों  का  पहला  बेच
 पेश  किया  जा  रहा  है  उसमें  आज  तक  7,200  करोड़  रुपए  का  घाटा  दिखाया  गया  बजट  में  यह
 मूलरूप  3,400  करोड़  रुपए  अनुपूरक  मांगों  के  रूप  में  इसमें  3,४00  करोड़  रुपए  जोड़  दिए
 गए  हैं  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ने  घाटे  के  बारे  में  बड़ी  चतुरता  से  जबाब  दिया

 1984-85  के  आंकड़ों  को  उद्धृत  करते  हुए  उन्होंने  कहा  कि  1984-85  5  में  बजट  में  अनुमानित
 घाटा  1,773  करोड़  रुपए  ।  अनुपूरक  बजट  का  घाटा  3,612  करोड़  रुपए  था  ।  इसलिए  कुल
 5,385  करोड़  रुपया  हुआ  ।  लेकिन  वास्तविक  अनुमान  या  वास्तविक  आंकड़े  केवल  3,742  करोड़
 रुपए  इसीलिए  उनका  तक  यह  था  किस  वर्ष  हमारा  घाटा  7,200  करोड़  नहीं  होगा  ।
 लेकिन  यदि  आप  उनके  तक  पर  जाएं  तो  कुल  अनुमानित  घाटे  के  मुकाबले  में  वास्तबिक
 घाटा  70  प्रतिशत  होता  है  ।  यदि  इस  वर्ष  के  घाटे  के लिए  वही  प्रतिशत  रखा  जाए  तो  इस  वर्ष
 5,100  करोड़  रुपए  का  घाटा  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त

 आर  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  अपने  दल  में  से  केवल  मैं  हूं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृष्ण  अय्यर  ने  अपना  नाम  दिया  वह  बोलना  चाहते  हैं  ।

 आपने  पहले  से  ही  10  मिनट ले  लिए  हैं  ।
 ह

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  गत  वर्ष  जब  बजट  पेश  किया  गया  था  तो  यह  कल्पना  करना  सही
 था  कि  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  में  अनुमानित  निवेश  को  कम  करना  होगा  ।

 अनुमानित  आंकड़े  1,80,000  करोड़  रुपए  के  बताए  गए  थे  |  बजट  पेश  करने  के  बाद  हमारे
 प्रधानमन्त्री  न ेयोजना  आयोग  को  स्पष्ट  किया  कि  इन  आंकड़ों  को  रखा  मैं  नहीं  जानता
 कि  इन  आंकड़ों  को  किस  प्रकार  रखा  जा  सकता  है  ।  मैं  इन  आंकड़ों  के  रखने  के  पक्ष  में  हुं  ।  मैं  चाहता

 हूं  कि  सरकार  स्पष्ट  करे  कि  इस  राशि  को  किस  प्रकार  से  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  सरकार  सरकारी
 क्षेत्रों  को  प्रोत्साहित  नहीं  करना  चाहती  किन्तु  सरकार  लोगों  को  यह  नहीं  जताना  चाहती  कि

 वह  सरकारो  क्षेत्र  के ऊपर  कम  महत्व  दे  रही  वह  अपना  रवैया  साफ-साफ  जतान्ग  चाहती

 है  ।  एलेक्जेण्डर  पोप  के  शब्दों  में  इस  सरकार  का  रवंया  सरकारी  क्षेत्र  को  आघात  पहुंचाने  का  तो

 है  परन्तु  वह  आधात  पहुंचाने  में  डरती  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  के  लिए  मंत्री  महोदय  संसाधनों

 के  इस  अन्तर  को  किस  प्रकार  से  पूरा  अर्थशास्त्रियों  ने  अनुमान  लगाया  है  कि
 40,000  से

 60,000  करोड़  रुपए  तक  संसाधनों  का  अन्तर  रहेगा  ।  जैसा  कि  हम  जानते  हैं  कि  इस  अन्तर

 का  सीधा  सम्बन्ध  गैर-स  रकारी  क्षेत्र  तथा  सरकारी  क्षेत्र  में  अनावश्यक  व्यय  का  होना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  करें  |

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  अपने  दल  में  मैं  ही  वक्‍ता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  दल  को  ग्यारह  मिनट  दिए  वह  भी  अपने  समय  का

 योजन  कर  रहे  हैं  ।  कृपया  सम|प्त  करने  की  कोशिश  करें  ।

 क्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  महोदय  मैं  बजट  पर  बोल  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।  यदि  आप  एक  दिन  भी  चाहते  हैं  तो  मैं  इसकी

 अनुमति  दे  सकता  हूं  लेकिन  समय  नहीं  है  ।  समय  की  ही  तो  बात

 क्षी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  सरकार  ने  बचत  पूल  से  50  प्रतिशत  ले  लिया  यह  नोट

 करना  महत्वपूर्ण

 )

 भरी  सो०  माधव  रेडडो  :  कम  से  कम.जयपाल  रेड्डी  को  बोलने  दिया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समय  दे  रहा  हूं  ।  परन्तु  यदि  वह  अधिक  समय  लेते  हैं  तो  मैं  क्‍या

 कर  सकता  हूं  ?  6

 ओर  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  आप  मेरे  अगले  वर्ष  के  समय  से  ले  लेना  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 नहीं  ।

 झो  एस०  जयपाल  रेड्शे  :  यह  नोट  करना  एक  महत्वपूर्ण  बात  है  कि बचत  पूल  का

 चौथाई  भाग  औद्योगिक  क्षेत्र  से  नहीं  वल्कि  घरों  से  आता  सरकार  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  का
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 केवल  एक  चौथाई
 भाग  ही  पैदा  करती  है  जबकि  खर्च  लगभग  इसका  एक-तिहाई  भाग  होता

 सरकारी  ख्॑ं  और  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  का  अनुपात  25  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए  ।
 984-8  5  के  दौरान  सरकार  का  यह  खर्च  68,000  हजार  करोड़  रुपए  का  था  हालांकि  सकल

 राष्ट्रीय  उत्पाद  केवल  2,10,000  करोड़  रुपए  का  भारत  में  केन्द्र  तथा  राज्यों  दोनों  में  कई

 वर्षों  अब  चाल  म॒लयों  लगभग  15  से  20  प्रतिशत  तक  प्रतिवर्ष  सरकारी  खर्च  बढ़  रहा  है

 गैर-निवेशी  पंजी  व्यय  में  असावधानी  के  कारण  वास्तविक  योजना  व्यय  कम  हो  गया  है  ।  सातबीं

 योजना  परिव्यय  के  लिए  मूल  रूप  से  26  प्रतिशत  बचत  का  वर्ष  अनुमान  लगाया  गया  था  परन्तु
 नवीनतम  रिपोर्टों  स ेमालूम  हुआ  है  कि  योजनाआयोग  खुद  यह  मानता  है  कि  बचत  प्रतिशत  24
 प्रतिशत  से  अधिक  नहों  होगा  |  यह  केवल  सातवीं  योजना  के  लिए  संसाधनों  को  कमी  की  समस्याएं
 धीरे-धीरे  क्योंकि  1984-85  के  लिए  बचत  प्रतिशत  कम  से  कम  23  प्रतिशत  यह
 23  प्रतिशत  भी  विकसित  देश  के  लिए  बहुत  अधिक  है  ।  परन्तु  इसके  बाद  हम  भूल  जाते  हैं  कि

 यह  ऊंची  बचत  दर  वित्तीय  ह्ास  और  काली  अर्थव्यवस्था  इन  दो  बातों  के  कारण  है  ।  अब  काली
 अर्थ-व्यवस्था  पर  प्रतिवेदन  उपलब्ध  ही  है  जिस  पर  हम  अलग  से  चर्चा  एक  प्रसिद्ध  अथंशास्त्री
 डा०  ब्रह्मानन्द  के  अनुसार  इस  सरकार  ने  अपने  बजट  में  1,000  करोड़  रुपए  तक  की  वित्तीय

 रियायतें  दी  पिछले  दिन  हमारे  वित्त  मंत्री  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  कह  .  रहे  थे  कि  उन्होंने
 प्रत्यक्ष  करों  में केवल  200  करोड़  रुपए  दिए  जी  परन्तु  सीमा  शुल्क  के  मामले  में  420
 करोड़  रुपए  और  उत्पाद  शुल्क  के  मामले  में  165  करोड़  रुपए  ।  समय  न  होने  की  बजह  से  मैं  कई
 अन्य  छोटी  मदों  का  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।

 मुझे  दो  ठोस  सुझाव  देने  सरकार  को  यह  ऐसे  कुछ  कदम  उठाने  चाहिए  जिससे  की  देश
 में  अमीरों  के  द्वारा  किये  जा  रहे  अत्यधिक  खर्च  पर  नियन्त्रण  हो  सके  ।  पांच  तारा  होटलों  के  प्रसार
 पर  नजर  डालिए  ।  हमारी  संस्थाओं  से  धन  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  और  के  विदेशी  पर्यटकों  के
 लिए  बनाए  गए  हैं  तथा  हम  इन  पांच  तारा  होटलों  में  शायद  ही  किसी  विदेशी  को  पाते  हैं  ।  आप  यह
 भी  देखें  कि  काला  धन  आलीशान  भवनों  में  छिपाया  जा  रहा  है  ।  इसलिए  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  नई
 इमारतों  के  कुरसी  क्षेत्र  की अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  जाये  ।

 जनता  शासनकाल  के  एक  खर्च  आयोग  स्थापित  किया  गया  था  परन्तु  इसे  समाप्त
 कर  दिया  गया  ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  इस  सरकारी  खर्च  के  सम्बन्ध  में  इस  आयोग  को  पुनः
 गठित  किया  ताकि  हमारे  सरकारी  खर्च  को  समुचितरूप  से  नियमित  किया  जा  सके  ।

 संसाधनों  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  मैं  नहीं  जानना  चाहता  कि  क्‍या  वित्त  मंत्री  जी  ने  चाल
 वर्ष  की  पहली  तिमाही  के  दौरान  यह  नोट  किया  है  कि  गतवर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  भेजा
 गया  विदेशी  धन  400  करोड़  रुपए  कम  हो  गया  है  । व

 अब  राज्यों  के  ओवर  ड्राफ्ट  को  लीजिए  ।  मैं  राज्यों  की  वित्तीय  अनुशासनहीनता  के

 भी  खिलाफ  हूं  ।  लेकिन  वित्तीय  अनुशासनहीनता  पर  एकमात्र  रूप  से  केन्द्रीय  सरकार  को  ही

 एकाधिकार  नहीं  हो  सकता  ।  वित्तीय  के  बारे  में  जंसा  कि  मैंने  पहले  उल्लेख  किया

 है  कि  भारत  सरकार  सबसे  बड़ी  और  सबसे  बुरी  अपराधी  मुझे  खुशी  है  कि  विजाग

 इस्पात  संयन्त्र  को  कुछ  और  धन  आबंटित  किया  गया  है  ।  बजट  में  केवल  215  करोड़  रुपए  के  आंकड़े

 थे  अब  इसे  700  करोड़  रुपए  तक  बढ़ा  दिया  गया  है|  लेकिन  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं
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 कि  विजाग  इस्पात  संयंत्र  को  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  है  !  मैं  आपसे  विज्ञाग  संयन्त्र  को

 और  आबंटन  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  इसलिए  नहीं  कि  यह  आन्ध्र  प्रदेश  में  है  बल्कि  इसलिए  कि

 हम  इस  तरह  के  बड़े  संयन्त्र  में  आवश्यकता  से  अधिक  समय  नहीं  लमने  दे  सकते  ।

 मैं  आयातित  सिक्‍तों  के  बारे  में  एक  शब्द  कहना  चाहता  हूं  । सरकार  का  दिबालिया  होने  का

 ज्वलंत  उदाहरण  इससे  अधिक  हो  ही  नहीं  हमें  सिक्‍के  का  भी  आयात  करना
 हमारे  देश  में  इस  तरह  से  जब  हमारे  पास  देशी  सिक्के  और  आयातित  सिक्‍तके  देंगे  तब  हमें  इसी

 तरह  वित्त  मंत्री  को  आयात  करने  की  आवश्यकता  होगी  ।

 ]

 श्री  जेनूल  बशर  :  उपाध्यक्ष  मुझे  बड़ी  खशी  है  कि  आज  इस  सप्लीमेंद्री
 बजट  की  देख-रेख  इस  हाउस  में  हमारे  वित्त  राज्य  मंत्री  श्री  जनादंन  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  जनाद॑न  पुजारी  जी  जैसा  कि  मैं  जानता  गरीबों  के  बड़े  हमदर्द  हैं  और  खुद  भी  कमजोर

 वर्ग  से  आते  हैं  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  में  बैंकों  में  और  खास  कर  वित्त  विभाग  में  कमजोर  लोगों

 दबे  लोगों  की और  गरीब  लोगों  की  सेवा  का  अच्छा  अवसर  देने  के  लिए  जो  संघष  किया  है

 और  जो  कर  रहे  वह  वाक्यी  सराहनीय  इस  अवसर  पर  मैं  उनकी  प्रशंसा  करना

 चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  मुख्य  बजट  और  इस  सप्लीमेंट्री  बजट  के  बीच  में  सरकार  की  जो  सबसे  बड़ी

 उपलब्धि  रही  वह  पंजाब  के  बारे  में  किया  गया  समझौता  पजाब  का  मामला  बड़  गम्भीर

 रूप  से  हमारे  देश  के  सामने  आया  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  थी  कि  पंजाब  को  लेकर  इस  देश  में

 बहुत  छून  बहाया  गया  ।  पंजाब  के  अन्दर  भी  और  पंजाब  के  बाहर  भी  ओर  सबसे  बड़ी  कुर्बानी  इप्

 देश  ने  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  के  रूप  में  इस  देश  में  दी  ।  यह  समस्या  एक  गम्भीर  सूरत  पकड़  चुकी
 देश  में  जब  लोक  सभा  के  चुनाव  तब  पंजाब  में  चुनाव  नहीं  हो  सके  ।  असम  में  भी  पिछली  बार

 सन्‌  1980  में  चुनाव  नहीं  हुआ  लेकिन  फिर  भी  दो-तीन  स्थानों  पर  चुनाव  हुए  थे  और

 तीन  लोग  असम  से  लोकसभा  में  आएंगे  लेकिन  अब  की  बार  पंजाब  में  बिल्कुल  भी  चुनाव  नहीं
 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  जब  लोकसभा  में  पंजाब  के  बजट  पर  बहस  हो  रही

 तो  एक  भी  प्रतिनिधि  पंजाब  का  लोकसभा  में  नहीं  वहां  पर  भी  विधानसभा  नहीं
 चल  रही  है  और  लोकसभा  में  भी  पंजाब  का  कोई  प्रतिनिधि  नहीं  इससे  देश  की  एकता
 और  अचछण्डता  के  लिए  एक  बड़ा  भारी  खतरा  देश  के  सामने  आ  गया  था|  मैं  बंधाई  देना

 चाहता  हूं  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  मैं  बधाई  देना  चाहता  हुं  अकाली  दल  के  नेताओं  को  और  विशेष
 कर  संत  लोगोंवाल  साहब  जिनकी  दूरदर्शिता  जिनके  प्रयासों  जिनकी  अच्छी  नीयत  से  एक
 अच्छा  समझोता  हुआ  ।  मुझे  बड़ी  खुशी  है  ओर  प्रसन्‍नता  है  कि  इस  समझौते  का  पूरे  देश  में  और
 विशेषकर  पंजाब  के  सभी  वर्गों  के  लोगों  ने  बड़ा  स्वागत  किया  लेकिन  भी  कुछ  लोग  देश  में
 अशांति  फैलाना  चाहते  बहुत  बड़ी  संख्या  में  जिस  तरह  से  इस  समझौते  का  स्वागत  हुआ  जिस
 तरह  से  लोगों  ने  इस  समझौते  को  पसन्द  किया  उससे  सारे  देश  के  लोगों  को  एक  राहुत  की  सांस

 मिली  मुख्य  बजट  से  लेकर  सप्लीमेंट्री  बजट  के  बीच  इन  सात  महीनों  में  राजीव  गांधी  की  सरकार
 की  यह  सबसे  बड़ी  उपलब्धि  जिसे  इतिहास  हमेशा  याद  इतिहास  में  स्वर्णाक्षरों  में  यह
 बात  लिखी  जाएगी  ।
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 उपाध्यक्ष  इसी  बीच  में  प्रधानमंत्री  जी  का  विदेशों  का  दौरा  वे

 फ्रांस  और  दूसरी  जगहों  पर  प्रधान  मंत्री  के  रूप  में  राजीव  गांधी  जी  का  यह  व्यापक  दौरा

 पहली  बार  हुआ  था  और  हम  सब  लोगों  को  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  जिस  तरीके  से  उन्होंने  हमारे  देश

 की  विदेश  नीति  को  विदेशों  में  जिस  तरीके  से  देश  की  छवि  बनाने  में'**

 अनुवाद  | [  ]

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  वह  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  के  बारे  में  बोल

 रहे  हैं  ?

 बशर  :  जब  हम  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  पर  चर्चा  कर  रहे  होते  हैं  तो

 दुनियां  की  हर  चीज  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।

 श्रो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  वह  पूरक  बजट  को  छोड़कर  सब  कुछ  बोल  रहे

 श्री  जनुल  बशर  :
 यह  आम  चर्चा  हम  सूय  के  प्रकाश  में  आने  वाली  हर  चीज  की  चर्चा

 कर  सकते

 श्रो  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  हमारे  पास  संगत  बातों  पर  चर्चा  करने  का  तो  समय  होता
 नहीं

 श्री  जेनुल  बशर  :  बजट  पर  चर्चा  करते  समय  सब  कुछ  संगत

 [  हिन्दो  ]

 उपाध्यक्ष  प्रधान  मंत्री
 जी

 का  विदेश  का  यह  दोरा  बहुत  ही  कामयाब  चाहे  वह्‌
 रूस  में  चाहे  अमरीका  भारत  की  जो  इमेज  उन्होंने  पेश  की  और  प्रधान  मंत्री  जी  को  जो  व्यक्ति
 गत  इज्जत  व्यक्तिगततौर  से  उन्होंने  दूसरे  राष्ट्राध्यक्षों  क ेसःथ  जो  अपना  रिश्ता-नाता  कायम

 जो  सम्बन्ध  कायम  किए  वह  देश  के  लिए  बहुत  गौरव  और  सौभाग्य  की  बात  मैं  आज  इस
 माध्यम  से  उनकी  बहुत  प्रशंसा  करता  हूं  और  प्रधान  मन्त्री  के  विदेश  के  इस  दौरे  पर  उनकी  बडी
 सफलता  के  लिए  उनको  बधाई  देना  चाहता

 उपाध्यक्ष  जो  सप्लीमेंट्री  बजट  पेश  किया  गया  इसमें  सबसे  अच्छी  और  तारीफ  की
 बात  यह  है  कि  जो  एन्टी  पावर्टी  प्रोग्राम्स  गरीबी  उन्मूलन  के  हैं  उनके  लिए  अधिक  घन  की  व्यवस्था
 की  गई  मुख्य  बजट  के  समय  बोलते  हुए  मैंने  इस  बात  के  लिए  सरकार  और  वित्त  मंत्री  जी  की
 आलोचना  की  थी  कि  उन्होंने  एन्‍्टी  पावर्टी  प्रोग्राम्स  के  मद  में  पिछले  वर्ष  की  बनिस्पत  इस  वर्ष  कम
 पैसा  दिया  ।  उसी  वक्‍त  वित्त  मन्त्री  जी  ने उठ  कर  कहा  था  कि  अभी  राज्यों  से  रिपोर्टे  इन  प्रोग्राम्स  के
 सिलसिले  में  नहीं  आई  हैं  ।  जब  रिपोर्टे  आ  तब  हम  सप्लीमेट्री  बजट  में  और  ज्यादा  धन  की
 व्यवस्था  करेंगे  ।  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  इस  कायंक्रम  में  उन्होंने  अधिक  धन  की  जैसा  उन्होंने

 कहा  की  है  ।

 हु  उपाध्यक्ष  हमारे  गरीबी  उन्मूलन  जैसे  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  योजना
 या  राष्ट्रीय  भूमिहीन  गारन्टी  बहुत  ही  क्रान्तिकारी  कार्यक्रम  हैं

 ।  अभी  कल  हो  हमारे  तेलग
 देशम  के  नेता  श्री  माधव  रेड्डी  कह  रहे  थे  कि  इस  कार्यक्रम  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  मैं  नहीं  जानता
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 कि  आंन्प्र  प्रदेश  में  ये  कार्य  कसे  लागू  किए  जा  रहे  लेकिन  जिन  प्रदेशों  को  मैं  जानता  हूं  और
 विशेष  कर  जिस  प्रदेश  से  मैं  आता  हूं  वहां  इस  कार्यक्रम  हालांकि  अभी  थे  ठीक  प्रकार  से  लागू
 नहीं  किए  जा  रहे  उनके  लागू  किए  जाने  में  कुछ  खामियां  लेकिन  उसके  बावजूद  भी  उन
 राज्यों  में  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  आया  बहुत  से  लोंगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाने  में  इन

 कार्यक्रमों  ने  मदद  की  है  और  साथ  ही  साथ  इन  कार्यक्रमों  के  जरिए  जो  परमासेंट  एसैट्स
 बन  रहे  जैसे  सड़क  बन  रही  स्कूल  बन  रहे  हरिजनों  के  लिए  आवास  बन  रहे

 आदिवासियों  के  लिए  आवास  बन  रहे  रोजगार  धन्धों  में  लगाए  जाने  के  जो  कायंतक्रम  हैं--ये
 वास्तव  में  क्रान्तिकारी  कार्यक्रम  सरकार  ने  इन  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  देश  की  गरीबी

 को  हटाने  की  बहुत  बड़ी  क्रान्तिकारी  शुरूआत  की  इसमें  कोई  दो  रायें  नहीं  इन  कामों

 के  लिए  जितना  भी  पैप्ता  दिया  वह  कम  है  ।  मैं  तो  अभी  भी  वर्तमान  प्रावधान  से  संतुष्ट  नहीं

 1.00  म०  प०

 लेकिन  अपने  सीधित  साधनों  में  से  जो  कुछ  दिया  मैं  उसका  स्वागत  करता  मैं  यह
 ज़रूर  कहना  चाहूंगा  कि  इसमें  और  अधिक  और  अधिक  धन  की  व्यवस्था  किए  जाने  की

 आवश्यकता  साथ  ही  मैं  पुजारी  जी  जो  हमारे  आदरणीय  वित्त  राज्य  मंत्री  यह
 कहना  चाहूंगा  कि  इन  कार्यक्रमों  को  लागू  किए  जाने  में  जो  कठिनाइयां  जो  लूपहोल्स  जो

 सुराख  उनको  बन्द  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  और  ।

 श्री  जेनल  बशर  :  कया  मैं  दोपहर  के  भोजन  के  बाद  भी  अपनी  बात  जारी  रख

 सकता हूं
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  दस  मिनट  तो  ५हले  ही  ले  चुके  हैं  ।

 श्री  जेनुल  बदार  :  यह  सब  आपकी  अनुमति  पर  निर्भर  करेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  दोपहर  के  भोजन  के  पश्चात  दो  बजे  म०  प०  फिर  समवेत

 होंगे  ।

 1.01  भ०  प०

 लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  दो  बज  म०  प०  तक  त्त्यगित

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2  बजकर  6  मिनट  पर  समवेत  हुई  ।

 2.06  भ०  प०

 महोदय  पीठासोन  हुए  ]

 अनुदानों  को  झनुप्रक  मांगें  1985-86--

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जैनुल  बशर  अपना  शाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।
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 ननीीन-+-+ै+ ++_  —  जपप्पय  -  न

 श्री  जेनुल  बशर  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  एन०आर०ई०पी०  और  एन०आर०

 एल०  जी०  पी०  के  लागू  किए  जाने  के  बारे  में  कह  रहा  इन  कार्यक्रमों  में  स्टेट  लेवल  पर
 और  खासकर  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर  जो  कमियां  उनको  दूर  करने  की  कोशिश  की  जानी  चाहिए  ।

 इसके  लिए  मेरा  सुझाव  है  कि  जनप्रतिनिधियों  को  अधिक  से  अधिक  इन  कार्यक्रमों  में  साझ्ेदार

 बनाया  जाना  उनकी  भी  प्रभावकारी  भूमिका  इन  कार्यक्रमों  को  लागू  करने  में  रखी  जानी
 जब  तक  ऐसा  नहीं  होगा  तब  तक  जिस  प्रकार  की  शिकायतें  मिल  रही  वे  शिकायतें

 बराबर  मिलती  रहेंगी  ।  हम  करोड़ों  बहुत  बड़ी  धनराशि  इन  कार्यक्रमों  के  लिए  ख्च  कर
 रहे  हैं  और  ये  बहुत  अच्छे  कार्यक्रम  जैसाकि  मैंने  पहले  भी  कहा  है  कि  इनसे  क्रांतिकारी
 परिवर्तन  समाज  देश  के  आर्थिक  ढांचे  में  आ  रहा  इसलिए  इसका  जो  लागू  किया  जाना  है

 त्रीमेंटेशन  है  |  इसी  ढंग  से  होना  गरीब  लोगों  कमजोर  लोगों  को  इस  कार्यक्रम
 से  काफी  आशाएं  बंध  रही  उमकी  आशाओं  को  मायू  स  नहीं  किया  जाना  अभी
 प्रधान  मंत्री  ने  मध्य  प्रदेश  उड़ीसा  के  आदिवासी  इलाकों  का  दौरा  किया  |  वे  वहां  पर  गांवों  में

 उनके  घरों  में  गए  और  कितनी  गरीबी  कितनी  समस्या  कितनी  परेशानी  उन्होंने
 जाकर  उसका  जायजा  उसका  अवलोकन  किया  ।  इन  इलाकों  में  भी  इन  कार्यक्रमों  के

 जरिए  व्यापक  पैमाने  पर  सुधार  लाया  जा  सकता  उनकी  हालत  बदली  जा  सकती  ऐसे
 इलाकों  में  ओर  भी  और  भी  पैसा  दिया  जाना  उनको  ऊपर  उठाने  के
 उनकी  दशा  को  सुधारने  के  मेरा  यह  भी  सुझ्नाव  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी  कुछ  हरिजन  बस्तियों  में
 भी  आदिवासियों  की  बस्तियों  में  तो  वे  गए  और  उसका  बड़ा  जबरदस्त  असर  देश  के

 गरीब  लोगों  कमजोर  लोगों  दबे  लोगों  हरिजनों  आदिवासियों  ने  प्रधान  मंत्री  की  तरफ
 भरी  निगाहों  से  देखना  शुरू  कर  दिया  है  और  उन  पर  भी  उनका  उसी  प्रकार  का  अटूट  विश्वास

 पैदा  हो  गया  है  जिस  प्रकार  से  उनका  विश्वास  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  पर  तो  मेरा  सुझाव  यह
 है  कि  वे  कुछ  हरिजन  बस्तियों  में  भी  जाएं  और  विशेषकर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  र  बिहार  के
 हरिजनों  की  बस्तियों  में  जहां  गरीबी  बहुत  अधिक  है  ।  वहां  भी  प्रधान  जी  को  अपने  दौरे
 का  कार्यक्रम  रखना  इन  बस्तियों  में  भी  उनको  जाना  इससे  उनका  मनोबल  ऊंचा
 होगा  और  जो  विकास के  कायंक्रम  हो  रहे  जो  एजेंसियां  यह  काम  कर  रही  उनको  भी  कार्य  करने
 का  उत्साह  मिलेगा  और  थोड़ा  डर  भी  पैदा  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  इस  बजट  में  सो  ऐसे  माडल  स्कूलों  को  खोलने  के  लिए  धनराशि  रखी  गई
 उसका  भी  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  अभी  शिक्षा  नीति  में  क्या  परिवर्तन  किया  जाने  वाला  उसकी

 रूपरेखा  हम  लोगों  के  सामने  नहीं  आई  मुझे  आशा  है  कि  कोई  अच्छा  और  क्रान्तिकारी  परिवर्तन

 लाया  जाएगा  ।  मैं  तो  इस  विचार  का  हूं  कि  हमारे  यहां  जो  वतंमान  शिक्षा  प्रणाली  वह  समाज

 के  सभी  लोगों  को  समान  अवसर  नहीं  देती  है  ।  इसके  बारे  में  मैं  कई  बार  कह  चुका  हूं  कि  पब्लिक

 सकल  के  पढ़े  हुए  लड़कों  और  गांव  या  शहर  के  म्युनिसिपिलिटी  के  स्कूल  के  पढ़े  हुए  लड़कों  में  समान
 नहीं  आ  सकता  ।  उनको  समान  अवसर  भी  नहीं  मिलता  है  ।  मेरा  सुझाव  यह  होगा  कि  ये

 ब्रो  माडल  सकल  खल  रहे  ये खासकर  पिछड़े  जिलों  में  खोले  जाएं  ।  उन  माडल  स्कूलों  में  समाज  के

 गरीब  तबके  के  चाहे  आर्थिक  या  सामाजिक  रूप  से  पिछड़े  उन्हीं  के  लड़कों  का  प्रवेश  किया

 बड़े-बड़े  लोग  अपने  बच्चों  को  पब्लिक  और  अच्छे  स्कूलों  में  शिक्षा  दिला  सकते  हैं  |  कमजोर
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 बगांव  का  आदमो  अपने  लड़कों  को  पब्लिक  और  अच्छे  स्कलों  में  शिक्षा  नहीं  दिला  सकता  ।  इस

 बात  की  शुरूआत  होनी  चाहिए  कि  जो  माडल  सकल  खल  रहे  हैं  उनमें  सिर्फ  गरीब  तबके  के  लोगों

 चाहे  सामाजिक  या  आधिक  रूप  से  पिछड़े  उनकी  आमदनी  की  एक  सीलिंग  होनी  चाहिए  कि

 इतनी  आमदनी  तक  के  लड़कों  को  शिक्षा  दी  जा  सकती  उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले

 आता  हूं  |  वह्‌  एक  पिछड़ा  जिला  स्वतंत्रता  संग्राम  के  जमाने  में  उसने  बड़ी  कुर्बानी  दी

 यह  सुझाव  होगा  कि  इन  माडल  स्कूलों  में  से  एक  माडल  सकल  वहां  पर  खोला  जाना  चाहिए  ।

 अन्त  में  अपने  क्षेत्र  की  बात  कहना  चाहूंगा  ।  हमारे  यहां  गाजीपुर  में  एक  स्टील  फंब्रीकेशन  प्लांट
 बताया  जाना  स्वीकृत  किया  गया  मई-जून  1984  में  वित्त  स्टील  योजना  मंत्री

 तथा  उद्योग  मंत्री  की  एक  बेठक  हुई  थी  ।  उस  मीटिंग  में  यह  प्रोजेक्ट  स्वीकृत  किया  गया

 लेकिन  बाद  में  पता  नहीं  कंसे  वह  फिर  से  स्टडी  करने  के  लिए  किसी  एक  कमेटी  को  दे  दिया  गया  ।

 उस  कमेटी  ने  शायद  यह  रिपोर्ट  दी  है  कि  कह  वायेबल  नहीं  है  ।  इतने  मंत्रियों  की  बैठक  में  यह

 फैसला  किया  गया  था  और  जिसका  ऐलान  रेडियो  तथा  प्रेस  में  भी किया  गया  एक  करोड़

 रुपया  1984-85  5  में  इसके  लिए  रखा  गया  था  ।  इस  प्रकार  का  कोई  फैसला  बदला  जाए  तो  इससे

 लोगों  में  बड़ी  मायूसी  और  उत्तेजना  पैदा  होगी  ।  वित्त  मंत्री  जी  यहां  पर  बंठ  हुए  मेरा  उनसे

 निवेदन  वह  कि  वह  इस  बात  को  देखें  कि  उनकी  मौजूदगी  में  यह  चीज  तय  हुई  थी  कि  गाजीपुर
 के  दिलदार  नगर  में  वह  क!रखाना  लगाया  जाना  चाहिए  |  उसके  लिए  एक  करोड़  रुपए  की

 धनराशि  स्वीकृत  हो  चुकी  अगर  किसी  तरह  से  यह  प्रयास  किया  गया  कि  उसको  बदला  जाए
 तो  यह  बड़ा  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  होगा  ।  इस  मामले  में  मैं  खासकर  पुजारी  जी  का  ध्यान  आकृष्ट  करना

 चाहूंगा  कि  वह  अपने  व्यक्तिगत  लेवल  से  भी  इस  बात  को  देखने  का  कष्ट  करें  ।

 ]

 श्री  गिरधारो  लाल  डोगरा  :  मैं  वर्ष  1985-86  की  अनुदानों  की

 अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  श्री  रेड्डी  ने  उल्लेख  किया  है  कि  यह  अनुदानों  की

 अनुपूरक  मांगों  की  पहली  किश्त  नहीं  अपितु  वित्त  मन्त्री  महोदय  इस  सभा  में  अ
 न॒दानों  की

 अतुपूरक  मांगों  की  ऐसी  अनेक  किश्तें  लेकर  आयेंगे  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  वक्तव्य  कहां  तक  सही
 मेरे  विचार  से  वह  उन  समस्याओं  की  गम्भीरता  को  नहीं  समझ  सके  जिनका  वित्त  मंत्रालय

 को  और  वित्त  मनन्‍्त्री  महोदय  को  सामना  करना  विशेषरूप  से
 इस  वर्ष  ।  गत  मई  में

 1985-86  5-86  के  सामान्य  बजट  को  पास  किये  जाने  के  पश्चात  इस  वर्ष  हमारे  देश  को  अभूतपूर्व  सूखे

 का  सामना  करना  पड़ा  ।  और  अब  गत  दो  मास  से  देश  के  बहुत  से  भागों  में  अभूतपूर्व  बाढ़  आ  रही

 है  ।  और  फिर  कुछ  राजनीतिक  समस्याएं  भी  जिनका  मेरे  मित्र  ने  उल्लेख  किया  विशेषकर

 पंजाब  में  जो  कुछ  हुआ  है  ।  कुछ  समय  पहले  देश  के  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  में  दो  राज्यों
 के

 बीच  सशस्त्र

 भिड़न्त  हुई  थी  ।  इस  देश  में  जब  कुछ  ऐसी  घटाएं  घटेगी  तो  क्‍या  आप  समझते  हैं  कि  अतिरिक्त

 खर्च  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  ?  जब  कभी  भी  लोगों  को  धन  की  आवश्यकता  होती  जब  कभी

 भी  केन्द्रीय  सरकार  को  स्थानीय  सरकार  की  सहायता  करनी  होती  राज्य  सरकार  या  किसी

 विशेष  स्थान  को  विशेष  वर्ग  के  लोगों  की  सहायता  करनी  होती  है  धन  खर्च  करना  पड़ेगा  और

 अनुपूरक  मांगों  के  माध्यम  से  उन्हें  संसद  को  स्वीकृति  के  लिए  लाना  यदि  सरकार  स्थिति

 के  प्रति  सजग  है  और  एक  उत्तरदायी  सरकार  के  रूप  न  केवल  विधायिका  के  बल्कि  जनता

 के  लिए  कार्य  करती  है  और  लोगों  के  प्रति  अपने  कर्तव्य  का  पालन  करंती  है  तथा  घन  खत  करके
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 संसद  के  पास  स्वीकृति  के  लिए  आती  है  तो  उसमें  क्‍या  बुराई  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  कि
 घाटा  बहुत  अधिक  और  इससे  मुद्रास्फीति  बढ़ेगी  तो  यह  बहुत  खराब  परन्तु  यदि  घाटा  बढ़ी  हुई
 उत्पादकता  की  अच्छी  सामाजिक  सेवाओं  की  ओर  ले  जाता  है  और  मुद्रास्फीति  को

 नहीं  बढ़ाता  है  तो  यह  बहुत  अच्छा  यदि  आप  रुपया  भी  उधार  लेते  हैं  तो  आपका  घाटे  का
 बजट  परन्तु  यदि  आप  उचित  रूप  से  मुद्रा-नियन्त्रण  बनाए  रखते  हैं  तो  इससे  क्या  अन्तर  पड़ता

 प्रश्न  यह  है  कि  आप  धन  किसलिए  खर्च  कर  रहे  हैं  ।  हमें  यही  तो  देखना  केवल  यह
 कहना  कि  चूंकि  यह  घाटे  का  बजट  इसलिए  बुरा  है  तो  यह  ठीक  नहीं  है  पुराने  दिन  चले  गए  हैं
 और  हम  न  तो  पुलिस  राज्य  चला  रहे  हैं  और  नहीं  पूंजीवादी  हमारा  तो  कल्याणकारी  राज्य
 है  जिसमें  हमें  लोगों  के कल्याण  की  बात  सोचनी  मैं  अपने  विपक्ष  के  मित्रों  द्वारा  की  शई
 आलोचना  को  समझने  में  असमर्थ  हूं  |  सम्भवतया  वे  इन  बातों  को  खुले  दिमाग  से  सोच  पाते  हैं  ।
 एक  सावधान  वित्त  मन्‍्त्री  अनावश्यक  रूप  से  ऐसा  नहीं  वह  तो  तभी  प्रावधान  करेगा  जब

 इसकी  नितानत  आवश्यकता  होगी  ।  मैं  कहूंगा  कि  वित्त  मंत्रालय  जो  कुछ  भी  कर  रहा  है  यह
 सही  है  और  इसकी  तकनीक  काफी  अच्छी

 परन्त  मेरी  एक  शिकायत  भी  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  को  20  कार्यक्रमों  को  चलाने
 के  लिए  धन  देती  है  और  फिर  भूल  जाती  है  ।  मेरे  मित्र  ने  समेकित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कार्य  समेकित  फसल  विकास  आदि  कार्यक्रमों  का  उल्लेख
 किया  है  ।  ये  सभी  कार्यक्रम  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चालू  किये  जाते  परन्तु  धन  राज्यों  को  दिया
 जाता  है  और  राज्य  इसको  करते  क्या  हैं  इसकी  कोई  परवाह  नहीं  करता  है  ।  यहीं  पर  वित्तीय  और
 प्रशासनिक  नियन्त्रण  की  ढील  जब  केन्द्रीय  सरकार  धन  प्रदान  करती  है  तो  उन्हें  इसके  उपयोग
 पर  भी  निगरानी  रखनी  किसी  को  वहां  पर  जाकर  यह  देखना  जांच  करनी  चाहिए
 कि  क्‍या  कार्यक्रम  को  उचित  स्थल  पर  लागू  किया  जा  रहा  है  अथवा  कागज  पर  ही  कायंवाही  चल  रही

 कुछ  ऐसे  राज्य  भी  हो  सकते  जहां  पर  इन्हें  भली-भांति  लागू  किया  जा  रहा  है  परन्तु  अन्यथा
 हरकोई  इसके  बारे  में  शिकायत  कर  रहा  है  ।  मैं  यह  तो  नहीं  करता  हूं  किसभी  राज्य  इस  कार्यक्रम
 के  साथ  अन्याय  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  अधिकांश  राज्य  यही  कर  रहे  हैं  और  मेरे  राज्य  में  तो  यह  कार्यक्रम
 एकदम  असफल  हो  गया  है  ।  या  तो  यह  धन  उन  कुछ  उपयुक्‍तों  की  जेब  में  चला  जाता|है  जो  जिलों  के
 विकास  आयुक्‍त  हैं  याफिर  किसी  अन्य  उद्देश्यार्थ  इसका  उपयोग  किया  जा  है  ।  हमारे  राज्य  में
 सकों  का  एक  वर्ग  जिन्हें  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  से  भी  ऊंचा  समझा  जाता  भारतीय  प्रशासनिक
 सेवा  के  युवा  अधिकारियों  की  जिले  के  प्रशासन  में  हाथ  डालने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  जनता
 की  सेवा  करने  का  अवसर  उन्हें  नहीं  दिया  जाता  जिन  लोगों  ने  अपनी  नौकरी  नीचे  से  लिपिक  के
 रूप  में  आरंभ  की  थी  वे  पदोन्नति  पाकर  ऊंचे  पदों  पर  पहुंच  गये  हैं  और  उन्हें  जिलों  का  प्रभारी  बना
 दिया  गया  दूसरी  ओर  बंठे  मेरे  मित्र  तब  चिल्लाने  लगते  हैं  जब  श्री  नामग्याल  कुछ  बोलते  हैं  ।
 चौवे  आप  जरा  सुनिये  ।  कुछ  लिपिकों  और  छोटे  प्रशासकों  को  वरिष्ठ  वेतनमान  दे  दिए  जाते
 हैं  और  उन्हें  महत्वपूर्ण  पदों  पर  तेनात  कर  दिया  जाता  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  युवा
 अधिकारी  जो  भली  भांति  प्रशिक्षित  और  देशभक्त  होते  उन्हें  जिलों  का  प्रभारी  नहीं  बनाया
 जाता  पहले  भी  ऐसा  ही  होता  था

 और  अभी  भी  यही  हो  रहा  कार्यक्रम  को  लागू
 करने  सम्बन्धी  कई  पद  खाली  पड़े  हैं  विशेषकर  आई०  सी०  डी०  के  ।  उन्हें  भरा  न  हीं  जाता  ये
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 कार्यक्रम  बहुत  अच्छे  हैं  परन्त  उन्हें  सही  ढंग  से  लाग  नहीं  किया  जाता  मेरा  निवेदन  है  कि
 सम्बन्ध में  कुछ  किया  जाना

 जहां  तक  कृषि  का  सनन्‍्बन्ध  पशुपालन  के  लिए  बहुत  सारा  धन  किया  जा  रहा  है  ।  यह
 बहुत  अच्छी  बात  कृषि  के  क्षेत्र  में  यथेष्ट  मात्रा  में  धन  प्रदान  किया  जा  रहा

 ः
 ।  परन्तु  हमें  यह

 भी  देखना  च्राहिए  कि  विभाग  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अधिक  दध  के  उपयोग  को  लोकप्रिय  ब  नाए  ।  गरीब
 लोगों  को  कम  दरों  पर  दूध  प्रदान  करने  के  लिए  कुछ  किया  जाना  चाहिये  ।  हमारे  लोग  कुपोषण  के
 शिकार  हो  रहे  हैं  और  कुपोषण  एक  बड़ी  भारी  समस्या  है  भौर  दूध  के  बिना  कुछ  भी  नहीं  किया  जा
 सकता  ।

 जहां  तक  शिक्षा  की  बात  है  यह  बड़ा  अच्छा  कि  हम  प्रत्येक  जिले  में  एक  आदर्श  विद्यालय
 खोलने  जा  रहे  हैं  तथा  शिक्षा  क ेलिए  एक  नई  नीति  अपनाने  जा  रहे  हैं  ।  मेरा  यह  निवेदन  है
 कि  हमें  एक  समान  पाठ्यक्रम  निर्घारित  करना  चाहिये  ।  जो  कुछ  भी  आप  क॒पया  राज्यों  से

 सलाह
 भी  लें  और  उन्हें  विश्वास  में  लेकर  यह  निश्चित  करें  कि  सबके  लिए  पाठ्यक्रम  एक  सा  होना
 चाहिए  अन्यथा  पिछड़े  राज्यों  का विकास  नहीं  होने  पायेगा  ।  व्यावसायिक  महाविद्यालयों  में  प्रवेश  मुख्य
 पाठ्यक्रम  पर  निर्भर  करता  है  और  यदि  किसी  राज्य-विशेष  में  पाठ्यक्रम  भिन्न  हैं  उस  राज्य
 के  बच्चों  को  व्यावसाथिक  महाविद्यालयों  में  प्रवेश  नहीं  मिल  पायेगा  ।  हम  इसी  कारण  घाटे  में  रहते
 आये  हैं  ओर  हमारे  बकक्‍्चों  को  अच्छ  संस्थानों  में  प्रवेश  नहीं  मिल  पार्ता  एक  समान  पाठ्यक्रम

 होना  चाहिये  और  राज्यों  से सलाह-मशबिरा  करके  इसको  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  चाहिए  ।

 शिक्षा  नीति  के  बारे  में  भी  राज्यों  स ेसलाह  ली  जानी  चाहिए  ।

 जहां  तक  खाद्यान्नों  का  सम्बन्ध  देश  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  खामियां  इस
 सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारें  असफल  हो  रही  सहकारिताएं  असफल  हो  रही  हैं  और  सरकारी  सहायता
 प्राप्त  खाद्याननों  की  वस्तुएं  अन्ततः  उन  काला  बाजारियो  के  माध्यम  से  बेची  जा  रही  हैं  जिनके  मन
 में  पुराने  मानव  मूल्यों  के  लिए  कोई  जगह  नहीं  हमारी  सरकार  को  यह  देखना  चाहिए  कि

 राज्य  सहकारी  प्रणाली  को  सही  ढंग  से  चलाएं  और  एक  अच्छी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को

 अपनाएं  ।

 अब  मैं  औषधियों  की  बात  करता  हूं  ।  आप  एक  युवा  हैं  और  आपको  चिकित्सा  केन्द्र
 जाने  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ती  है  ।  परन्तु  मेरे  जैसे  लोगों  को  जाना  पड़ता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  भी  जा  रहे  हैं  ।

 भ्रो  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  नकली  दवाईयां  बहुत  चिकित्सक  कुछ  औषधियां  लिख  देते

 हैं  और  हमें  मिलती  कुछ  और  ही  हैं  ।  और  फिर  विभाग  भी  बड़े  पैमाने  पर  खरीद  करता  है  और

 उन्हें  ही  हमारे  पल्‍ले  डाल  दिया  जाता  है  |  जहां  तक  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  में
 धुविधाओं  का  सम्बन्ध  वे  स्वागत  योग्य  परन्तु  सारे  देश  के  लिए  एक  संस्थान  पर्याप्त  नहीं  है  ।
 अत  ह  सुनिश्चित  करना  है  कि  ऐसी  सुविधाएं  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  उपलब्ध  कराई  हमें

 यह  भी  देखना  है  कि  ग्रामीण  और  शहरी  दोनों  ही  क्षेत्रों  में
 और  विशेषरूप  से  राज्यों  की

 राजधानियों  में  एक  अच्छी  चिकित्सा  व्यवस्था  का  विकास  होना  चाहिए  ।  जहां  तक  उद्योगों
 का  संबंध  लघु  उद्योगों  के  विकास  हेतु  बहुत  कुछ  किया  गया  है  |  मैं  केवल  यह  कहूंगा  कि  राज्यों
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 द्वारा  एक  सीमित  समय  के  लिए  कुछ  रियायतें  दी  जाती  हैं  ओर  वास्तव  में  होता  यह  है  कि  जैसे  ही
 पांच  वर्ष  की  अवधि  समाप्त  हो  जाती  है  नए  यूनिट  पुराने  यूनिटों  द्वारा  धकेल  दिए  हैं  क्‍योंकि

 पांच  वर्ष  की  अवधि  में  कोई  भी  यूनिट  अपने  पैरों  पर  खड़ा  नहीं  हो  पाता  ।  वे  प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर

 सकते  ।  समस्या  का  गम्भीरता  से  अध्ययन  करने  की  आवश्यकता  परन्तु  मेरे  पास  कोई  हल
 बिक्री  कर  16  या  17  प्रतिशत  है  और  कुछ  नए  यूनिंटों  को  बिक्री  कर  से  छूट  दी  जाती

 16  प्रतिशत  एक  बड़ी  राशि  होती  पुराने  यूनिट  जिन्हें  हमने  पेरों  पर  खड़े  होने  के  लिए

 कछ  सुविधाएं  दी  थीं  नए  यूनिटों  से  प्रतिस्पर्धा  में  जल्‍दी  ही  खतम  हो  जाते  हैं  ।

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  को  यह  भी  अवश्य  ही  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  जब  तक

 हमारे  पास  बाहर  पर्याप्त  बिजली  न  हो  मिट्टी  का  तेल  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  कराया  जाए  ।  परन्तु
 मिद्री  का  तेल  आसानी  से  उपलब्ध  नहीं  होता  है  ।

 जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  का  संबंध  मैं  यह  अवश्य  कहूं गा
 कि  उनकी  ओर  अधिक  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 मैं  एक  बार  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  पर  आता  हमें  राज्यों  को  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  लागू
 करने  के  लिए  आग्रह  करने  के  वजाय  उन्हें  विवश  करना  चाहिए  |  जब  तक  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  लागू
 नहीं  किया  जाता  निर्धन  लोगों  की  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होगा  ।  दूर-दराज  और  अलग-अलग  क्षेत्रों

 में  यदि  केवल  बीस  सूत्री  कार्य  क्रम  ही  ईमानदारी  से  लागू  किया  जाए  तो  उससे  सहायता  मिलेगी
 और  लोग  स्वयं  को  इस  महान  देश  का  अंग  समझने  लगेंगे  ।  दूसरी  ओर  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  ये

 कार्यक्रम  उन  पर  थोप  दिए  गए  हैं  ।  ये  लोग  मंदानी  क्षेत्रों  के  हैं  ।  वे  दूरदराज  क्षेत्रों  की  समस्याओं  से
 अवगत  नहीं  हैं  |  वे  यदि  वहां  जाकर  देखें  कि  लोग  किस  प्रकार  जीवन  बिता  रहे  हैं  तो  उन्हें
 वास्तविक  स्थिति  का  पता  चलेगा  ।  दूर-दराज के  क्षेत्रों  में  यदि  इसे  उचित  ढंग  से  कार्यान्वयन
 किया  जाए  तो  वहां  रहन-सहन  बेहतर  हो  सकता  है  ।  परन्तु  इसे  तब  तक  उचित  ढंग  से  लाग  नहीं

 किया  जा  सकता  जब  तक  अधिकारी  दौरा  नहीं  करते  ।  और  यदि  कोई  अधिकारी  क्रियावयन  के
 मामले  में  गम्भीर  और  ईमानदार  नहीं  है  तो  वह  दी  गई  राशि  खर्च  नहीं  करेगा  या  उसका  दुरुपयोग
 करेगा  ।  अतः  इसे  अत्यन्त  ईमानदारी  से  लागू  करना  होगा  और  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  यह  जांच

 करने  के  लिए  कि  इस  कार्यक्रम  पर  उचित  ढंग  से  काम  हो  रहा  है  या  नहीं  एक  मशीनरी  होनी

 चाहिए  ।  और  उन्हें  यह  सुनिश्वत  करना  चाहिए  कि  इसे  सही  प्रकार  से  लागू  किया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 भ्री  गिरधारी  लाल  आपने  मेरे  अनुरोध  पर  मुझे  इतना  समय  दिया  इसके

 लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।  पुनः  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 श्री  नारायण  चौबे  :  इससे  पूर्व  कि  मैं  अतुप्रक  मांगों  पर  बोलना

 आरम्भ  मैं  मंत्री  महोदय  से  इन  सब  बातों  पर  विचार  करने  का  अनरोध  करता  हूं  ।  ज॑सा  कि
 आप  जानते  हैं  सभी  मुख्य  मंत्री  दिल्ली  में  एकत्रित  हुए  थे  और  वे  टैक्सਂ  लागू  करने  के

 लिए  सहमत  हो  गए  थे  ।
 परन्तु  इसे  अभी  तक  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  आप  इस

 पर  विचार  करेंगे  ।

 पिछले  दो  से  अधिक  वर्षों  से  छोटे  सिक्कों की  कमी  चल  रही  है  और  अब  हम
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 सिक्‍कों  का  आयात  कर  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि  हम  यह  आयात  पहली  बार  कर  रहे  हैं  ओर  वह
 भी  इंगलैण्ड  जैसे  देश  से

 ५

 श्रम  भारत  से  अधिक  मंहगा  हमें  यह  देखना  होगा  कि  क्या  हम  उस

 पर  अधिक  तो  खर्च  कर  नहीं  रहे  हैं  ?  छोटे  सिक्कों  की  कमी  तत्काल  हल  की  जानी

 इसके  बाद  आपने  समस्याग्रस्त  कुछ  गांवों  के लिए  धन  स्वीकृत  किया  सरकार

 द्वारा  कुछ  वर्ष  पूर्व  समस्या  प्रधान  गांव  निर्धारित  किए  गए  थे  और  वह  भी  लगभग  ।0  वर्ष  पहले  ।
 अब  और  भी  बहुत  से  गांव  समस्याग्रस्त  गांवों  की  श्रेणी  में  आ  गए  हैं  ।  कोई  ऐसा  तरीका  निकाला

 जाना  चाहिए  जिससे  समस्याग्रस्त  गांवों  की  सूची  अद्यतन  की  जाए  ।

 जहां  तक  इन  गांवों  को  जलपूर्ति  का  संबंध  दो  योजनाएं  एक--राज्य  सरकार  को

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  क्या  करना  चाहिए  ।  यह  कार्यक्रम  सभी  राज्यों  में  लागू

 एक  त्वरित  कार्यक्रम  है  इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  बराबर  का  अनुदान  देती  है  ।  होता
 यह  है  कि  कई  राज्य  धन  अभाव  के  कारण  आवश्यकतानुसार  खर्च  नहीं  कर  सकते  हैं  चाहे  केन्द्र  द्वारा

 कुछ  आबंटन  कर  भी  दिया  गया  हो  ।  चूंकि  राज्य  खर्च  नहीं  कर  सकता  इसलिए  केन्द्र  भी  नहीं
 करता  इस  त्वरित  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अनुदान  देना  खतम  करना  होगा  ।  केन्द्र  को इस  बात

 का  ध्यान  रखे  बिना  कि  राज्य  पैसा  खर्च  कर  सकते  हैं  या  नहीं  पैसा  खर्च  करना  चाहिए  जैसा  कि

 वर्ष  1984  में  चुनाव  वर्ष  में  किया  गया  था  ।

 तीसरे  लगभग  दो  वर्ष  से  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  में  भर्ती  पर  प्रतिबन्ध  ह ैऔर  इस

 कारण  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवओं  में  भारी  नुकसान  हो  रहा  मेरा  अनुरोध  है  कि  केन्द्रीय

 सरकार  की  सेवाओं  में  भर्तती  पर  लगे  इस  प्रतिबन्ध  को  तत्काल  खतम  किया

 मैंने  यह  भी  देखा  है  कि  सिंचाई  के  लिए  कोई  धनराशि  आबंटित  नहीं  की  गई  मानो  इस
 विभाग  को  धन  की  कोई  आवश्यकता  ही  न  आपने  देखा  है  कि  देश  के  अधिकांश  भागों--उत्तर

 और  दक्षिण  में  सब  जगह  बाढ़  आई  हुई  है  ।  आप  निकट  भविष्य  में  फिर  सिंचाई  के  लिए  अनुपूरक
 मांगें  लायेंगे  ।

 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  दो  परियोजनाओं  के  लिए  घन  की  मांग  कर  रहा

 है  ।  एक  है  तीस्‍्ता  परियोजना  ।  आपको  तीस्ता  परियोजना  पूरी  करने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि

 उपलब्ध  करानी  चाहिए  क्‍योंकि  आप  इसमें  जितना  विलम्ब  करेंगे  उतना  ही  आपको  अधिक  खर्च

 करना  पड़ेगा  ।

 पश्चिम  बंगाल  एक  ओर  जिस  परियोजना  के  लिए  संघर्ष  कर  रहा  है  वह  है  मिदनापुर  में

 बसराधघाट  में  सुवर्ण रेखा  नदी  पर  बान्ध  का  निर्माण  ।  इस  क्षेत्र  में  जो  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध

 वह  इस  क्षेत्र  के  छः  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  है  ।

 आपकी  इन  अनुपूरक  मांगों  के  बारे  में  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  जो

 दोहराना  नहीं  चाहता  परन्तु  मैं  यह  पूर्ण  विश्वास  के  साथ  कह  सकता  हू  कि  इसी  वित्त  .  वर्ष  में  आप

 दो  या  तीन  बार  और  अनुपूरक  मांगें  लायेंगे  ।

 जीबन  निर्वाह  मूल्य  सूचकांक  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  अभी  मई  में  ही  आपने  मंहगाई  भत्ते  की

 एक  किश्त  दी  मूल्य  सूचकांक
 में  फिर  बृद्धि  होगी  ।  आपने  यह्‌  नहीं  बताया  क्रि  केन्द्रीय  सरकार
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 कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ता  देने  पर  आप  कित्  ब॑करना  चाहते  हैं  क्योंकि  आप  इसे

 चाहते

 मुझे  रक्षा  मंत्रालय  की  अनुपूरक  मांगों  में  कोई  दोष  नजर  नहीं  आता  क्योंकि  आप  यह
 दिखाना  चाहते  हैं  कि  आपका  स्वास्थ्य  अच्छा  जबकि  यह  सच  नहीं  आपकी  रक्षा  के  लिए

 पुनः  अनुपूरक  मांगें  लानी  होंगी  । आपको  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  लिए  हे  लीकाप्टर

 खरीदने  आपको  15  एम०  एम०  की  तोपें  खरीदनी  पड़ेंगी  ।  आपने  वर्तमानअ  नुपूरक  मांगों  में

 ये  बातें  नहीं  कहीं  हैं
 ।  आप  एक  बार  और  या  दो  या  तीन  बार  और  अनुपूरक  मांगें

 ६५ |

 अब  मैं  ओवरड़ाफ्ट  को  लेता  हूं  ।  इस  सभा  में  जब  कभी  1982,  1983  और  1984  में

 ओवरड्राफ्ट
 का  प्रश्न  उठा  तो  आपने  हमेशा  पश्चिम  बंगाल  के  प्रथम  स्थान  पर  होने  को  बात  कही  ।

 अब  पश्चिम  बंगाल  प्रथम  स्थान  पर  नहीं  है  ।  उत्तर  प्रदेश  है  ।  परन्तु  राज्य  ओवरड्राफ्ट  लेने  के  लिए

 विवश

 )

 सभी  राज्यों  को  अपने  अधीन  अस्पतालों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध

 सड़कें  शिक्षा  ओर  सिंचाई  आदि  जैसे  काम  करवाने  हैं  ।  इन  कार्यों  के  लिए  वे  धन  कहां  से
 लायेंगे  ?  राज्यों  के  सारे  संसाधन  आप  जुटा  लेते  हैं  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  डोगश  :  उनके  अपने  संसाधन  हैं  ।

 श्री  नारायण  चौबे  :  उनके  संसाधन  अत्यन्त  सीमित  हैं  ।  आपके  राज्य  में  नेशनल  कांफ्रेंस  की
 सरकार  है  इसलिए  आप  इस  प्रकार  बोल  रहे  हैं  ।  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  के  लोग  ऐसा  नहीं  बोलेंगे

 मार्च  और  इकक्‍्कीस  जन  के  बीच  आपने  पिछले  वर्ष  की  तलना  में  इस  वर्ष  अधिक  ऋण  लिया

 5।  यह  पिछले  वर्ष  से  5,280  करोड़  रुपये  अधिक  और  पिछले  चार  सप्ताहों  से

 21-6-85  से  आपने  3,106  करोड़  रुपग्रे  का ऋण  लिया  है  ।  इस  प्रकार  आप  भारतीय  रिजर्व  बैग

 से  अधिकाधिक  ऋण  लेते  जा  रहे  हैं  और  दूसरों  को  उपदेश  दे  रहे  आपका  स्वास्थ्य  उतना  अच्छा

 नहीं  जितना  आप  दिखावा  कर  रहे  हैं  ।  इसी  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  राज्यों  को

 ऋण  के  रूप  में  394  करोड़  रुपये  की  कमी  आई  है  ।

 बेरोजगारी  और  आप  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  अपने  देश  में  पहले  ही  निमन्त्रण

 दे  रहे  आपने  पंजीगत  माल  की  200  घस्तुएं  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत

 रखी  हैं  जितके  माध्यम  से  आप  जल-विद्युत  सयन्त्र  ताप  विद्युत  सयन्त्र  कपड़ा

 जूट  वस्त्र  मशीनरी  मंगवा  रहे  हैं  और  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  का  गला  घोट  रहे  हैं  ।  इस

 प्रकार  इसमें  कुछ  भी  सन्देह  नहीं  कि  बेरोजगारी  में  वृद्धि  होगी  ।

 पिछले  दिनों  ही  हाजीपुर  से  उत्तर  प्रदेश  तक  गैस  पाइप  बिछाने  का  ठेका  इटली  की  एक
 कम्पनी

 को  दिया  गया  है  ।  समाचार-पत्रों  की  एक  रिपोर्ट  के  अनुसार  गुजरात  विद्युत  बोर्ड  ने  भारतीय

 फर्म  की  लागत  और  भारतीय  तकनीकी  जानकारी  की  लागत  पर  प्लांटਂ  का  ठेका  एक

 फ्रांसिसी  फर्म  को  दिया  है  ।  यदि  आप  भारतीय  तकनीकी  जानकारी  लेते  तो  आपको  100  लाख  डालर
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 आप  अपने  सामान्य  राजस्व  के  लिए  जनता  से  ऋण  ले  रहे  हैं  इसका  अर्थ  है  आप

 धीरे  सामान्य  राजस्व  के  लिए  जनता  से  ऋण  ले  रहे  हैं  और  देश  के  भविष्य  को  गिरवी  रख

 रहे

 मैं  काले  धन  के  बारे  में  नहीं  बोलना  चाहता  ।  कोई  कह  रहा  था  यह  32,000  करोड़

 रुपया  काला  धन  है  ।  श्री  वसन्‍्त  साठे  कहते  हैं  यह  54,000  करोड़  रुपए  मैं  नहीं  जानता  कौन

 ठीक  आपने  सोचा  था  इन  बड़े  लोगों  को  धन  देकर  आप  अधिक  पैसा  इकट्ठा  कर  सकेंगे  परन्तु
 यह  गलत  सिद्ध  हुआ  पिछले  कुछ  महीनों  में  वसूली  केवल  भाठ  प्रतिशत  बढ़ी  यद्यपि  आपका

 लक्ष्य  पूरे  वर्ष  क ेलिए  बीस  प्रतिशत  यदि  आप  पांच  महीनों  में  8  प्रतिशत  ही  वसूली  कर

 सकते  हैं  तो  आप  28  प्रतिशत  वसूली  के  लक्ष्य  को  कभी  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।

 कलकत्ता  चैम्बर  आफ  कामर्स  के  अध्यक्ष  ने  पिछले  दिनों  ही  वित्त  मंत्री  श्री  विश्वनाथ

 प्रताप  सिंह  के  समक्ष  इसी  प्रकार  की  बात  कहीं  थी  ।  उ-होंने  कहा  :

 धन  में  रियायत  से  जमाखोरों  को  न  तो  गैर-कानूनी  धन  संचय  को  छोड़ने  में  और

 न  ही  उनको  ईमानदारी  से  कमाए  गए  धन  और  कानूनी  उद्यमों  तक  स्वयं  को  सीमित

 रखने  में  प्रेरणा  मिलेगी  ।

 इस  प्रकार  आपको  जो  प्राप्त  हो  रहा  वह  यह  है  ।  मार्च  में  हमारे  समक्ष  बजट  प्रस्तुत  करते  हुए
 आपने  कहा  था  इससे  हम  एक  नए  युग  में  प्रवेश  हम  जब  इक्कीसवीं  शताब्दी  में  प्रवेश  करेंगे

 १  तो  हम  अत्यन्त  समृद्ध  परन्तु  आप  जो  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  उससे  वास्तव  में  राट्रीय  तबाही
 आएगी  और  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  बड़े  आराम  से  शोषण  कर  आप  कृपया  इस  नीति

 को  बदल  डालिए  और  राष्ट्र  समर्थक  तथा  बहुराष्ट्र  विरोधी  भारत  समर्थक  ओर  बहू  राष्ट्र
 विरोधी  बनिए  ।  अन्यथा  बेरोजगारी  और  बढ़ेगी  ।  कालाहांडी  में  पहले  ही  बच्चे  बेचे  जा  रहे  हैं  ।

 हम  देख  रहे  हैं  पहले  ही  लाखों  लोग  बेरोजगार  बेरोजगारी  में  हमारा  प्रथम  स्थान

 हम  विश्व  में  निरक्षरता  के  मामले  में  प्रथम  स्थान  पर  हम  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  में

 प्रथम  हैं  । आप  यदि  अब  भी.न  रुके  तो  लोगों  को  लड़ना  पड़ेगा  ।

 आपके  दल  के  लोग  हमारे  साथ  मिलकर  इन  सब  बातों  के  लिए--बन्द  पड़ी  मिलों  को

 खुलवाने  के  केन्द्र  सरकार  से  अधिक  सहायता  प्राप्त  करने  क ेलिए  एक  आन्दोलन  चलाने  का

 प्रयास  कर  रहे  12  सितम्बर  को  सम्पूर्ण  बंगाल  बन्द  इसमें  के  नेता  भी
 सम्मिलित  होंगे  ।  मैं  शुक्रगुजार  हूं  कि  वे  समझते  हैं  कि भारत  सरकार  की  जन  विरोधी  नीतियों  का

 मुकाबला  करने  के  लिए  हमारे  साथ  मिलकर  चलना  जरूरी  यह  इस  महीने  या  198  5
 में  होगा  और  मेरे  विचार  में  1986  तक  सम्पूर्ण  सभा  वर्तमान  जन-विरोधी  नीतियों  को
 बदलने  के  लिए  एक  होगी  ।  आप  यदि  नीति  नहीं  बदलते  तो  आपको  भारत  की  जनता  की  आवाज

 सुननी  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  बसव  राजेश्वरी  ।

 बसथ  राजेद्वरी  :  उपाध्यक्ष  मैं  वर्ष  1985-86  की  अनुदानों
 —

 *कन्नड़  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 की  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करती  वर्तमान  वर्ष  मैं  हम  पहली  बार  3872.54  करोड़

 रुपए  के  अनुपूरक  बजट  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 कम  —_—_—_-—

 कई  राज्यों  ने  ओवरड्राफ्ट  किया  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  राज्यों  और  संघ-शासित
 क्षेत्रों  को ओवरड्राफ्ट  की  इस  बीमारी  से  छुटकारा  दिलाने  का  प्रयास  किया  राज्यों  को  मध्यावधि

 ऋण  देने  के  लिए  1628  करोड़  रुपए  रखे  गए  हैं  ताकि  वे  ओवरड्राफ्ट  से  बच  सके  ।  परन्तु  अब  इस
 राशि  का  सही  उपयोग  सुनिश्चित  करना  राज्यों  का  काम  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  इसके  बाद  राज्य

 ओवरड्ाफ्ट  से  बचने  के  लिए  अधिक  जिम्मेवारी  से  काम

 केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  क ेविकास  के  लिए  काफी  धनराशि  खर्च  कर  रही  परन्तु  मैं

 महसूस  करती  हूं  कि  राज्य  स्तर  और  केन्द्रीय  स्तर  पर  खर्च  बहुत  ज्यादा  लगभग  सभी  राज्यों  में

 गैर-योजना  खर्च  योजना  खर्च  से  बहुत  ज्यादा  इसे  बन्द  करना  गैर-योजना  खर्च  का  मैं

 विरोध  करती  हूं  और  मुझे  आशा  है  कि  हमारे  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  मुझे  गलत  नहीं  सरकार
 गैर-योजना  खर्च  के  कई  कारण  बता  सकती  है  जैसा  कि  मंहगाई  भत्ते  और  अन्तरिम  राहत  आदि  का

 भुगतान  ।  परन्तु  इसके  बावजूद  मेरा  यह  मत  है  कि  गैर-योजना  खर्च  यथासंभव  कम  होना

 कुल  3872.54  करोड़  रुपए  में  से  2516.71  करोड़  रुपया  गैर-योजना  खर्च  के  लिए  योजना
 खर्च  के  लिए  केवल  1355.83  करोड़  रुपए  हैं  ।

 इस  प्रकार  की  स्थिति  से  बचना  होगा  और  यह  देखा  जाना  चाहिए  कि  गैर-योजना  व्यय

 योजना  व्यय  से  कम  हो  ।

 हमारे  प्रधान  मन्त्री  योज़ञना  आयोग  के  अध्यक्ष  हैं  तथा  हमारे  वित्त  महोदय  और  अन्य  वित्त

 विशेषज्ञ  योजना  आयोग  में  इस  आयोग  ने  आवश्यकताओं  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  को  घन
 आबंटित  किया  ।  परन्तु  यह  देखना  भी  उतना  ही  महत्वपूर्ण  है  कि  आबंटित  धन  का  सदुपयोग  किया

 यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कि  धन  को  सही  ढंग  से  उपयोग  में  लाया  अच्छा

 दर्शन  और  सही  पर्यवेक्षण  किया  जाना  चाहिए  ओर  एक  व्यय  आयोग  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।

 अतः  मेरा  अपने  वित्त  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह  व्यय  आयोग  स्थापित  करने  के  मामले  पर

 विचार  करें  ।  यह  आयोग  यह  देखने  के  लिए  निवारक  कदम  उठाएगा  कि  फिजूल  खचं  में  धन  का

 दुरुपयोग  न  हो  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  जैसे  समाज  के  कमजोर  बगों  के

 मकान  निर्माण  हेतु  121  करोड़  रुपए  की  धनराशि  का  आबंटन  किया  गया

 लगभग  121  करोड़  रुपए  की  धनराशि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 लिए  मकान  बनाने  हेतु  मांगी  गई  है  ।  परन्तु  इन  लोगों  के  लिए  जो  मकान  बनाए  जा  रहे  वे  बेकार

 इन्हें  लापरवाही  से  बनाया  गया  है  और  ये  निर्माण  के  बाद  दो  वर्ष  की  अवधि  के  भीतर  ढ़॒ह  जायेंगे  ।
 यह  देखना  बहुत  आवश्यक  है  कि  इन  मकानों  को  बनाते  समय  कुछ  स्थायी  प्रबन्ध  किए

 इसके  लिए  कुछ  गावों  को  लिया  जाए  और  उनके  लिए  अच्छे  और  मजबूत  मकान  बनाए  जायें  ।

 अच्छे  मकानों  के  निर्माण  के  उनको  पीने  के  अच्छी  प्रकाश  आदि

 जैसी  अन्य  सुविधाएं  भी  प्रदान  की  जानी  तभी  वे  भी  समाज  में  ऊपर  उठ  सकते  हैं  और

 अन्य  लोगों  की  तरह  सम्मान  और  खुशी  का  जीवन  बिता  सकते  हैं  ।
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 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  समेकित  ग्रामीण  विकास  ग्रामीण

 रोजगार
 गारण्टी  सूखाप्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  जैसे  और  अन्य  बहुत  से  कार्यक्रम  हैं  जिनसे

 गरीबों  का  उद्धार  किया  जा  सकता  परन्तु  दुर्भाग्य  से  इन  कार्यक्रमों  हेतु  आबंटित  धन  का

 दुरुपयोग  किया  जा  रहा  आबंटित  धन  कर  केवल  लगभग  20  प्रतिशत  का  इस  काम  के  लिए
 उपयोग  किया  जा  रहा  हैं  |  गरीबी  उन्मूलन  योजनाएं  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रही  हैं  ।
 नारी  के  जीवन  को  सुधारने  के  लिए  अनेक  कार्यत्रम  हैं  ।

 इन  कार्यत्रमों  हेतु  केन्द्र  राज्यों  को  भारी  धन  दे  रहा  परन्तु  मुझे  खेदपूर्वक  कहना  पड़

 रहा  है  कि  धन  को  सही  ढंग  से  उपयोग  में  नहीं  लाया  जा  रहा  मेरा  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  से

 निवेदन  है  कि  वह  इस  मामले  की  जांच  कराएं  और  आवश्यक  कार्यवाही  मेरा  उनसे  निवेदन

 है  कि  वह  विधायकों  और  संसदो  को  इसमें  शामिल  करें  और  वह  इन  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन
 पर  नियरानी  रखने  हेतु  समितियां  स्थापित  करें  ।  ये  समितियां  धन  के  दुरुपयोग  को  बचायेंगी  और

 कार्यक्रमों  को  वांछित  दिशाओं  में  ले  जाने  में  सहायता  करेंगी  ।

 अच्छे  बुवाई  के  बीज  एवं  खाद  आदि  खरीदने  हेतु  कृषकों  को  लगभग  60  करोड़  रुपए
 आबंटित  किए  गए  और  करोड़ों  रुपए  कृषकों  को  राजसहायता  के  रूप  में  दिए  जा  रहे  इसके

 बावजूद  भी  हमारे  देश  में  किसान  की  हालत  संतोषजनक  नहीं  उसकी  स्थिति  दयनीय  क्‍योंकि

 उसे  अपनी  उपज  का  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  पाता  हमारेव[|देश  की  लगभग  80  प्रतिशत  आबादी

 किसानों  की  है  ।  कृषि  एक  असंगठित  क्षेत्र  लाभकारी  मूल्यों  के  लिए  किसान  की  आवाज  देश  के

 हर  कोने  से  सुनाई  दे  रही  दुर्भाग्य  स ेअभी  तक  किसान  पर  समुचित  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 हमारी  सरकार  को  किसानों  की  समस्याओं  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करना  चाहिए  ।

 खाद्याननों  के  उत्पादन  में  हमने  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  कर  ली  परन्तु  हम  अभी  भी

 आदि  ज॑सी  कुछ  वस्तुएं  भायात  कर  रहे  हैं  और  इस  पर  करोड़ों  रुपए  खर्च  कर

 रहे  यदि  किसान  को  लाभकारी  मूल्य  और  अन्य  प्रोत्साहन  प्राप्त  होते  हैं  तो  मुझे  पूरा  विश्वास

 है  कि  वह  सभी  वस्तुएं  पंदा  करेगा  और  हम  कई  करोड़  रुपए  की  कीमती  विदेशी  मुद्रा  बचा  सकेंगे  ।

 भारतीय  विज्ञान  बंगलोर  में  सुपर  कम्पूटर  लगाने  के  लिए  भवन  निर्माण  हेतु

 1.5  करोड़  रुपए  की  राशि  रखी  गई  है  ।  वास्तव  में  इसके  लिए  40  करोड़  रुपए  इसलिए
 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इसके  लिए  शीघ्र  ही  और  घन  आवंटित  करें  जिससे

 निर्माण  लागत  में  किसी  प्रकार  की  वृद्धि  से  बचा  जा  सके  ।

 सारे  देश  में  कर्नाटक  की  जनता  को  सत्रसे  अधिक  कर  भार  वहन  करना  पड़ता  फिर
 भी  यह  परेषित  माल  पर  कर  लगाने  पर  जोर  <  रहा  है  जो  कि  जनता  के  सिर  भार  है  और  राज्य

 में  जनता  की  कमर  तोड़  रहा  है  ।

 कुछ  ऐसी  परियोजनाएं  हैं  जिन्हें  शीध्र  चालू  किया  जाना  विजयनगर  इस्पात
 संयन्त्र  में  काम  शीघ्र  ही  आरम्भ  होना  चाहिए  ओर  मंगलौर  तेल-शोधक  कारखाने  को  भी  शीघ्र  ही
 कार्य  आरम्भ  करना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  को  आरम्भ  करने  के  लिए  कुछ  निजी
 उद्योगपति  भी  आगे  आ  रहे  उन्हें  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए
 कि  ये  प्रमुख  इकाइयां  यथा  शीघ्र  कार्य  आरम्भ  मुझे  आशा  है  कि  हमारे  वित्त  मन्‍्त्री महोदय
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 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  उपाय  करेंगे
 कि  विजयनगर  इस्पात  संयन्त्र  और  मंगलौर

 शोधक  कारखाना  शीघ्र  आरम्भ  किए ai  BD  9  9  10]

 उत्तर  प्रदेश  के  लिए  एक  डिजिटल  संयन्त्र  इकाई  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  गई  !

 जबकि  वास्तव  में  कर्नाटक्क  इसकी  आशा  कर  रहा  अब  केन्द्र  हमें  आश्वासन  दे  रहा  है  कि  इस

 संयन्त्र  की  दूसरी  इकाई  कर्नाटक  में  स्थापित  की  जाएगी  ।  मुझे  आशा  है  कि  यह  शीघ्र  ही  स्थापित

 की  जाएगी  ।

 हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  कालाबाजारी  को  समाप्त  करने  तथा  सभी

 आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  में  स्थिरता  लाने  हेतु  विभिन्‍न  उपाय  किए  काले  धन  पर  वांचू
 समिति  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  करना  होगा  और  प्रीमियर  इन्सटीच्यूट  द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए

 एक  अध्ययन  में  दी  गई  सिफारिशों  को  लागू  किया  जाना

 मैं  अपने  थित्त  मंत्री  महोदय  को  इस  अवसर  पर  बधाई  देता  जिन्होंने  काले  धन  को  समाप्त

 करने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाए  मैं  आशा  करता  हूं  कि  हमारी  सरकार  उनके  सच्चे  प्रयास  से

 उस  काले  धन  को  समाप्त  कर  सकेगी  जो  कि  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  को  बिभाड़  रही
 मैं  बोलने  का  अवसर  प्रदान  किए  जाने  के  लिए  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  और  इन  शब्दों  के साथ

 ही  अपनी  बात  समाप्स  करता  हूं  ।

 *झ्री  आर०  जोीवरत्नम  :  उपाध्यक्ष  मैं  1985-86  की  अनुदानों  की

 अनुपूरक  मांगों  के  समर्थन  में  कुछेक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  हे

 2-8-1985  5  को  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  सभा  को  आश्वासन  दिया  था  कि  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सख्त  कदम  उठाए  जायेंगे  कि  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  को  बढ़ने  से  रोका

 जाए  ।  इसी  प्रकार  उन्होंने  यह  भी  घोषणा  की  थी  कि  एक  नई  वित्तीय  नीति  तैयार  की  जा  रही  है

 और  शीघ्र  ही  इसकी  घोषणा  की  जाएगी  ।  यदि  कीमतों  की  वृद्धि  को  रोकना  है  तो  असामाजिक  तत्वों

 विशेषकर  मुनफाखोरों  और  जमाखोरों  की  गतिविधियों  को  राष्ट्र  से  समाप्त
 कर  देना  वे  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  हानि  पहुंचा  रहे  यदि  आवश्यक  हो  एक

 कानून  विशेष  द्वारा  इन  लोगों  के  विरुद्ध  दाण्डिक  कार्यवाही  अवश्य  की  जानी  चाहिए  ।

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सारे  देश  भर  में  एक  रुपए  के  नोट  में  कमी  हुई  है  और  सिक्‍कों  का

 भी  काफी  अभाव  देश  की  राजधानी  दिल्ली  में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  कपन  दे  रहा  चाहे
 छोटी  दुकान  हो  या  सुपर  बाजार  हो  अथवा  बड़ी  दुकान  हो  या  छोटी  पान  की  बकाया  पैसे

 नहीं  दिए  जाते  क्योंकि  छोटे  सिक्के  हैं  ही  नहीं  ।  चाहे  रुपए  की  कीमत  16  पैसे  ही  क्‍यों  न  आप

 हमारे  लोगों  की  क्रय-शक्ति  में  भारी  गिरावट  की  कल्पना  कर  संकते  हैं  ।  उन्हें  अब  निरन्तर  बनी

 हुई  सिक्कों  की  कमी  के  कारण  परेशान  किया  जाता  है  ।  हमारे  मन्त्री  श्री  जनाद॑न  पुजारी  ने  हाल

 ही  में  कहा  है  कि  सिक्कों  की  इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  45  करोड़  रुपए  के  सिक्‍कों  का  आयात

 किया  जा  रहा  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  कितनी  जल्दी  हो  जाएगा  ।  इस  देश  की  भारी
 जनसंख्या  को  ध्यान  में  रखते  मैं  मांग  करता  हूं  कि  145  करोड़  रुपए  के  मूल्य  के  छोटे  सिक्‍कों

 का  आयात  यथा  शीघ्र  किया  जाना  चाहिए  ।  महोदय  केन्द्र  सरकार  की  ठोक  नाक  के  भारतीय
 जज++  —  न

 +“तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 रिजर्व  बेक  के  संसद-मार्ग  100  रुपए  के  छोटे  सिक्‍के  देने  के  लिए  10  रुपए  की  कटौती
 फर  ली  जाती  इन  लोगों  के  विरुद्ध  कायंवाही  क्‍योंकि  नहीं  की  जानी  चाहिए  ?  छोटे  सिक्‍के
 तो  एक  लाभकारी  व्यवसाय  बन  गए  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  छोटे  सिक्‍कों  के  ऐसे  जमाखोरों  के  विरुद
 प्रभावी  कदम  उठाए  जाने  ‘

 सिक्के  और  टकसाल  शीषंक  मांग  के  अधीन  सरकार  ने  नई  दिल्ली  के  निकट  एक

 नई  टकसाल  स्थापित  करने  हेतु  55.38  रुपए  के  लिए  सभा  की  अनुमति  मांगी  कुछ  समय  पहले
 वित्त  राज्य  मन्त्री  श्री  जनादंन  पुजारी  ने कहा  था  कि  दो  टकसालें  खोली  जायेंगी  ।  नई  दिल्ली
 के  निकट  प्रस्तावित  टकसाल  शीघ्र  खोली  जानी  चाहिए  और  दूसरी  टकसाल  तमिलनाड़  में  खोली
 जानी  क्‍योंकि  टकसाल  हेतु  वह  सुरक्षित  स्थान  है  ।

 हाल  ही  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  शीघ्र  ही  500  रुपए
 का  नया  नोट  छापा  जाएगा  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  दो  रुपए  और  एक  रुपए  के  नोट  के  अतिरिक्त

 200  रुपए  के  नोट  भी  भारी  संख्या  में  छापे  जाएं  जिससे  दो  और  एक  रुपये  के  नोटों  की  कमी  दूर
 की  जा  सके  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  निदेश  दिए  हैं  कि  वाणिज्यिक  बैंकों  की  कोई  भी  शाखा  ग्रामीण

 क्षेत्रों  मेंन  खोली  इसी  के  साथ-साथ  देश  के  सभी  जिलों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  की  शाखाएं
 भी  नहीं  हैं  ।  460  जिलों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  की  शाखाएं  केवल  220  जिलों  में  ही

 तमिलनाडु  में  केवल  दो  ही  जिलों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  की  शाखाएं  जब

 वाणिज्यिक  बैंक  नहीं  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  नहीं  होंगे  तो  स्वाभाविक  है  कि  ग्रामीण  लोगों  को

 अपेक्षित  वित्तीय  आधारभूत  ढ़ांचे  स ेवंचित  रखा  जाएगा  ।  यदि  सरकार  कृषि  विकास  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  दृढ़  संकल्प  है  तो  देश  के  सभी  जिलों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  शाखाएं  स्थापित  की

 जानी  वित्त  मंत्री  महोदय  को  यह  निदेश  देने  चाहिए  कि  यह  अविलम्ब  किया  जाना

 चाहिए  ।

 समेकित  ग्रामीण  विकास  जैसी  ग्रामीण  विकास  परियोजनाओं  ने  ग्रामीण

 जनता  को  पूर्ण  लाभ  नहीं  पहुंचाया  है  ।  भारतीय  रिजर्व  बेंक  की  हाल  ही  की  एक  रिपोर्ट  के

 इन  योजनाओं  से  गरीब  लोगों  को  केवल  20%,  लाभ  मिला  हमारे  युवा  और  गतिशील  प्रधानमंत्री

 ने  मध्य  प्रदेश  और  उड़ीसा  के  आदिवासी  क्षेत्रों  के  हाल  ही  के  दौरों  के  दौरान  देखा  है  कि  स्थिति

 ऐसी  ही  वह  चाहते  थे  कि  इस  उद्देश्यार्थ  एक  निगरानी  कक्ष  केन्द्रीय  स्तर  पर  स्थापित  किया

 केन्द्र  देश  से  गरीबी  के  उन्मूलन  के  लिए  एक  क्रांतिकारी  कार्यक्रम  भी  बना  रहा  इसकी

 शीघ्र  धोषणा  की  जानी  चाहिए  और  जोरदार  ढंग  से  लागू  किया  जाना

 इन  अनुपूरक  मांगों  में  ग्रामीण  विकास  हेतु  और  कृषि  के  लिए  121.54  करोड़

 रुपये  और  60  करोड़  रुपये  की  धनराशि  का  प्रावधान  किया  गया  मुझे  इन  योजनाओं  के  बारे  में

 स्पष्टीकरण  चाहिये  और  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  धन  किन  राज्यों  को  आबंटित  किया

 शिक्षित  युवकों  में  बेरोजगारी  की  समस्या  उग्ररूप  धारण  कर  रही  1980  में  रोजगार

 कार्यालयों  में  लगभग  162  लाख  लोगों  ने  पंजीयन  करा  रखा  था  ओर  1984  के  अन्त  तक  उनकी
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 संख्या  बढ़कर  236  लाख  हो  गई  ।  देश  भर  में  बेरोजगारी  गारंटी  योजना  लागू  की  जानी  चाहिये
 जसके  अन्तगंत  इन  बेरोजगार  शिक्षित  युवकों  और  युवतियों  को  मासिक  वृत्तिका  दी  जानी  चाहिए  ।

 हम  केवल  तभी  इन  युवाओं  को  निराशा  और  आक्रोश  से  बचा  सकेंगे  ।

 उद्योग  की  मांग  संख्या  58  के  अधीन  देश  के  उद्योग-विहीन  जिलों  के  लिए  27.50  करोड़

 रुपए  की  राशि  प्रदान  की  जा  रही  यह  अनुपूरक  मांगों  की  पहली  किस्त  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है
 कि  आगामी  सत्र  के  दोरान  अनुपूरक  मांगों  की  दूसरी  किस्त  भी  मैं  मांग  करता  ह॑  कि  उस
 समय  तमिलनाडु  के  रानी  पेट्टाई  में  बी०  एच०  एल०  परियोजना  के  विस्तार  हेतु  90  करोड़  रुपये
 की  धनराशि  का  प्रावधान  विशेषरूप  से  किया  जाना  इस  निवेदन  के  मैं
 अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ओर  इन  कुछेक  शब्दों  को  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए
 मैं  आपको  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 3.00  प

 भ्री  एन०  टोम्बोसिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  1985-86  के  खर्च  के
 लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  जो  कि  26  अनुदानों  से  सम्बद्ध  हम
 अपनी  स्वतन्त्रता  के  वर्ष  में  अपने  गणतन्त्र  के  वर्ष  छठी  योजना  से  सातवीं  योजना
 के  सन्धिकाल  में  और  सातवें  वित्त  आयोग  से  लेकर  आठवें  वित्त  आयोग  तक  और  इस  आठवीं  लोफ
 सभा  में  इस  सदन  इस  अनुपूरक  बजट  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  इसका  महत्व  है  और  इसलिए
 यह  सही  समय  है  कि  हम  अनुपूरक  अनुदानों  पर  चर्चा  करते  समय  अपने  पिछले  कार्यों  का
 कन  कर  ।

 कुछेक  मांगों  की  चर्चा  करने  से  पूर्व  मैं  कुछ  आम  टिप्पणियां  करना  चाहूंगा  ।  गत  दशकों  में

 अपने  नेक  इरादों  और  प्रयासों  के  हम  क्षेत्रीय  असन्तुलनों  को  दूर  करने  में  असफल  रहे  हैं  ।

 जैसे  हमने  प्रगति  हमारे  देश  ने  विज्ञान  के  क्षेत्र  औद्योगिक  क्षेत्र  कृषि  के  क्षेत्र  में  निस्सन्देह
 आश्चर्यजनक  प्रगति  की  है  और  लगभग  सभी  क्षेत्रों  में  आमतौर  से  हम  आगे  बढ़  हैं  और  इसमें  कोई

 सन्देह  नहीं  है  ।  क्षेत्रों  के बीच  अन्तर  काफी  बढ़  गया  हमें  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  विकास  हेत

 भाधा  रभूत  ढांचे  का  केन्द्रीकररण  ओर  कुछ  क्षेत्रों  में विकासात्मक  क्रियाकलापों  का  केन्द्रण  बहुत
 तेजी  से  बढ़  रहा  मैं  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  नाम  से  जाने  जाने  वाले  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता

 वास्तव  र-पूर्वਂ
 शब्द  बहुत  ही  अस्पष्ट  और  निरथ्थक  है  ।  जैसे  कि  हम  यह  नहीं  कह  सकते

 हैं  कि  दक्षिण  वालों  पर  ध्यान  दे  रहा  हूं  और  आन्ध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  को

 प्रसन्‍न  करने  के  लिए  हमें  दक्षिण  को  राज्य-वार  और  भाषाई  समूह-वार  देखना  होगा  ।  उत्तर  के

 बारे  में  भी  जब  मैं  यह  कहता  उत्तर  पर  ध्यान  दे  रहा  हूंਂ  तो  हरियाणा  खुश  नहीं हीं  होगा
 उत्तर-प्रदेश  सन्तुष्ट  नही  होगा  और  विहार  भी  सन्तुष्ट-नहीं  होता  ।  हमें  उत्तर  को  राज्य-वार  देखना

 होगा  ।  इसी  प्रकार  जब  हम  यह  कहते  हैं  तो  यह  तो  बड़ा  ही  जटिल  और  कठिन  क्षेत्र
 क्योंकि  यहां  पर  बहुत  से  छोटे-छोटे  राज्य  और  केंन्द्र  शासित  प्रदेश  साथ-साथ  हैं  ।

 3.02  म०प०

 ।  भामता  बसवब  राजश्वरा  पाठदासान  हु>॥ऋ |

 मैं  एक  बड़ा  ही  ताजा  उदाहरण  बस्त्र  मंत्री  महोदय  श्री  चन्द्रशेखर  सिंह  ने
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 गत  सत्र  में  वायदा  किया  था  कि  वह  उत्तर-पूर्व  का  ध्यान  रखेंगे  और  वह  हथकरधा  बुनकरों  की
 समस्याओं  का  अध्ययन  करने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  वह  इसी  गलत  धारणा  से  शिलांग  हो
 आए  थे  कि  शिलंग  का  अर्थ  है  सम्पूर्ण  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  कुछ  लोग  गोहाटी  को  देखेंगे  ओर  कहेंगे  मैंने
 आपके  पूर्वोत्तर  प्रदेश  को  देख  लिया  ह ैऔर  इस  पर  ध्यान  दिया  इसी  प्रकार  कोई  ही
 महत्त्वपूर्ण  या  कोई  जानकार  आदमी  अन्यथा  यह  कहेगा  अगरतला  देख  लिया  है
 मैंने  समूचा  पूर्वोत्तर  देख  लिया  सदेव  धन  ही  कोई  ऐसी  चीज  नहीं  होती  है  जो  कि  छोटे  राज्यों
 की  आकांक्षाओं  को  पूरा  करती  उन  लोगों  को  केवल  धन  ही  सन्तुष्ट  नहीं  कर  सकता  और

 भी  बहुत  से  पहलू  मैं  यहां  पर  कुछेक  पहलुओं  का  उल्लेख  करूंगा  जिन  पर  गृह  मन्त्रालय  बाद
 में  विचार  कर  सकता  पूर्वोत्तर  के  कुछ  राज्य  और  केन्द्रशासित  प्रदेश  और

 उस  क्षेत्र  के  कुछ  भाषाई  ग्रुप  यह  आकांक्षा  रखते  हैं  कि  उनकी  भाषा  आठवीं  अनुसूची  में  रखी  जानी

 यह  केवल  भावना  की  ही  बात  नहीं  वास्तव  में  हो  यह  रहा  है  कि  भाषा  के  आठवीं

 अनुसूचि  में  सम्मिलित  न  होने  का  अर्थ  है  अनेक  तरह  से  भाषा  को  दबाया  एक  स्पष्ट
 उदाहरण  के  रूप  में  हम  राष्ट्रीय  फिल्‍म  पुरस्कारों  को  ले  सकते  बंगाली  फिल्मों  की  प्रतियोगिता

 बंगाली  फिल्‍मों  से  होती  है और  मराठी  फिल्मों  की  मराठी  फिल्मों  से  । तमिल  और  तेल़गू  फिल्‍मों  की
 क्षेत्रीय  फिल्‍मों  के नाम  पर  स्वयं  अपनी  ही  भाषाओं  में  आपस  में  प्रतियोगिता  होती  है  ।  परन्तु
 कोंकणी  की  मिजों  फिल्मों  से  प्रतियोगिता  होती  है और  मिजो  की  खासी  खासी  की  मणिपुरी  से

 प्रतियोगिता  करनी  पड़ती  है  और  मणिपुरी  की  गारों  ऐसा  इसलिए  होता  है  क्योंकि  धम  नहीं
 है  छोटी  भाषाओं  के  लिए  पुरस्कारों  पर  अलग  से  खर्च  करना  पड़ता  |  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्रालय  के  फिल्‍म  डिविजन  का  कहना  है  कि  उसके  पास  धन  नहीं  असली  अड़चन  घन  है  और

 उन  सभी  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  बनाई  गई  सर्वोत्तम  फिल्म  को  पुरस्कृत  करने  हेतु  20,000  रुपए  रखे

 गए  हैं  जो  कि  साहित्य  अकादमी  की  सूची  में  तो  हैं  परन्तु  आठवीं  अनुसूचि  में  सम्मिलति  नहीं
 यदि  इन  भाषाओं  में  पर्याप्त  फिल्‍म  नहीं  बम  पाती  है  तो  कोई  प्रतियोगिता  नहीं  होगी  कोई  पुरस्कार

 नहीं  दिए  जाएंगे  ।  परन्तु  जब  मराठी  फिल्मों  की  आपस  में  प्रतियोगिता  होती  है  तो  मणिपुरी
 फिल्‍म  की  कोंकणी  भाषा  की  फिल्‍म  प्रतियोगिता  क्‍यों  हो  ?  प्राम  पृष्ठभूमि  क्या  यह  अत्यन्त
 गलत  बात  हैं  और  विनियम  को  बदलता  मैं  यह  उदाहरण  केवल  इसलिए  दे

 रहा  हूं  जिससे  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  जाए  कि  हमें  विवेक  से  खर्ज  करना

 विभिन्‍न  छोटे  भाषाई  पिछड़े  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जन-जातियों  तथा  आदिवासियों  की  आकांक्षाओं  फो  भी  पूरा  करना  भाषायी  समुदाय  यह
 मांग  करते  हैं  कि उनकी  आकांक्षाओं  को  सन्तुष्ट  करने  और  न्याय  प्रदान  करने  के  लिए  आठवीं  अनुसूची
 में  भाषाओं  की  संख्या  बढ़ाई  जानी  और  गृह  मंत्रालय  या  विधि  मंत्रालय  का  उत्तर  यह्‌
 होता  है  कि  व्यावहारिक  रूप  में  उन  भाषाओं  को  अपनी  वैध  सुविधाएं  प्राप्त  करने  में  कोई  पाबन्दी

 नहीं  है  जो  आठवीं  अनुसूची  में  सम्मिलित  नहीं  की  गई  हैं  ।  परन्तु  बहुत  सारी  पबान्दियां  उदाहरण
 लोक  सेवा  आयोग  गणतन्त्र  दिवस  और  स्वतन्त्रा  दिवस  से  अवसर  पर  कवि  सम्मेलमों

 आकाशवाणी  एवं  दूरदर्शन  पर  ओर  बहुत  से  अन्य  अवसरों  पर  उन  पर  पाबन्दियां  लगी  हुई
 हैं  ।  केवल  उन्ही  भाषाओं  का  उत्सवों  और  संगोष्ठियों  में  प्रयोग  हो  रहा  है  और  उन्हें  ही  सुविधाएं
 मिल  रही  जिनका  कि  उल्लेख  आठवीं  अनुसूची  में  किया  गया  अगर  आप  आठवीं  अनुसूची
 में  भाषाओं  की  संख्या  नहीं  बढ़ाना  चाहते  तो  अन्य  सभी  भाषाओं  को  इन  सभी  सुविधाओं  का
 लाभ  उठाने  १२  कोई  रोक  नहीं  होनी  इससे  छोटे  भाषाई  वर्गों  की  आकंक्षाओं

 की
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 सन्तुष्टि  होगी  और  सामंजस्य  स्थापित  हो  जाएगा  ।  परन्तु  यह  भी  नहीं  हो  रहा  अब  केवल  एक

 ही  तरीका  है  कि  आठवीं  अनुसूचि  में  संशोधन  किया

 प्पपपपथपपपपपप//णयखआज

 सांस्क्ृति  के  क्षेत्र  में  अधिकांश  छोटे-छोटे  सम्प्रदाय  तथा  राज्य  अपनी  संस्कृति  को

 गंभी  रता  से  लेते  नागालैंड  तथा  मेघालय  जैसे  छोटे  राज्य  अपने  छोटे  आकाश  या  कम

 आबादी  या  कम  संसाधन  होने  के  बावजूद  अलग-अलग  राज्य  क्‍यों  बन  गए  हैं  इसका  एक  कारण  यह

 है  कि  अपनी-अपनी  सांस्कृतिक  तथा  परम्परागत  पृष्ठभूमि  की  वजह  से  ये  स्वयं  को  पड़ोसी  राज्य

 से  साथ  नहीं  मिला  पाए  इस  तथ्य  को  मान्यता  देनी  होगी  ।  अन्यथा  युवा  पीढ़ी  में  असंतोष  बना

 रहेगा  ! न्‍

 मुझे  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  की  टिप्पणी  याद  आती  है  जो  उन्होंने  पूर्वोत्तर  पद्दिषद  के

 एक  सम्मेलन  को  सम्बोधित  करते  हुए  की  ।  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  :

 यह  बात  समझता  हूं  कि  हमारे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के युवा  इसलिए  नाराज  हैं  क्योंकि  उन्होंने
 अन्यत्र  प्रगति  देखी  है  और  उन्होंने  अपने  क्षेत्र  में  प्रगति  ह्वरास  को  भी  देखा

 स्वाभाविक  है  कि  इसे  दुरुस्त  करना  होगा  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  समय  समाप्त  हो  गया

 श्री  एन०  टोस्बो  चर्चा  में  पूरे  क्षेत्र  का  सिर्फ  मैं  प्रतिनिधित्व  कर

 रहा  हूं  ।  आसाम  की  भी  प्रतिनिधित्व  नहीं  अतः  मुझे  कुछ  और  मिनट  का  समय  दिया

 अनुपूरक  बजट  की  एक  मांग  उस  अनुदान  से  संबंधित  है  जो अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान
 संस्थान  को  अधिक  बेहतर  संस्थान  बनाने  हेतु  कुछ  उपकरण  खरीदने  के  लिए  हम  इस  बात  का
 स्वागत  करते  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  के  विरुद्ध  कुछ  आरोप  हैं  कि  वह  अपने
 मरीजों  के  साथ  न्याय  नहीं  कर  रहा  मैं  इस  मत  से  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  हस  संस्थान  पर  पहले
 ही  इसकी  क्षमता  से  अधिक  मरीजों  का  भार  है  और  यह  सभी  मरीजों  के  साथ  न्याय  नहीं  कर
 सकता  ।  हमें  इसी  ऐसे  संस्थान  विभिन्न  क्षेत्रों  में  स्थापित  करना  चाहिए  जबकि  यह  देश  का
 सर्वश्रेष्व  अच्छा  संस्थान  बना  हमें  ऐसे  ही  संस्थान  देश  के  दूरस्थ  दक्षिण

 पूर्व  तथा  पश्चिम  शुरू  करने  हमारा  देश  बहुत  विशाल  और
 सभी  लोगों  को  जिन्हें  विशेष  देखभाल  की  आवश्यकता  होती  है  मजबूरन  यहां  आना  पढ़ता  है
 और  इस  अखिल  भारतीय  आयुविशज्ञान  संस्थान  में  भीड़  हो  जाती  हमें  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  इस
 प्रकार  की  अधिक  सुविधाएं  तथा  अधिक  संस्थान  उपलब्ध  कराने  चाहिएं  ।

 मैं  अपने  क्षेत्र  का  विशेष  उल्लेख  करना  मेरे  विचार  भारत  सरकार  इसी  प्रकार
 का  एक  संस्थान  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  खोलने  का  प्रस्ताव  कर  रही  मेरी  मांग  है  कि  इसे  मणिपुर
 खोलना  चाहिए  क्‍योंकि  इसके  लिए  मणिपुर  स्थित  क्षेत्रीय  चिकित्सा  बुनियादी  ढांचा

 उपलब्ध  करा  सकेगा  ।  एक  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  इसे  शिलांग  में  स्थापित  किया  जा  रहा
 है  ।  शिलांग  पूर्वोत्तर  परिषद  का  मुख्य  कार्यालय  है  और  यह  दूर-संचार  तथा  अन्य  बातों  के  लिए

 भी  मुख्य  कार्यालय  है'''यह  कुछ  सुविधाओं  का  त्याग  कर  सकता

 सभापति  महोदय
 :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  करने  की  कोशिश  करें  ।

 क्री  एन०  टोम्बो  सिंह  :  मैं  अन्त  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  विशेषतौर  पर
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 भारतीय  खाद्य  निगम  का  जिक्र  हम  यह  मांग  करते  रहे  हैं  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के

 कार्यालयों  का  जो  अब  में  स्थिति  दर्जा  बढ़ाकर  क्षेत्रीय
 स्‍तर  का  कर  देना  अब  शिलांग  में  स्थित  एक  कार्यालय  इसकी  देखभाल  करता  है  और
 बाकी  की  शाखाओं  को  जिला  कार्यालय  कहा  जाता  है--पणिपुर  जिला  अगरतला  जिला

 आदि  ।  मणिपुर  अब  जिला  नहीं  रहा  इसमें  बहुत  से  जिले  इसी  त्रिपुरा
 में  बहुत  से  जिलें  जब  नागालेंड  में  8  या  9  से  अधिक  जिले  तो  नागालैंड  कार्यालयों  को  एक

 कार्यालयਂ  क्‍यों  कहा  यह  लागत  से  संबंधित  मामला  नहीं  केवल  बुनियादी  ढांचें

 को  बदला  जाना  परन्तु  खाद्य  मंत्रालय  इस  माँग  की  तरफ  ध्यान  नहीं  दे  रहा  मैं  आशा

 करता  हूं  कि  इस  विषय  पर  पुनविचार  किया

 हमें  इन  छोटी-छोटी  बातों  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ताकि  इन  पिछड़े  क्षेत्र  के  छोटे-छोटे  राज्यों

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  आकांक्षाएं  पूरी  हो  सकें  ।  मेरे  विचार  में  तभी  हमारे  दृष्टिकोण  में

 क्षित  परिवर्तन  आयेगा  ।

 ]

 श्रो  ओवेसी  :  मैडम  इस  वक्‍त  हाउस  में  सप्लीमैंटरी  डिमाण्डस  फार

 ग्रान्ट्स  पेश  की  गई  हैं  ओर  उन  पर  बहस  हो  रही  जहाँ  इनमें  दीगर  चीजों  से  ताल्लुक  रखा  गया

 बीस-प्वाइंट  प्रोग्राम  का  जिक्र  किया  गया  वहां  यह  भी  जरूरी  हो  जाता  है  कि  उर्दू  के  मुदारिस
 खोलने  की  तरफ  भी  ध्यान  जाना  चाहिए'**

 मैं  कह  रहा  था  कि  उर्दू  के  स्कूल  खोलने  की  तरफ  भी  हमारा  ध्यान  जाना  चाहिए  क्योंकि

 उर्दू  जुबान  हिंदुस्तान  के  अंदर  एक  जमाने  से  चली  आ  रही  है  और  इस  इंतहा  से  उर्दू  अवाम  में

 बेचेनी  पैदा  है  क्योंकि  उर्दू  का कोई  भी  मुआकफ  नहीं  है  ।  यही  जुबान  थी  जिसने  हिन्दुस्तान  की

 आजादी  के  लिए  जिद्दो-जहद  मैं  समझता  हूं  कि  उर्दू  के  ताल्लुक  से  बेहतर  यह  होगा  कि

 खुद  अपने  दस्तूर  में  जो  इख्तयारात  दिए  गए  काम  में  लाते  उर्दू  को  सरकारी

 मुआकफ  अता  तभी  उर्दू  का  मसला  हल  हो  सकता  है  ।

 इसी  तरीके  से  आप  जानते  हैं  कि  यहां  कर  अकलियतों  के  मसाइल  उर्दू  के  मसाइल

 मुसलमानों  के  मसाइल  हैं  लेकिन  आजादी  के  बाद  से  आज  तक  उर्दू  के  बारे  में  बहुत  बेतवज्जही

 बरती  जा  रही  हम  लोग  यह  महसूस  करते  हैं  कि  सुबह  उठते  ही  क्या  होने  वाला  हम  अपनी

 जान  और  माल  को  महफूज  रखने  का  तसब्वुर  नहीं  करते  हैं  क्योंकि  आप  जानते  हैं  कि  कोई  भी

 मसाइल  चाहे  हिन्दुस्तान  में  उठ  एक  तरफ  गुजरात  का  मसाइल  चल  रहा

 वैसे  तो  तहाफ्फजात  का  मसाइल  रिजर्वेशन  का  मसाइल  लेकिन  उस  मसाइल  की

 मोड़  दिया  जाता  है  फसादात  की  तरफ  ।  आप  बताईए  कि  एक  तरफ  रिजरवेंशन  का  मसाइल  है

 लेकिन  आखिर  हमारे  जान  और  माल'''लेकिन  आखिर  हमारी  जानमाल  के  लिए  क्यों  कतलेआम

 और  गारदगिरी  हो  रही  आपको  रिजर्वेशन  के  मसले  पर  लड़ना  आप  मुवाफिकत  कीजिए

 या  एजीटेशन  हमें  इस  पर  कोई  ऐतराज  नहीं  लेकिन  महज  इसलिए  कि  एजीटेशन  को

 रोकने  के  लिए  ये  समझा  जाए  कि  सबसे  आसान  तरकीब  यह  है  कि  इसको  झगड़े  और  फसाद  में  मोड़

 दिया  जाए  और  मुसलमानों  की  जानमाल  तबाह  व  गारत  किया  ये  गलत  किस्म  की  बात  है  और

 मैं  समझता  हूं  कि  मर्कजी  हुकूमत  यह  चाहती  तो  यकीनन  24  घंटे  के  अंदर  फसाद  रुकता  अगर  ये
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 कह  दिया  जाता  कि  सुबह  तक  चीफ  मिनिस्टर  को  निकाल  दिया  तो  ये  फसाद  रुकता  और

 वहां  पर  आज  आप  देखते  हैं  कि  यह  नतीजा  सामने  आ  चुका  वहां  चीफ  मिनिस्टर  को  ह्‌टा
 दिया  तमाम  चीजें  खत्म  हुईं  |  तो  मतलब  यह  है  कि  क्‍या  हम  कोई  यरगमाली  कि  हर
 मसले  के  लिए  हमारी  ही  गरदनें  काटी  जाएं  ।  ये  तो  चीज  हमारी  समझ  में  नहीं  आंती  ।  यह  बड़े
 अफसोस  की  बात  है  और  आप ये  देखते  हैं  कि  किस  तरीके  से  ये  गुजरात  के  अंदर  हुआ  ।  सहारनपुर
 के  अंदर  भी  एक  हंगामा  खड़ा  किया  इसलिए  जरूरी  हो  जाता  है  पुलिस  फोसे  के  अंदर

 मायनारिटी  के  लोगों  को  लिया  जाए  और  मुसलमानों  की  तादाद  को  बढ़ाया  जाए  और  ज्यादा  से

 ज्यादा  लोगों  को  लिया  ताकि  बहाँ  पर  जुल्मो-सितम  न  होने  पाए  ।

 मोहतरिमा  मैं  यह  कहूंगा  कि  जहां  आप  जानत्ती  हैं  कि  हरिजन  के  दस्तूर  के  अंदर  तमाम

 मजाहिद  को  आजादी  दी  गई  लेकिन  सुप्रीमकोर्ट  के  हालिया  फैसने  ने  मुसलिम  पर्सनल  ला  में

 मदाखलत  का  सिलसिला  खोल  दिया  और  ये  फैसले  एक  इन्तिहाई  बदबख्ताना  फैसला  है  और

 जब  से  ये  इस्लाम  शुरू  यानी  चौदह  सौ  बरस  से  अब  तक  कोई  ऐसी  बात  नहीं  की  लेकिन

 सुप्रीमकोर्ट  ने अपना  जो  फैसला  किया  कि  औरत  के  तहफ्फूज  से  इद्तत  के  दिन  गुजर  जाने  के  बाद  भी

 खर्चा  दिया  तो  ये  सरासर  इस्लामी  उसूल  के  मयार  आज  तक  दुनिया  में  किसी  भी  मुल्क
 में  ऐसा  नहीं  लेकिन  इस  तरह  का  होना  जिससे  मैं  समझता  हूं  कि  काफी  ह॒ृद  तक  स्थिति  खराब
 हो  चुकी  है  और  हुकूमत  का  काम  है  कि  वह  इस  सिलसिले  को  हमेशा  के  लिए  खत्म  करने  के  लिए

 एक  वजाह  कानून  जिससे  मुसलिम  पर्सनल  ला  में  मदाखलत  का  सिलसिला  खत्म  हो  जाए  ।

 इसी  तरीके  से  मुलाजमत  के  अन्दर  कया  परसेंटेज  मुलाजमत  के  अंदर  कुछ  भी  पररसेंटेज

 नहीं  दो  फीसदी  भी  मुसलमानों  की  परसेंटेज  नहीं  तो  इसके  लिए  ये  देखना  चाहिए  कि

 मायनारिटी  कमीशन  की  रिपोट्स  आती  लेकिन  उस  पर  मायनारिटी  कमीशन  को  कानूनी  मुअक्किफ
 नहीं  दिया  गया  अगर  मायनारिटी  कमीशन  को  कानूनी  मुअक्िकिफ  दिया  तो  मैं  समझता

 हूं  कि  बहुत-सी  चीजें  ऐसी  होतीं  जिससे  मसाइल  खुद-ब-खुद  हल  लेकिन  मायनारिटी  कमीशन

 रिपोर्ट  पेश  करता  लेकिन  उसको  कानूनी  मुअक्किफ  नहीं  है  और  यही  नहीं  सारी  स्टेट
 के  अन्दर  जहां-जहां  मायनारिटी  कमीशन  बनाया  गया  आंध्र  के  अन्दर  भी  बनाया  गया  लेकिन

 यहां  भी  उसको  कोई  कानूनी  मुअक्किफ  नहीं  सिर्फ  मायनारिटी  कमीशन  रिपोर्ट  पेश  करता
 लेकिन  आज  तक  4  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  कुछ  भी  नहीं  हुआ  और  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि

 इसी  तरह  से  ये  रिपोर्ट  पेश  होती  रहेंगी  और  मायनारिटी  के  लोगों  की  हालत  कभी  नहीं  सुधर

 पाएगी  ।  इसलिए  मेरी  गुजारिश  है  कि  मायनारिटी  कमीशन  को  कुछ  कानूनी  मुअक्किफ  हासिल

 होना  चाहिए  ।

 जहां  तक  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  का  सवाल  इस  बारे  में  मैं  आपको  कहूंगा  कि  मर्कज़

 को  भी  यह  इख्तियार  हासिल  है  कि  पब्लिक  सबिस  कमीशन  के  अन्दर  यह  देखे  कि  आखिर  एग्जाम्स

 बराबर  हो  रहे  हैं  या  नहीं  और  किस  तरह  से  काम  चल  रहा  हम  यह  देख  रहे  हैं  कि  आंध्र

 प्रदेश  के अन्दर  भी  पब्लिक  सविस  कमीशन  को  जो  इख्तियरात  उनको  छीन  लिया  जाता  तो

 यह  मर्कंज का  काम  है  कि  हमारी  मुलाजिमतों  के  लिए  ताल्लुक  से  तहफ्फुजात  इसके  लिए  तो
 आपकी  जिम्मेदारी  आयद  होती  आप  देख  रहे  हैं  कि  किस  तरह  से  चीजें  चल  रही

 अब  मैं  ला  एण्ड  आर्डर  का  मामला  आपके  सामने  रखना  आंध्र  प्रदेश  के
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 अंदर  भी  ला  एण्ड  आर्डर  का  मसला  इन्तिहाई  खराब  हो  चका  मैं  आपको  तस्वीरें  दिखाने  के लिए
 तैयार  ये  तस्वीरें  अखबारों  में  शाया  हुई  पेशाबग।ह  की  जगह  पर  मछली  पर  जो  कांटा  बह
 लगाकर  खींचा  गया  |  शर्म  आनी  चाहिए  ऐसे  लोगों  और  उसके  बाद  फिर  ये  कहें  कि  ला  एण्ड
 भार्डर  की  हालत  बहुत  जोरदार  आप  वता  ४ए  कि  किसी  भी  मुहज्जिब  देश  में  ऐसा  हुआ  है  ?

 पेशा  बगाह  की  जगह
 पर  मछली  का  कांटा  लगाकर  खींचा  इसके  बाद  आप  यह  क  हते  हैं  कि  ला

 एण्ड  भार्डर  को  सूरते-हाल  अच्छी
 तो  यह  अफसोस  की  बात  है  और  इस  बात  पर  आपको  गौर

 करना  चाहिए  ।

 इसके  बाद  मैं  यह  कहूंगा  कि  तालीम  के  मंदान  में  भी  इसी  तरीके  से  काम  होना  चाहिए  ।
 आपने  मुझे  वक्‍त  इसके  लिए  मैं  आपका  मशक्र  हूं  ।

 |

 *झलोसतो  फूलरेण  गृहा  :  सभापति  मैं  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का

 समर्थन  करती  हूं  ।  बहुत  से  हमारे  मित्र  जो  दूसरी  ओर  हैं  यह  सोचते  हैं  कि  इतनी  जल्दी

 अनुप्रक  बजट  को  प्रस्तुत  करना  सरकार  की  अयोग्यता  को  दर्शाता  परन्तु  मैं  ऐसा  नहीं  मानती  ।

 मेरे  विचार  में  कोष  की  कमी  इसलिए  हुई  हैं  क्योंकि  सरकार  ने  शीघ्रता  से  काम  किया  है  जिसके

 परिणामस्वरूप  व्यय  भी  उतनी  ही  तेजी  से  हुआ  इसी  कारण  उन्हें  अंधिक  धन  की  आवश्यकता  है
 और  सरकार  ने  सभा  के  समक्ष  इन  अनुपूरक  मांगें  प्रस्तुत  की  सरकार  को  सदा  ही  विभिन्‍न

 कामों  तथा  कार्यक्रमों  पर  अमल  करने  के  लिए  धन  की  आवश्यकता  होती  है  ।  जितनी  अधिक  धनराशि

 सरकार  जुटायेंगी  उतनी  ही  अधिक  विकास  कार्य  में  प्रगति  होगी  ।  देश  में  आयकर  की  वसूली
 संतोषजनक  नहीं  है  ।  बहुत  स ेलोग  अपना  आयकर  ठीक  से  तथा  ईमानदारी  से  नहीं  देते  जिसके
 परिणामस्वरूप  सरकारी  खजाने  में  जितनी  धनराशि  आनी  चाहिए  नहीं  आ  रही  है  जिसके  कारण

 संसाधनों  में  कमी  आ  जाती  है  |  इसके  देश  में  तस्करी  बहुत  हो  रही  है  ।  सभी  प्रकार  का

 विदेशी  समान  सस्ते  मूल्यों  पर  बेचा  जा  रहा  मैंने  देखा  है  कि  तस्करी  का  विदेशी  माल  खुले
 आम  पश्चिम  बंगाल  में  सिलीगुडी  तथा  मिरिक  की  पटरियों  पर  बेचा  जा  रहा  है  ।  यही  स्थिति  सभी

 बड़े  शहरों  जैसे  आदि  में  है  ।  ये  तस्कर  करोड़ों  रुपये  का  माल  सरकार  को
 कर  दिये  बिना  बेचते  और  सरकार  एक  बहुत  बड़  राजस्व  से  वंचित  रह  जाती  अगर  ये

 गतिविधियां  रोक  दी  जायें  तो  बहुत  बड़ी  घनराशि  सरकारी  में  खजाने  आना  सम्भव  हो  सकेगा  ।  चूंकि
 मेरा  समय  बहुत  कम  मैं  तस्करी  की  गतिविधियों  के  और  अधिक  विवरण  में  नहीं  जाऊंगी  परन्तु
 मैं  अपने  भाषण  को  ग्रामीण  शिक्षा  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  जैसे  कुछ
 विषयों  तक  सीमित

 सभापति  आपको  मालूम  है  कि  एक  समय  था  जब  भारत  में  एक  सुई  भी  नहीं

 बनती  थी  ।  परन्तु  आजादी  के  बाद  के  38  वर्षों  में  हमारे  वैशानिक  चांद  पर  जाने  योग्य  हो

 गए  भारत  ने  बहुत  से  अन्य  क्षेत्रों  में  इतनी  तेजी  से  प्रगति  की  है  कि  हम  उस  पर  गर्व  महसूस
 करते  परन्तु  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  अभी  भी  हमारे  देश  में  बहुत  लोग  गरीबी

 की  रेखा
 से  नीचे  रह  रहे  बहुत  ध्षारे  बच्चों  को  शिक्षा  की  कोई  सुविधा  प्राप्त  नहीं

 है
 ।  बहुत  अधिक  संख्या

 में  युवा  लोग  बेरोजगार  आ्थिक  कारणों  की  वजह  से  बहुत  सी  महिलाएं  बहुत  ही  दयनीय  जीवन
 तन

 *बंगला  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 व्यतीत कर  रहो  हैं  ।  प्रति  दिन  उन्हें  जल  तथा  जो  जीवन  के  लिए  आवश्यक  तथा  अनिवाये

 लाने  के  लिए  7  या  8  मील  तक  पैदल  चलना  पढ़ता  लाखों  महिलाएं  हमारे  देश  में  ऐसा

 कठोर  तथा  दयनीय  जीवन  व्यतीत  कर  रही  हमारे  पास  एक  विकास  का

 विभाग  है  परन्तु  हमारे  गांवों  का विकास  बहुत  ही  दूर  की  बात  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  का  ध्यान

 अपने  चनाव  कन्टई  की  तरफ  दिलाना  चाहती  हूं  ।  यहां  अनेक  गांवों  में  जल  उपलब्ध  नहीं

 अनेक  ओषधालयों  तथा  अस्पतालों  में  कोई  औषधि  उपलब्ध  नहीं  अगर  आप  गांवों  में  जायें  तो

 आपको  सैंकड़ों  छोटे  बच्चे  बेकार  इध  र-ऊधर  घूमते  हुए  मिल  जायेंगे  ।  ऐसा  प्रतीत  होगा  कि  परिवार

 नियोजन  कार्यक्रम  यहां  विशेष  रूप  में  सफल  नहीं  हुआ  एक  तरफ  तो  संकड़ों  गांवों  में  पानी

 उपलब्ध  नहीं  है  परन्तु  दूसरी  तरफ  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  जल  पूर्ति  परियोजनाओं  के  लिए
 आबंटित  धनराशि  में  से  8  करोड़  और  67  लाख  रुपये  इस्तेमाल  न  होने  के कारण  वापिस  लौटा  दिये

 हैं  ।  समस्याग्रस्त  गांवों  में  जल  पूर्ति  योजनाओं  को  लागू  करने  के  लिए  की  गई  आबंटित  धनराशि
 का  वे  इस्तेमाल  नहीं  कर  सके  ।  इसके  महो  पश्चिम  बंगाल  में  ग्रामीण  विकास  के

 लिए  30  करोड़  रुपये  आबंटित  किये  गये  थे  ।  मेरी  दृष्टि  में  यह  नियतन  बहुत  ही  अपर्याप्त

 परन्तु  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  इतनी  कम  धनराशि  को  भी  पश्चिम  बंगाल  सरकार  श्रामीण
 विकास  के  काय  पर  इस्तेमाल  नहीं  कर  सकी  और  उन्होंने  25  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  की  धनराशि
 प्रयोग  न  करने  की  वजह  से  वापिस  कर  दी  मैं  माननीय  वित्र  मन्त्री  से  जानना  चाहूँगी  कि  उन
 राज्य  सरकारों  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  जो  किसी  विशेष  योजना  के  लिए  आबंटित  की
 गई  धनराशि  का  प्रयोग  नहीं  करती  और  घनराशि  को  वापिस  करती  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  जनपद  के  बहुत  से  क्षेत्रों  में बहुत  अच्छी  फसल  होती
 है  ।  अगर  वहां  पर  पर्याप्त  मात्रा  मे ंजल  उपलब्ध  कराया  जाये  तो  कृषक  एक  वर्ष  में  दो  फसलें  पैदा
 कर  सकते  इसने  न  केवल  खाद्य  उत्पादन  बहुत  अधिक  बढ़  जायेगा  बल्कि  कृषकों  की  आधथिक
 दशा  में  भी  बहुत  सुधार  होगा  ।  कृपया  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जाये  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने

 भगवानपुर-नन्दीग्राम  बृहृद  योजना  की  स्वीकृति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भेजी  मैं
 आपसे  सच्चे  दिल  से  निवेदन  करती  हूं  कि  इस  योजना  को  शीघ्र  स्वीकृति  दी  जाये  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों
 क ेअधिकतर  बच्चों  को  विभिन्‍न  कारणों  से  पोषक  आहार  का  अभाव  तथा

 शिक्षा  के  अवसर  प्राप्त  नहीं  मैं  अनुरोध  करूंगी  कि  गरीब  ग्रामीण  बच्चों  के  चहुमुखी  विकास  के
 लिए  पूरी  कोशिश  की  अकेले  सरकार  के  लिए  चौतरफा  ग्रामीण  विकास  का  लक्ष्य  प्राप्त
 करना  संभव  नहीं  सरकार  तथा  स्वयंसेवी  संगठनों

 को  एक  साथ  मिलकर  एक  दूसरे  का  पूरक
 तथा  अनुपूरक  होकर  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कार्य  करना  चाहिए  ।  शिक्षा  का  प्रसार  किये
 बिना  देश  को  प्रगति  की  तरफ  ले  जाना  संभव  नहीं  विशेषकर  भारतीय  ग्रामीण  जनता

 बहुत  से  स्वयंसेवी  संगठन  इस  कार्य  को  पूरा  करने  के  इच्छक  हैं  परन्तु  राज्य  सरकारें  अनेक  आवेदन
 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  नहीं  भेजती  यह  बात  मैं  अपने  अनुभव  के  आधार  पर  कह  रही  हूं  ।

 मुझे  ओर  भी  बहुत  सी  बातें  कहनी  थीं  परन्तु  समय  नहीं  अन्त  में  सारांश  के  तौर  पर  मैं
 माननीय  वित्त  मन्त्री  से  अनुरोध  करूंगी  कि  वह  गरीब  विधवाओं  तथा  निःसहाय  महिलाओं  एवम्‌
 उन  औरतों  की  जिन्हें  उनके  पतियों  द्वारा  छोड़  दिया  गया  है  ओर  बहुत  ही  कठिन  परिस्थितियों  में
 जीवन  व्यतीत  कर  रट्टी  दशा  सुधारने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाए  जाएं  ।  उन  महिलाओं में  से
 जो  आयकर  नहीं  देती  उन्हें  अतिरिक्त  3  प्रतिशत  ब्याज  दिया  जाना  चाहिए  ।  सारे  देश  में  ऐसी
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 महिलाओं  की  दशा  बहुत  ही  दयनीय  है  ।  हम  सबको  मिलकर  उनकी  कठिनाइयां  कम  करने  के  लिए

 प्रयास  करने  चाहिएं  और  उनकी  यथाशक्ति  सहायता  करनी  चाहिए  ।  यह  हमारा  नैतिक  कर्त्तव्य

 सके  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करती  हूं  ।

 भो  उसा  कांत  सिश्र  सभापति  मैं  अनुप्रक  अनुदानों  की  मांगों  का

 समर्थन  करता  हूं  और  वित्त  मन्त्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  ग्रामीण  विकास  के  क्षेत्र  में

 विशेष  रूप  से  जो  ग्रामीण  क्षेत्र  के  काय  क्रम  चलाए  जा  रहे  उनके  लिए  विशेष  बजट  का  प्रावधान
 किया  ।

 अभी  कल  ही  एक  विपक्ष  के  सदस्य  कह  रहे  थे  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  योजना  और

 ग्रामीण  भूमिहीन  गारन्टी  योजना  में  जो  घन  दिया  जाता  वह  जबर्दस्ती  राज्यों  पर  लादा  जाता

 और  राज्य  सरकारें  ज॑सा  चाहती  खर्च  करती  इसलिए  इन  कारयंक्रमों  को  समाप्त  कर  दिया

 जाए  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आया  कि  वह  क्‍या  चाहते  थे  ?  यह  जो  ग्रामीण  रोजगार  और

 ग्रामीण  भूमिहीन  गारन्टी  योजना  और  ग्रामीण  एकीकृत  विकास  योजना  कार्यक्रम  यह  सारे  20

 सूत्री  कार्यक्रम  के  अनुरूप  यह  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  द्वारा  चलाए  गए  कार्यक्रम  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  इस  देश  की  एक  महान  नेता  वह  जानती  थी  कि  अगर  गांव  के  गरीबों  का

 विकास  नहीं  तो  गांवों  से  गरीबी  दूर  नहीं  की  गांव  के  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से

 ऊपर  नहीं  उठाया  गया  तो  इस  देश  में  सशस्त्र  क्रांति  आ  इसलिए  उन्होंने  20  सूत्री  कार्यक्रम

 चलाया  ।  20  सूत्री  कायंक्रम  मुख्य  रूप  से  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  का  कार्यक्रम  उचित  वितरण  का

 कार्यक्रम  ह ैऔर  साथ-साथ  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेगरीब  गरीब  अ।दिवासियों  और

 हरिजनों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  का  कायंक्रम  है  ।  ऐसे  कार्यक्रमों  को  बन्द  करने  की  बात

 कहना  यह  तो  देश  और  देश  की  जनता  और  गरीबों  का  अहित  करना  होगा  ।

 श्रीमान्‌  यह  कार्यक्रम  बहुत  ही  मूल्यवान  कार्यक्रम  एन०  आर०  ई०  पी०  के  गांव  से

 लाखों  लोगों  को  काम  मिलता  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विकास  के  काम  होते  सम्पर्क  मार्ग  बनते

 स्कूल  के  भवन  बनते  सिचाई  के  साधन  तैयार  होते  हैं  ओर  वृक्षारोपण  का  कार्यक्रम  बनता

 इस  तरह  से  बहुत  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  इनके  अन्तर्गत  होते  हैं  ।  ऐसे  मूल्यवान  कार्यक्रम  को  बन्द  करने

 की  बात  आश्चर्यजनक  लगता  है|

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  योजना  के  अन्तर्गत  जिलों  को  जो  पैसा  जाता  उससे  जिलों  में  बंठक

 होती  हैं  ।  बैठकों  में  जन-प्रतिनिधियों  को  बुलाया  जाता  किन्तु  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  में  जो

 पैसा  दिया  उसमें  हमने  देखा  कि  सीधे  राज्य  सरकारों  ने  जिलाधिकारियों  से  रिपोर्ट  मंगा  ली  ।

 जिलाधिकारियों  ने  प्रस्ताव  भेज  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  आए  ओर  मंजूर  हो  गए  ।

 मेरे  जिले  मिर्जापुर  में  तो  ऐसा  हो  गया  कि  एक  ही  मद  में  साढ़े  तीन  करोड़  रुपया  दे  दिया

 आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  कार्यक्रम  में  साढ़े  तीन  करोड़  रुपया  केवल  भूमि  संरक्षण  के  लिए  दे  दिय

 गया  ।  अब  भूमि-संरक्षण  का  कार्यक्रम  तो  चल  रहा  है  लेकिन  बहुत  से  उपयोगी  कार्यक्रम  छूट  गए

 सम्पकक  मार्ग  छट  गए  ।  अब  बताइए  कि  साढ़े  तीन  करोड़  रुपया  अगर  गांवों  पर  खर्च  किया  जाए  तो

 गांवों  का  नक्शा  बदल  सकता  तो  हमने  सुझाव  दिया  था  कि  एस  तरह  के  कायंत्रमों  के  सम्बन्ध  में

 गांवों  के  प्रतिनिधियों  को  बुलाया  उनको  मीटिंग  करके  यह  तय  किया  जाए  कि  कहां  सम्पर्क

 सम्बन्ध
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 मार्ग  बनने  कहां
 सिचाई  तैयार  किए  जाने  हैं  ।  कहां  स्कूल  की  बिल्डिगें  बननी

 यह  तय  करके  तब  वहां  से  प्रस्ताव  भेजे  मुझे  आशा  है  कि
 केन्द्रीय  सरकार अब  जो  प्रस्ताव

 मांगेंगी  इस  वर्ष  वह  जिला  प्रतिनिधियों  से  राय  ले  कर  तय  किए  जाएंगे  ।

 साथ  ही  जो  केन्द्रीय  सरकार  का  पैसा  गांवों  में  खर्च  होता  है  उससे  वहां  गरीबों  के  काम

 मिलने  के  साथ-साथ  ग्रामीण  विकास  के  काम  भी  होते  सकल  के  भवन  बनने  हैं  तो  सकल  के  भवन
 सम्पर्क  मार्ग  नहरें  वन्धे  बन्धियां  वृक्षारोपण  हो  ।  चारों  तरफ  विकास  की  शकल

 दिखाई  दे  ।

 एक  कायंतक्रम  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  ने  और  चलाया  वह  था  शिक्षित  बेरोजगारों
 के  लिए  कार्यक्रम  |  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या  बेतहाशा  बढ़  रही  शिक्षित  बेरोजगार

 मारे  घम  रहे  हैं  और  कभी-कभी  तो  वे  अवांछित  कार्यों  में  लग  जाते  अपराधिक  कामों
 में

 लग

 जाते  तो  उनके  लिए  एक  और  कार  क्रम  उन्होंने  चलाया  कि  बंकों  से  दस  हजार  रुपये  से  लेकर

 25  हजार  रुपये  तक  उनको  ऋण  दिया  उससे  वह  अपना  रोजगार  शुरु  उत्पादन  करें
 और  अपनी  जीविका  उपाजेन  तो  वह  कार्यक्रम  भी  सफल  उस  कार्यक्रम  में  जिन

 नौजवानों  ने  पैसा  लिया  उसमें  से  75  से  80  प्रतिशत  लोश  काम  कर  रहे  इस  वर्ष  इस  कार्यक्रम
 के  तहत  अभी  तक  आदेश  नहीं  अभी  तक  बजट  नहीं  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  शिक्षित
 बेरोजगारों  के  लिए  जो  कार्यक्रम  चलाए  गए  हैं  उसके  लिए  पर्याप्त  धनराशि  की  व्यवस्था  करें  ।

 अब  मैं  संक्षेप
 में

 प्वाइंट-वाइज  कह  रहा  हूं  ।  उत्तर  प्रदेश  बड़ा  भारी  प्रदेश  वहां
 किसी  इलाके  में  सूखा  पड़ता  किसी  इलाके  में  बाढ़  आ  जाती  किसी  में  किसी  और  प्रकार  की
 आपदा  आ  जाती  है  ।  हमारे  मिर्जापुर  जिले  में  और  उसके  आस-पास  के  इलाकों  में  सूखा  पड़  गया  ।
 आप  लोग  आश्चर्य  करते  होंगे  कि  इतनी  बड़ी  बरसात  हुई  तो  वहां  सूखा  कैसे  पड़  जब  अभी
 तीन  चार  दिन  पहले  बरसात  हुई  तो  बताइए  धान  की  फसल  कंसे  बोयी  जा  सकती  है  ?  मकई  नहीं
 लगायी  जा  सकती  ।  भदई  की  फसल  सूख  गई  ।  मक्का  सूख  सावां  सूख  गया  ।  भदई  की  फसल
 नष्ट  हो  गई  |  मकई  नहीं  लगायी  जा  धान  भी  नहीं  लगाया  जा  इस  तरह  से  सूखा  पड़
 गया  ।  अब  जब  पानी  बरसा  तो  जो  कुछ  थोड़ी  बहुत  भदई  फसल  थी  वह  सब  उससे  नष्ट  हो  तो

 मिर्जापुर  जिला  और  उसके  आसपास  के  जो  इलाके  के  ये  सूखे
 से  भी  ग्रस्त  हैं  ओर  अति-बृष्टि  हो  गई  तो  कुछ  थोड़ी  बहुत  भदई  फसल  थी  वह  भी  नष्ट  हो  गई  ।
 देवी  आपदाओं  से  जब  कभी  कोई  प्रदेश  था  इलाका  ग्रस्त  होता  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  एक  प्रेक्षक
 दल  वहां  जाता  है  और  देखकर  रिपोर्ट  देता  है  ।  रिपोर्ट  देने  के  बाद  सहायता  देने  में  बड़ी  देर  की
 जाती  अभी  सूखा  देखने  के  लिए  केन्द्रीय  दल  गया  उसने  रिपोर्ट  दी  कि  सूखा  है  लेकिन  सूद्धे
 की  सहायता  अभी  तक  नहों  गई  |  वह  अभी  तक  वहां  नहीं  पहुंची  ।  तो  उत्तर  प्रदेश  के  जो  जिले  दैवी
 आपदाओं  प्राकृतिक  प्रकोप  से  प्रभावित  हैं  उनको  सहायता  देने  में  केन्द्रीय  सरकार  शीघ्रता  करे  और
 खास  तौर  से  हमारे  मिर्जापुर  जिले  और  उसके  आस-पास  के  जिलों  के  लिए  जो  दँवी  आपदा  से  ग्रस्त
 हैं  तुरंत  सहायता  दी  जाय  ।  तभी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोगों  को  रोजी  रोटी  मिल  सकेगी  ।  अन्यथा  बड़ी
 भापदा  आ  सकतो  है

 पूर्वी
 उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  मैं  बार-बार  याद  दिलाऊंगा  ।  हमारे  उद्योग  विभाग  के  मन्त्री  भी

 बैठे  हुए  हैं  ।  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  आबादी  का  दबाव  जजी  के  बढ़ता  जा  रहा  है  और  पूर्वी  उत्तर
 प्रदेश  में औद्योगिक विकास  किया  जा  रहा  है  |  अब  ये  जो  बिना  इंडस्ट्री के  जिले  घोषित किए  गए
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 जैसे  जौनप
 >  3  री

 रा
 शा  हु  दि

 जता

 हैं  नपुर  बलिया  है  इन  जिलों  में  भी  एक-एक  उद्योग  लगना  आज  तक  उन
 शुरूआत  ही  नहीं  हुई  ।  मिर्जापुर  एक  बहुत  बड़ा  जिला  वहां  की  एक-एक  तहसील  एक  जिले
 के  बराबर  है  ।  इसलिए  मेरा  यह  कहना  है  कि  वहां  पर  बड़े  उद्योग  लगाए  जाएं  मगर  उस  दिशा  में काम  नहीं  हुआ  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  जनसंख्या  बहुत  ज्यादा  है  और  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  आबादी
 का  दबाव  बढ़  रहा  है  और  लोग  दूसरे  प्रदेशों  में  भाग  रहे  यहां  तक  कि  अरब  देशों  में  लोग
 जाने  लगे  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  लगभग  5  करोड़  जो  70  प्रतिशत  गरीब
 लोग  हैं  और  60  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  के  नीचे  को काम  दिलाने  के  उनको  गरीबी
 की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  कार्यक्रम  चलाए  जाएं  और  वहां  का  उद्योगीकरण  किया

 कालीन  बनारस  की  साड़ियों  का  ये  जितने  भी  उद्योग  इन  को  बढ़ावा
 दिया  जाना  चाहिए  और  मिर्जापुर  का  जो  बतंन  उद्योग  उसको  बढ़ावा  दिया  इसके  अलावा
 शिवारामन  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  हर  तहसील  हर  ब्लाक  को  जो  पिछड़ा  हुआ  उसको
 पिछड़ा  घोषित  किया  जाए  और  वहां  पर  उद्योग  लगाए  जाएं  ।

 महंगाई  की  यहां  पर  बड़ी  चर्चा  हुई  है  और  मैं  उसकी  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  लेकिन
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मोटा  कपड़ा  जैसी  आवश्यक  वस्तुओं  के  दाम  थोड़े  बढ़े
 हैं  लेकिन  उसमें  केन्द्रीय  सरकार  के  बजट  का  दोष  नहीं  उसमें  स्थानीय  प्रशासन  का  दोष  है  ।  मैं
 चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दे  कि  वे  जिले  का  प्रशासन  कष्टाई  से  करें  और
 उसमें  सख्ती  करें  ताकि  जमाखोर  और  तस्कर  जनता  का  शोषण  न  कर  सकें  ।

 आज  यहां  पर  बहुत  से  वक्‍ताओं  ने  अपने  प्रदेश  की  मातृभाषा  में  भाषण  किया
 और  आज  मुझे  यह  लगा  कि  यह  लोक  सभा  भारत  की  लोक  सभा  आप  ने  कन्‍नड़  में  भाषण
 किया  और  एक  माननीय  सदस्या  ने  बंगला  भाषा  में  भाषण  किया  और  कई  सदस्यों  ने  तमिल  में
 भाषण  किया  ।  आज  मुझे  ऐसा  लगा  कि  हम  भारत  की  लोक  सभा  में  बंठ  हैं  और  एक
 निधित्य  सभा  में  बंठे  हैं  ।  इसके  लिए  आपको  बधाईं  देता  हुं  और  आपने  जो  मुझे  वोलने  का  समय
 दिया  उसके  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 ]

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  मैं  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन
 करती  हूं  ।  आबंटन  राशि  की  वृद्धि  के  मामले  में  सार्वजनिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  आदि  से  वित्त

 मंत्रालय  पर  बहुत  दबाब  पड़  रहा  है  ।  ऐसा  महसूस  किया  गया  है  कि  बजट  में  आबंटित  धनराशि  से
 सार्वजनिक  क्षेत्र  की  कुछ  परियोजनाओं  को  जारी  नहीं  रखा  जा

 अनुपूरक  मांगों  में  3872.54  करोड़  रुपए  के  कुल  अतिरिक्त  व्यय  के  प्रस्ताव  शामिल

 2516.17  करोड़  रुपए  के  मरनयोजना  व्यय  में  ओवरड्राफ्ट  की  कुछ  अंश  तक  अदायगी  करने  के

 लिए  राज्यों  को  1628  करोड़  रुपए  की  राशि  ऋण  के  रूप  में  दी  जाने  वालो  सरकार ने  राज्यों

 के  90  प्रतिशत  ओवरड़ाफ्टों  को  28  !985  से  मध्यकालिक  ऋण  के  रूप  में  परिवर्तित

 करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 हाल  के  कुछ  वर्षों  में  पहली  बार  वित्त  मंत्रालय  ने  राज्यों  को  अर्थोपाय  ऋण  के  लिए  बजट  में

 की  गई  800  करोड़  रुपए  की  राशि  आबंटन  प्‌णंतया  समाप्त  हो  जाने  पर  अर्थोपाय  ऋण  के  लिए

 अनुपूरक  मांगें  पेश  की  अर्थोगाव  ऋग  के  लिए  100  करोड़  रुपए  अधिक  आबंटित  किए  गए
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 योजना  व्यय  के  लिए  1355.83  करोड़  रुपयों  में
 से 991.13  करोड़  रुपए  सावंजनिक  क्षेत्र  को  दिए

 जाएंगे  ।

 हमें  खुशी  है  कि  अनुपू  रक  मांगों  में  के
 लिए  200  करोड़  रुपए  को  व्यवस्था  की  गई

 लेकिन  ने  500  करोड़  रुपए  की  मांग  की  है  जबकि  बजट  में  412  करोड़  रुपए  का  ही

 प्रावधान  है  ।  यह  उल्लेखनीय  है  कि  अतिरिक्त  आबंटन  के  बिना  यह  कम्पनी-निर्माण  कार्य  के

 निर्धारित  कार्यक्रम  को  पूरा  नहीं  कर  इसकी  बाक्साइट  की  खान  में  काम  इस  वर्ष

 शुरू  हो  जाएगा  तथा  80,000  टन  क्षमता  के  अल्यूनियम  संयंत्र  में  उत्पादन  कार्य  अगले  वर्ष  तक

 शुरू  हो

 परियोजना  की  कुल  लागत  पहले  ही  1242  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  2218  करोड़  रुपए  हो

 चकी  है  ।  अतः  500  करोड़  रुपए  के  बजाय  290  करोड़  रुपये  की  अनुप्रक  अनुदान  राशि  मिलने

 से  यह  आशंका  है  कि  परियोजना  के  कार्य  में  विलम्ब  होगा  और  यह  निर्धारित  समय  के  अन्दर  पूरी
 नहीं  हो  पायेगी  ।

 आपने  चिमनी  गिरने  के  मामले  के  बारे  में  भी  सुना  हमें  बताया  गया  है  कि  इस

 मामले  की  जांच  की  जा  रही  मालूम  नहीं  इससे  कितना  नुकसान  हुआ  है  ।  मैं  जानना  चाहती  हूं
 कि  इस  परियोजना  को  हम  कंसे  शीघ्र  पूरा  इसे  तत्काल  पूरा  करने  के  लिए  वित्त  मंत्री

 महोदय  को  पर्याप्त  धनराशि  आबंटित  करनी  चाहिए  ।  पिछड़े  राज्यों  में  कुछ  उद्योग  स्थापित  किए
 जाने  चाहिए  तकि  वे  विकास  कर  उड़ीसा  ऐसा  ही  राज्य  औद्योगिक  विकास  की  दिशा

 में  इसने  कुछ  प्रगति  की  विकास  के  इस  सिलसिले  को  बनाए  रखा  जाना  चाहिए  तथा  राज्य  में
 और  उद्योग  स्थापित  किए  जाने  चाहिएं  ।

 मांग  और  पूर्ति  के  बीच  के  अन्तर  को  पाटने  के  लिए  सरकार  से  हमारा  पुरजोर  अनुरोध  है
 कि  सरकार  तलचेर  सुपर-ताप  बिजली  संयन्त्र  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  तथा  बी०  घाटीਂ  स्थित

 विद्युत  संयन्त्र  को  राज्य  क्षेत्र  में  ल ेलिया  लेकिन  इनका  न  तो  बजट  में  ही  उल्लेख  है  और  ना
 ही  अनुपूरक  मांगों  में  इसका  उल्लेख  किया  गया

 मुझे  खुशी  है  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी
 कार्यक्रम  पर  अधिक  बल  दिया  जा  रहा  इन  सब  पर  विचार  करते  समय  हमें  देखना  चाहिए  कि  ,
 क्षेत्रीय  विषमताएं  दूर  की  इसी  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सभी  कार्यक्रम  और  योजनाएं
 आरम्भ  की  जानी  चाहिएं  ।

 उड़ीसा  ऐसा  राज्य  है  जहां  38  प्रतिशत  जनसंख्या  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जातियों  के  लोगों  की  है  और  यहां  हर  साल  प्राकृतिक  आपदाएं  आती  राज्य  को  160  करोड़
 रुपए  की  हानि  हुई  है  और  वित्त  आयोग  ने  इसे  राजस्व  के  घाटे  वाला  राज्य  घोषित  किया  है  ।

 ऐसे  राज्यों  को  राज्य  योजना  के  अलावा  भी  अधिकतम  सहायता  दी  जानी  चाहिए

 जब  हम  शिक्षा  की  बात  करते  हैं  तो  हमें  आदिवासी  लोगों  तथा  महिला  शिक्षा  के

 पहलुओं  पर  विचार  करना  बाहिए  ।  उड़ीसा  में  प्रत्येक  आदिवासी  पंचायत  में  कम  से  कम  एक
 बोडिंग  स्कूल  खोलने  की  व्यवस्था  की  गई  लेकिन  सब  बच्चों  को  शिक्षा  देना  इसका  उद्देश्य  होना

 चाहिए  ।  यह  कायं  राष्ट्रीय  योजना  के  अन्तर्गत  लाया  जा  सकता  राज्य  पर  यह  काम  नहीं
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 सौंपा  जाना  चाहिए  ।  क्‍योंकि  धन  की  कभी  के  कारण  राज्य  इसे  कार्यान्वित  नहीं  कर
 सकता  ।

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  में  पाराद्वीप  बन्दरगाह  की  वित्तीय  कठिनाइयों  को  दूर  करने
 के  लिए  सात  करोड़  रुपए  की  ऋण  सहायता  निर्धारित  की  गई  उक्त  बन्दरगाह  को  गहरा  करने
 के  लिए  दक्षिण  कोरिया  ने  ऋण  तथा  तकनीकी  सहायता  की  पेशकश  की  जिससे  इसमें  अधिक
 क्षमता  के  पोत  आ-जा  सके  ।  बन्दरगाह  को  गहरा  करने  से  लौह  अयस्क  का  निर्यात  जो  इस  समय

 20  लाख  टन  किया  जाता  है  बढ़कर  60  लाख  टन  हो  हयूंदई  निगम  द्वारा  प्रस्तुत
 परियोजना  रिपोर्ट  पर  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  को  विचार  करना  वित्त  मंत्री

 महोदय  को  पाराद्वीप  बन्दरगाह  में  आधारभूत  सुविधाओं  के  विस्तार  पर  भी  विचार  करना
 इसके  लिए  विदेशों  स ेऋण  लिया  जा  सकता  है  तथा  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  वहन
 संसाधन  लागत  का  कुछ  भाग  वहन  करेगा  ।

 पाराद्वीप  बन्दरगाह  को  गहरा  करने  के  बाद  खनन  कार्यों  के  विस्तार  से
 वासी  लोगों  को  बहुत  फायदा  होगा  क्योंकि  ये  खानें  आदिवासी  क्षेत्रों  में  ही  स्थित  हैं  ।

 अनुपूरक  मांगों  में  महिला  कल्याण  के  लिए  कुछ  और  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  जहां  तक
 काम  करने  वाली  महिलाओं  के  लिए  होसस्‍्टलों  का  सम्बन्ध  है  इसके  लिए  पिछले  साल  की  तुलना  में

 इस  वर्ष  कम  धनराशि  आबंटित  की  गई  अन्तर्राष्ट्रीय  महिला  दशक  समाप्ति  पर  है  तथा  महिला

 कल्याण  कार्यो  के  लिए  अलग  से  एक  मंत्रालय  बनाया  है  ।  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  काम  करने

 वाली  महिलाओं  के  लिए  होस्टल  के  मामलों  पर  विचार  किया  जाए  ।

 अन्य  संयन्त्रों  के  बहुत  लम्बे  समय  से  अधर  में  लटकी  दंत्री  इस्पात  संयन्त्र  स्थापित

 किया  जाना  चाहिए  ।  विद्युत  भट्टियों  आदि  के  लिए  नई  प्रौद्योगिकी  का  पता  लग  जाने  के  कारण

 यह  लाभदायक  रहेगा  अतः  इस  संयन्त्र  पर  काम  शुरू  किया  जाना  चाहिए  ।

 पाराद्वीप  मत्स्य  पत्तन  के  निर्माण  का  कार्य  पिछले  10  सालों  से  अधर  में  लटका  हुआ  है  ।  इसे

 भी  शुरू  किया  जाना  चाहिए  ।  उड़ीसा  में  विशाल  समुद्र  तटीय  क्षेत्र  होने  क ेकारण  वहां  मछली  पकड़ने

 की  बहुत  अधिक  सम्भावना  है  ।  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  उक्त  बन्दरगाहू्‌  का  निर्माण  किया  जाना

 चाहिए  ।

 अंत  में  मेरा  निवेदन  है  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  उड़ीसा  जैसे  पिछड़े  राज्य  के  मामले  पर

 सक्शनुभूतिपूषंक  विचार  करें  ।

 it  शी  आर०  अण्णानम्बी  :  महोदया  मैं  अपने  दल  अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रविड

 मुनेत्र  कषगम  की  ओर  से  वर्ष  1985-86  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  के  बारे  में  कुछ

 सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 सर्वप्रथम  मैं  अनुपूरक  मांग  सं०  35  का  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  मांग  2000  करोड़  सिक्‍कों

 के  आयात  तथा  दिल्ली  के  समीप  में  सिक्‍का  ढालने  की  एक  छोटी  टकसाल  स्थापित

 करने  के  लिए  सदन  से  55.38  करोड़  रुपए  की  राशि  की  स्वीकृति  प्राप्त  करने  से  सम्बन्धित
 रा

 +तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 न  - जज  सिक्‍कों  ३फः/ः-

 छोटे  सिक्‍कों  का  आयात  शीघ्र  ही  किया  जाना  छोटे  सिक्‍कों  की  कमी  की  समस्या  भयंकर

 रूप  से  बढ़ती  जा  रही  आम  आदमी  परेशानी  में  उनके  लिए  यह  जीवन-मरण  का

 प्रश्न  छोटे  सिक्‍कों  की  कमी  देश  भर  में  घड़यानल  की  तरह  फैलती  जा  रही  एक  रुपए  का

 नोट  तो  है  ही  नहीं  ।  नई  टकसाल  में  सिक्‍कों-की  ढुलाई  का  काम  शीघ्र  शुरू  किया  जाना

 कुछ  महीने  पहले  समाचार  पत्रों  में  यह  समाचार  आया  था  कि  सरकार  का  दो  नई  टकसाल  खोलने

 का  विचार  है  ।  लेकिन  मैंने  देखा  कि  इन  अनुपूरक  मांगों  में  केवल  एक  ही  टकसाल  की  व्यवस्था

 दूसरी  टकसाल  स्थापित  करने  का  जब  निणंय  लिया  गया  है  तो  मैं  आशा  करता  हूं  केन्द्रीय  सरकार

 इसे  तमिलनाडु  में  स्थापित  करेगी  ।  दुर्भाग्य  का  विषय  है  कि  जमाखोर  सिक्के  जमा  करने  लगे  हैं  ।

 इसकी  जांच  की  जानी  चादिए  तथा  छोटे-सिक्‍कों  के  जमाखोरों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  जानी

 चाहिए  ।  इस  समस्या  का  अन्तिम  हल  अविलम्ब  ढूंढ़ा  जाना  चाहिए  ।

 मांग  संख्या  38  के  अन्त्गंत  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  जिन  राज्यों  के  ओवर-ड्राफ्ट  बकाया

 हैं  उन्हें  मध्यम  कालिक  ऋण  के  रूप  में  1628  करोड़  रुपए  दिए  जाएंगे  ।  जहां  तक  तमिलनाड़  का
 सम्बन्ध  है  हमारे  मुख्य  मंत्री  पुराची  शलाइवर  डा०  ए०  जी०  आर०  रिजवं  बेंक  आफ  इंडिया  से

 अन्धाधुन्ध  ओवर-ड्राफण८  किए  जाने  के  खिलाफ  तमिलनाडु  की  ओर  कोई

 ड्राफ्ट  बकाया  नहीं  है  |  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  इस  ऋण  की  सुविधा  केवल  उन  राज्यों  को  ही  दी

 जा  रही  है  जो  रिजर्व  बैंक  आफ  इंडिया  से  ओवर-ड्राफ्ट  करते  रहते  समाचार  है  कि  वित्त  मंत्रालय

 ने  रिजव  बैंक  आफ  इण्डिया  को  निर्देश  दिए  हैं  कि  राज्यों  को  ओवर-ड्राफ्ट  की  सुविधा  बन्द  की

 जाए  ।  राज्यों  के  राजस्व  संसाधन  सीमित  होने  के  कारण  उन्हें  बाध्य  होकर  रिजवे  बैक  से

 ड्राफ्ट  लेना  पड़ता  केन्द्र  के
 पाम  बहुत  ही  अधिक  राजस्व  संसाधन  हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि

 अपरिहाय  कारणों  से  ओवर-ड्राफ्ट  लेते  हैं  और  समय  पर  भुगतान  करने  वाले  राज्यों  को
 ड्राफ्ट  सुविधा  देनी  मुझे  विश्वास  है  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  इस  मामले  पर  विचार  करेंगे
 और  इस  सम्बन्ध  में  रिजवं  बंक  आफ  इंडिया  को  उपयुक्त  आदेश  देंगे  ।

 अनुपूरक  मांग  संख्या  8  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  व्यक्तियों  के

 लिए  मकान  बनाने  के  लिए  100  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस
 प्रावधान  में  से  किन  राज्यों  को  राशि  आबंटन  किया  जाएगा  ।  1985-86  के  सामान्य  बजट  में  इस
 योजना  के  अन्तर्गत  400  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  चूंकि  इस  योजना  का  अब
 विस्तार  किया  जा  रहा  है  इस  अनुपूरक  मांग  के  अन्तर्गत  100  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  राशि
 की  व्यवस्था  की  जा  रही  यवि  इस  उचित  योजना  के  लिए  अधिक  धन  की  आवश्यकता  है  तो
 केन्द्र  को  अतिरिक्‍त  प्रावधान  के  लिए  आगे  आने  में  हिचकिचाना  नहीं  चाहिए  ।  यह  अनुपूरक  मांगों
 का  केवल  पहला  बैच  मुझे  विश्वास  है  कि  अगले  सन्न  के  दौरान  अनुपूरक  मांगों  का  दूसरा  बैच

 सदन  के  सामने  आएगा  ।  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
 के  लोगों  को  मकानों  के  निर्माण  क ेलिए  तब  अधिक  धन  आबंटित  किया

 मुझे  पता  चला  है  कि  विशाखापत्तनम  इस्पात  सन्यन्त्र  के  लिए  मांग  संख्या  83  के  अन्तगंत

 300  करोड़  रुपए  की  राशि  की  व्यवस्था  की  जा  रही  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं  ।  हमारे  इस्पात

 मंत्री  श्री  वसन्‍त  साठे  ने  हाल  ही  में  घोषणा  की  है  कि  तमिलनाडु  में  सलेम  इस्पात  सन्यन्त्र  का  विस्तार

 किया  लेकिन  इन  अनुपूरक  मांगों  में  सलेम  इस्पात  सन्यन्त्र  के  विस्तार  योजना  के  लिए

 कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  कैसे  हुआ  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि

 सलेम  इस्पात  सन्यन्त्र  परियोजना  के  विस्तार  के  लिए  धन  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  ।
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 1985-86  के  सामान्य  बजट  में  उन  उद्यमियों  को  राजसहायता  देने  के  लिए  60  करोड़
 रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  था  जो  उद्योगहीन  जिलों  में  नयी  औद्योगिक  यूनिटें  स्थापित  करना

 चाहते  हैं  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  मांग  संख्या  58  के  अन्तर्गत  25  करोड़  रुपए  की  राशि  की  व्यवस्था
 की  जा  रही  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  और  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  केन्द्र  को  उद्योगहीन  ब्लाक
 रखने  की  नीति  को  अपनाना  चाहिए  जिससे  ही  पूरे  देश  में  उद्योगों  के  समान  वितरण  को  सुनिश्चित
 किया  जा  सकेगा  ।

 कलकत्ता  और  मद्रास  स्थित  भारतीय  रिजवं  बँक  के  कार्यालयों  के  माध्यम

 से  छोटे  सिक्कों  का  वितरण  किया  जाता  है  ।  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  अन्य  शहरों  और  ग्रामीण

 क्षेत्रों  के  मुकाबले  में  महानगर  अच्छे  यदि  सम्भव  हो  तो  श्रेणी  के सभी  शहरों  में  भारतीय

 रिजर्व  बंक  के  कार्यालयों  को  खोला  जाना  चाहिए  ।  अन्यथा  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि

 पूरे  देश  में  स्थित  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  की  शाखाओं  के  माध्यम  से  छोटे  सिक्कों  को  वितरित  किया

 जाएगा  ।

 पश्चिमी  देशों  विशेषकर  अमरीका  में  आप  सड़कों  के  सभी  कोनों  में  ऐसे  बूथ  पाएंगे
 जिनमें  ऐसी  मशीनें  लगी  होंगी  जिनमें  लोग  नोट  डालने  के  बाद  छोटे  सिकक  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 इससे  छोटे  सिक्‍कों  की  जमाखोरी  नहीं  होती  है  ।  हमें  भी  भारत  में  इस  तरह  को  मशीनों  को  रखने

 की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  इससे  देश  में  छोटे  सिक्कों  की  इस  तरह  की  कमी  नहीं  होगी  ।  इससे

 जमाखोरी  की  समस्या  भी  समाप्त  हो  सकेगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  इसकी  ध्यवहायंता
 पर  तुरन्त  विचार  करें  ।

 वित्त  मंत्रालय  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  को  इस  प्रकार  के  निदेश  जारी  करता  है  कि  वे  समाज

 के  कमजोर  वर्गों  को  सुविधाएं  व  ऋण  दें  ।  लेकिन  वे  इन  निदेशों  का  पालन  नहीं  करते  हैं  ।  मैंने  अपने
 निर्वाचन  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  स्थानों  दारापुरम  और

 उदमालपेट  में  स्वयं  यह  देखा  है  ।  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  वित्त  मंत्रालय  को  फिर  इन  बैंकों  को  निदेश

 जारी  करने  चाहिए  कि  जब  इस  प्रकार  के  ऋणों  की  जन-प्रतिनिधियों  अर्थात्‌  संसद  सदस्यों  और

 विधान  सभा  सदस्यों  द्वारा  सिफारिश  की  जाती  है  तो  उन्हें  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  मंजूर
 करने

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 झो  दिलीप  सिंह  भूरियां  :  सभापति  मैं  आज  सप्लीमेंटरी  डिमाण्ड्स  का

 समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  भारत  एक  देश  आजादी  के  बाद  बहुत  सारे  काम

 हमने  किए  भारत  हमेशा  शान्तिप्रिय  देश  रहा  है  और  शान्ति  में  विश्वास  रखता  है|  आज  के

 दिन  जापान  में  हिरोशिमा  पर  परमाणु  बम  गिरा  था  ।  उस  समय  एक  लाख  चालीस  हजार  लोगों

 की  जानें  गई  थी  ।  आज  दुनिया  के  लोग  शान्ति  चाहते  दुनिया  के  बहुत  सारे  विकासशील  देश  हैं  ।

 उन  देशों  में  अकाल  युद्ध  की  छाया  मंडरा  रही  हमको  दुनिया  के  सभी  लोगों  से  यह  अपील

 करनी  चाहिए  कि  सबको  शान्ति  से  जिन्दा  रखना  है  हम  अणु  बम  से  जिन्दा  नहीं  रह  सकते  हैं  ।

 शासन ने  गांवों  में  पीने  का  अस्पताल  और  शिक्षा  आदि  के  बहुत  सारे  काम

 किए  हैं  हम  लोग  आगे  भी  करना  चाहते  हैं  ।  बहुत  सारा  पैसा  साक्ष्य  की  ओर  खचंना  पड़ता  है  ।  हमें
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 बड़ी  खुशी  है  कि  आदरणीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  संत  लोंगोवाल  के  साथ  पंजाब  के  बारे  में  जो  समौझता

 क्या  है  उसका  सारी  दुनिया  के  लोगों  ने  स्वागत  किया  मैं  उसके  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 पंजाब  की  जनता  इस  समझौते  से  खुश  वहां  के  लोगों  को  खुशी  है  कि  इस  समस्या  का  हमेशा  के

 लिए  अन्त  हो  गया  ।  वहां  के  लोग  चाहते  हैं  कि  हमारे  नुमाइन्दे  लोकसभा  में  विधान  सभा  में

 जाएं  क्‍योंकि  पंजाब  के  और  सारे  हिन्दुस्तान  के  लोग  प्रजातंत्र  में  विश्वास  रखने  वाले

 जनतंत्र  में  विश्वास  रखने  वाले  हैं  |  वे  लोग  चाहते  हैं  कि  पंजाब  में  जनता  के  चुने  हुए  प्रतिनिधियों

 की  सरकार  के  लोग  खुशहाली  में  विश्वास  रखने  वाले  एकता  और  अश्वण्डता  में

 विश्वास  रखने  वाले  हैं  ।  इस  समझौते  के  कारण  उनमें  खुशी  की  लहर  दौड़  गई  है  ।  इसलिए  पंजाब

 में  चुनाव  कराने  चाहिए  ।

 सभापति  इन  ग्रान्टस  में  उद्योग  के  लिए  भी  काफी  पैसा  रखा  गया  मैं  मभ्य
 प्रदेश  से  आता  हूं  और  मध्य  प्रदेश  खनिज  के  मामले  में  बहुत  धनी  प्रदेश  वहां  उन  खनिजों  पर
 आधारित  कई  तरह  की  इण्डरसीट्रज  लगाई  जा  सकती  हैं  ।  हमारे  उद्योग  मंत्री  जी  यहां  बैठे  हुए  वे
 जानते  हैं  कि  हमारा  प्रदेश  हर  मामले  में  बहुत  पिछड़ा  हुआ  वहां  खनिज  पर  आधारित  कोई  इण्डस्ट्री
 नहीं  है  ।  मैं  जिस  इलाके  से  आता  उस  जिले  में  अक्सर  अकाल  पड़ा  रहता  सूखा  पड़ा  रहता  है  और
 अभी  भी  वहां  सूखा  है  ।  हमारी  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  ने  पिछली  23  अक्तूबर  को  मेरी  कान्सटीट्ऐंसी  में
 75  करोड़  रुपए  की  लागत  से  बनने  वाले  पोलियेस्टर  फाइबर  उद्योग  की  आधारशिला  रखी  मगर
 उसके  लिए  बुनियादी  सुविधाएं  जुटाने  की  त्रात  सुविधा  तो  अब  जल्दी  ही  अगली  23

 अक्तूबर  आने  वाली  परन्तु  न  वहां  पानी  की  व्यवस्था  हुई  न  सड़क  की  व्यवस्था  हुई  न
 बिजली  का  प्रावधान  हुआ  है  ।  न  उसके  लिए  कोई  पैसे  की  बात  हुई  मैं  चाहूंगा  कि  हमारे
 उद्योग  मंत्री  जी  उस  ओर  ध्यान  दें  ।  जहां  भी  ऐसे  जिले  आदिवासी  जिले  पिछड़े  हुए  जिले

 जहां  अधिकतर  सूखा  पड़ा  रहता  जैसे  मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  के  कई  जिलों  की
 बात  मैं  जानता  हूं  जहां  अक्सर  ऐसी  ही  स्थिति  बनी  रहती  वहां  मवेशी  पानी  के  अभाव  में  मर
 जाते  खाने-पीने

 के
 साधन  उपलब्ध  नहीं  लोगों  क ेपास  रोजगार  नहीं  पीने  का  पानी  नहीं

 ऐसी  जगह  आपको  बड़ी-बड़ी  योजनाएं  चलानी  बड़े-बड़े  उद्योग  स्थापित  करने  होंगे  ।  इसका
 कारण  यह  भी  है  कि  ऐसे  इलाक़ों  के  लोग  सिर्फ  मेहनत  मजदूरी  करना  जानते  हैं  और  वे  ज्यादा
 पढ़े-लिखे  नहीं  दूसरा  काम  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  चाहूंगा  कि  उद्योग  मंत्री  जी  मेरे  सुझाव  पर  ध्यान
 दें  और  समुचित  कदम  उठाएं  ताकि  वहां  रहने  वाले  लोगों  की  रोजी-रोटी  चल  सके  ।  वहां  इरीगेशन
 डैम  बनाए  जा  सकते  रेलवे  लाइन  बिछाने  की  आवश्यकता  है  और  इस  तरह  की  कई  दूसरी
 योजनाएं  शुरू  की  जा  सकती  यही  मेरा  आपसे  निवेदन  है  ।

 दूसरी  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वैसे  तो  हमारी  सरकार  ने  एन०आर०ई०पी०  और  आई०
 आर०डी०पी०  आदि  कई  कारयक्रम  चलाए  हुए  मगर  हमारी  कमजोरी  यह  है  कि  उन  सारे  कार्यत्रमों
 का  लोगों  को  फायादा  नहीं  पहुंच  रहा  है  ।  हमारे  यहां  जिस  तरह  की  विकास  की  एजेन्सी  होनी
 उसका  अभाव  है  ।  आज  हमारे  यहां  क्‍या  हो  रहा  है  कि  उन  एजेन्सियों  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  मौनिटर
 किया  जा  रहा  उनको  राज्य  सरकारों  के  भरोसे  छोड़  दिया  गया  अब  बहुत  सी  राज्य  सरकारें
 ऐसी  हैं  जो  अपने  ढंग  से  उनका  काम  चला  रही  हैं  ।  इन्दिरा  जी  ने  सारे  देश  के  सामने  जो
 कार्यक्रम  रखा  उसका  उद्देश्य  गांवों  में  खुशहाली  लाना  गांवों  में  क्रान्ति  लाने  के  लिए  ही  उस
 कार्यक्रम  को  चलाया  गया  था  ।  हम  पालियामैंट  में  टतनी  भारी  संख्या  में  जीतकर  आए  यह  सब
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 उसी  प्रोग्राम  के  कारण  हुआ  यह  हमारे  उस  प्रोग्राम  की  जीत  मैं  यहां  अपने  विरोध  पक्ष  के
 भाइयों  को  भी  सलाह  देता  हूं  कि  वे  इस  कार्यक्रम  का  विरोध  करना  छोड़  दें  ।  यदि  उन्होंने  विरोध
 बंद  नहीं  किया  तो  उनकी  संख्या  घटती  ही  आप  उस  कायंक्रम  का  स्वागत  कीजिए  क्‍योंकि
 सभी  गरीब  लोगों  ने  इस  कार्यक्रम  की  सराहना  की  है  |  वे  लोग  इस  कार्यक्रम  को  चाहते
 इस  कार्यक्रम  के  कारण  बहुत  से  लोग  उन्नति  कर  पाए  हैं  ।

 आप  भी  अक्सर  किसानों  की  बातें  करती  हमारे  यहां  भारत  सरकार  के  एक
 आदेश  के  अनुसार  सैन्‍्ट्रल  गवर्नमैंट  एम्पलाईज  को  सप्ताह  में  5  दिन  काम  करने  का  नियम  बनाया
 गया  बाकी  दो  दिन  छूट्टी  रहती  है  और  कुछ  काम  के  घण्टे  बढ़ा  दिए  गए  हैं  ।  मुझे  भारत  सरकार
 के  उस  निर्णय  से  खुशी  मगर  आज  हमारे  किसान  की  हालत  कया  उस  तरफ  भी  हमें  देखना

 चाहिए  ।  वह  खुद  काम  करता  उसकी  पत्नी  काम  करती  बच्चे  काम  करते  लेकिन  क्‍या  यह
 गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठ  पाया  है  |  वह  बरसात  हो  या  ठण्ड  हो  या  हर  मौसम  में

 चबौबीसों  घण्टे  काम  करता  है  उसके  बावजूद  भी  वह  गरीब  का  गरीब  बना  हुआ  है  ।  मैं  आपसे
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उस  गरीब  किसान  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  कुछ-न-कुछ
 योजनाएं  अवश्य  बनाई  जानी  उसको  मदद  करने  वाली  बात  होनी  चाहिए  |  यदि  सरकारी
 कर्ंचारियों  की  तरह  किसान  भी  सप्ताह  में  पांच  दिन  काम  करना  शुरू  कर  दे  ओर  दो  दिन  काम

 बंद  कर  दे  तो  यह  देश  डूब  फिर  इस  देश  को  वचाने  वाला  कोई  नहीं  है  ।  हमारे  देश  में  80
 प्रतिशत  लोग  किसान  हैं  या  खेती  के  कार्य  से  जुड़े  हुए  एक  तरफ  हम  पब्लिक  मनी  उन
 लोगों  को  दे  रहे  हैं  जो  सप्ताह  में  5  दिन  काम  श्रौर  दो  दिन  आराम  करते  जो  हमने  टैक्स  लगा  कर

 उगाही  और  दूसरी  तरफ  किसानों  की  तरफ  ध्यान  नहीं  जाता  ।  यदि  आप  किसान  की  तरफ  देखें

 तो  यदि  आज  किसान  को  खाद  बहुत  महंगा  मिल  रहा  खेत  में  काम  आने  वाले  औजार  बहुत  महंगे
 मिल  रहे  खेती  के  काम  आने  वाली  तमाम  चीजें  महंगी  मिल  रही  क्या  उसके  बारे  में  हमने  कभी
 सोचा  है  ।  यहां  पर  भी  बहुत  से  किसानों  के  प्रतिनिधि  आए  हुए  हैं  तो  मैं  यह  चाहता  हूं

 ''

 4.00  म०प०

 तो  मैं  यह  चाहता  हुं  कि  आज  किसान  को  अधिक  से  अधिक  सबसिड़ी  दी  जिससे  उसकी
 उसकी  फरल  का  जो  नुकसान  होता  उसकी  कुछ  हृद  तक  पूति  हो  सके  ।  इन  सब  बातों

 को  सोचना  चाहिए  जिससे  किसान  आगे  बढ़  सके  |  हम  देखते  हैं  कि  बड़े-बड़े  उद्योगों  को  सबसिडी

 दी  जाती  तो  क्‍यों  न  किसानों  को  भी  सबसिड़ी  दो  जाए  जिससे  उनकी  उन्नति  हो  और  खुशहाली
 देश  में  फैले  ।

 मैं  अपने  फायनेंस  मिनिस्टर  साहब  को  निबेदन  करूंगा  कि  हमारा  देश  क्‍्लायमेट  पर  निर्भर

 करता  अगर  हमारे  देश  में  वर्षा  हो  तो  इस  देश  में  खुशहाली  हो  सकती  इस  देश  की  महंगाई
 खत्म  हो  सकती  और  अगर  सूखा  पड़  जाए  या  बाढ़  आ  तो  देश  में  गरीबी  और  बीमारिपां
 फैल  जाती  मेंहगाई  बढ़  जाती  है  और  देश  में  तबाही  आ  जाती  इसलिए  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय
 से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  ज्यादा  से  ज्यादा  सहूलियत  किसानों  को

 इन्हीं  बातों  को  कहते  मैं  इस  वि  धेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मुझे  आपने  बोलने  के

 लिए  जो  समय  दिया  उसके  लिए  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 229



 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1985-86  6  1985

 ]  .

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  इस  विधेयक  के  समर्थन  में  मैं  कुछ  महत्वपूर्ण  मद्दों  को

 उठाना  चाहती  मैं  समझती  हूं  कि
 सामान्य  महत्व  के  महत्वपूर्ण  विषयों  को  उठाने  के  लिए  हमारे

 लए  यह  उचित  समय  और  इसके  साथ  ही  हम  स्थानीय  समस्याओं  के  बारे  में  भी  कुछ  विचार

 व्यक्त  कर  सकते  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  से  आए  कुल  42  संसद  सदस्यों  में  से  हम  16  सदस्य  कांग्रेस  दल के  हैं  ।

 मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  होता  है  कि  हम  ।6  सदस्यों  को  अपनी  राज्य  सरकार  से  किसी  भी  तरह  की

 सुविधा  प्राप्त  नहीं  हो  रही  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  आप  कौन  सी  सुविधा  चाहते  वह  यहां  नहीं  उठाई  जा
 सकती  है  ।

 ञ् =

 )

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  यह  उचित  अतः  मैं  इसे  यहां  उठाना  चाहती  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  कृपया  अध्यक्ष  पीठ  को  संबोधित  करें  ।

 कुमारी  समता  बनर्जो  :  सरकार  ने  1985-86  के  सामान्य  बजट  पर  इस  दृष्टि  से  पर्याप्त

 ध्यान  दिया  है  कि  इस  प्रतिस्पर्धा  के  इस  युग  में  भारत  आध्िक  दृष्टि  से  उन्‍नति  कर  सके  और  रोजगार
 के  अवसर  पंदा  कर  सके  ।  यह  भी  बताया  गया  है  कि  इससे  गरीबों  को  लाभ  होगा  और  इस  प्रयोजन

 के  लिए  सरकार  को  और  कर  लगाने  पड़े  तथा  कुछ  वस्तुओं  के  मूल्य  बढ़ने  स्वाभाविक  ही  और

 इसके  साथ  ही  यह  भी  आशा  की  गई  कि  सरकार  इस  प्रकार  की  वस्तुओं  के  मूल्यों  पर  नियंत्रण  करने

 का  प्रयास  दैनिक  उपयोग  की  वस्तुओं  के  मूल्य  तेजी  से  बढ़ते  जा  रहे  इसलिए  यह
 आवश्यक  है  कि  बढ़ती  हुई  कीमतों  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  शीघ्र  कोई  योजना  बनायी

 मैं  एक  और  महत्वपूर्ण  मुद्दा  उठाना  चाहती  हूं  ।  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  रोजगार

 के  अवसरों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  हमारी  सरकार  वचनबद्ध  स्वरोजगार  योजनाएं

 शुरू  की  जानी  हमें  यह  कहते  हुए  दुःख  होता  है  कि  इस  तरह  की  स्वरोजगार  परियोजनाभों  को

 शुरू  करने  के  लिए  गरीब  युवकों  को  कोई  सुविधा  प्राप्त  नहीं  हो  रही  क्योंकि  उनको  मिलने  वाले

 ऋणों  को  कुछ  ऐसे  अन्य  परिवारों  को  दिया  जा  रहा  है  जो  इसके  हकदार  नहीं  हैं  परन्तु  जो  पश्चिम
 बंगाल  में  वाप  पंथी  सरकार  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  उन  लोगों  कीं  कीमत  पर  जो  बास्तव  में
 इसके  पात्र  युवा  कार्यक्रमों  में  सुविधाएं  या

 अवसर  दिये  जा  रहे  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध
 करती  हूं  कि  वह  राज्य  सरकार  से  इसकी  जांच  करें  ओर  यह  देखें  कि  कार्यक्रमोंक्ा  उपयोग  उन
 लोगों  के  लाभ  के  लिए  हो  जिनके  जिए  यह  बना  है  ।  इसको  लागू  करने  के  लिए  सरकार  को  एक
 घलाहकार  समिति  स्थापित  करनी  सभी  संसद  सदस्यों  को  इस  समिति  का  सदस्य  बनाना

 चाहिए  ।  तभी  यह  इसको  गरम्भीरता  से  देख  भाल  कर  सकती  है  ।  यह  वर्ष  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष

 होने  के  कारण  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  इसे  विशेषरूप  से  देखें  कि  युवाओं  के  लिए
 जो  कार्य  क्रम  बनाए  गए  हैं  उन्हें  समुचित  रूप  से  लागू  किया  जाए  ।  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष

 इसलिए  सरकार  को  कुछ  नई  परियोजनाएं  बनानी  चाहिए  जिनमें
 युवाओं  को

 लगाया  जाना  चाहिए  ।  तभी  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  में  यह  सबसे  बड़ी  उपलब्धि  होगी  ।
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 जज  न

 धर

 पश्चिम
 बंगाल

 में
 कुछ  कारखाने  बन्द  हो  गए  हैं  और  यह  विशेष  रूप  से  उस  मामले

 में  सच  है
 जहां  इस्पात

 ओर  इससे  सम्बद्ध  उत्पादों  का  निर्माण  होता  यह  कारखाना  पिछले  पांच
 साल  से  बन्द  है  और  इससे  2000  मजदूर  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 4.04  म०  प०

 शरद  दिधे  पोठासन

 इन  मजदूरों  की  स्थिति  दयनीय  हो  गई  है  और  वे  भिखारी  की  तरह  रह  रहे  उन्हें
 यथोचित  भोजन  नहीं  मिल  रहा  है  और  वे  भूखों  मर  रहे  इसलिए  माननीय  मंत्री  से  इस  पर
 विचार  करने  के  लिए  अनुरोध  करती  हूं  ।  मैं  नहीं  जानती  कि  क्या  यह  सरकार  के  लिए  संभव  होगा
 या  नहीं  परन्तु  उसे  किसी  परियोजना  की  मंजूरी  देनी  चाहिए  जहां  इन  2000  गरीब  लोगों  को  थपाया
 जा  सके  ।  वे  मरने  की  स्थिति  में  हैं  ।  व ेबेरो जगा  र  यदि  आप  उनकी  मदद  नहीं  करेंगे  तो  वे  मर

 मैं  अपने  मुख्य  मन्‍्त्री  श्री  ज्योति  बसु  से  मिली  थी  लेकिन  उन्होंने  मुझे  केवल  यह  कहा

 कि  बह  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  जब  हम  संसद  सदस्य  अपने  मुख्य  मन्त्री  से  मिलते  हैं  तो  वह  यही

 कह  देते  हैं  कि  वह  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  |  मैं  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  उद्योग  मन्त्री  से  भी  मिली

 थी  लेकिन  उन्होंने  भी  यही  कहा  कि  वह  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  हम  असहाय  हैं  ।  हम  इन

 मजदूरों  के  लिए  कुछ  नहीं  कर  हालांकि  वे  हमारे  पास  आ  रहे  अतः  कृपया  कोई

 परियोजना  शुरू  करिए  जिसमें  इन  लोगों  को  खपाया  जा  सके  ।  केवल  आप  ही  इन  लोगों  को  बचा

 सकते  हो  ।  मेरा  आप  से  यही  अनुरोध  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  ऐसे  कई  क्षेत्र  हैं  जहां  कोई  संचार  साधनों  की  व्यवस्था  नहीं|है  |  संचार

 साधनों  की  कमी  के  कारण  एक  गर्भवती  महिला  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  भी  नहीं  जा  सकती

 है  ।  ऐसे  कई  स्थान  है  जहां  जल  की  सुविधा  नहीं  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  में  ग्रामी०  क्षेत्रों  में  रहने  वाले

 लोगों  को  पेयजल  भी  नहीं  मिलता  अतः  यह  बहुत  गम्भीर  समस्या  मैं  इनका  उल्लेख

 इसलिए  कर  रही  क्योंकि  यह  एक  उचित  मंच  है  जहां  हम  अपने  महत्वपूर्ण  मामलों  को  उठा

 सकते  जहां  हम  अपने  लोगों  की  समस्याओं  को  उठा  सकते  हैं  ।

 गरीबों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  सरकार  ने  20  सूृत्री  कार्यक्रम  की  घोषणा  की  एन०

 आर०  ई०  आई०  आर०  डी०  आर०  एल०  ई०  जी०  आदि  जैसी  कई  योजनाएं

 हैं  ।  हम  श्री  जनावंन  पुजारी  जी  के  बहुत  आभारी  हैं  कि  वह  मिदनापुर  जिले  में  गरीब  लोगों  को  बड़ी

 संख्या  में  ऋण  बांटने  के  लिए  पिछले  महीने  पश्चिम  बंगाल  आए  ।  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करती

 हूँ  कि  वह  इन  ग्रामीण  लोगों  को  भी  बचाने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  क्योंकि  राज्य  सरकार

 दिवा  लिया  हो  गयी  है  ।  वे  ग्रामीण  लोगों  में  दिलचस्पी  नहीं  रखते  वे  फेवल  अपने  लोगों  में  ही

 दिलचस्पी  रखते  हैं  ।  हम  संसद  सदस्य  पूरी  तरह  से  असहाय  हम  लोगों  से  किसी  प्रकार  की

 सहायता  प्राप्त  नहीं  कर  रहे  आई०  आर०  डी०  एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०

 जी०  पी०ਂ  तथा  आर०  डी०  ए०  इन  सभी  योअनाओं  को  उन  लोगों  ने  पूरी  तरह  अपने  कब्जे

 में  ले  लिया  केवल  मार्क्सवादी  लोगों  को  ये  सभी  सुविधाएं  प्राप्त  हो  रही  हैं  औौर  सामान्य  लोग

 कुछ  भी  प्राप्त  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  करती  हूं  और  माननीय  मंत्री  से  केवल

 यह  देखने  का  अनुरोध  करती  हूं  कि  इन  योजनाओं  पर  समुचित  निगरानी  रखी  जानी
 हैः

 अन्यभा  लोगों  की  समस्याओं  को  निपटाना  बहुत  मश्किल  है  ।
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 श्री  श्याम  लाल  यादव  :  सभापति  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  यहां

 प्रस्तुत  की  गई  हैं  और  उन  पर  विस्तृत  चर्चा  हो  रही  है  ।  वास्तव  में  पिछला  बजट  पेश  करने  के  बाद

 जो  विशेष  परिस्थितियां  उत्पन्न  या  जो  अधिक  व्यय  करना  कर्टिजेंसी  फंडज  से  भी  लेना

 यह  जो  धन  जिस  मद  के  लिए  रखा  गया  गया  था  उसके  लिये  और  इसमें  व्यवस्था  की  गई

 इसके  लिये  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  जी  को  वधाई  देना  चाहता  हूं  और  विशेष  तौर  से  दो  बातों  का  मैं

 जिक्र  करना  चाहता  हूं  ।

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  गरीबी  हटाने  के  सिलसिले  में  जितने  भी  कार्यक्रम  उस

 समय  रखे  गये  उनके  लिए  उस  समय  कम  धन  रखा  गया  लेकिन  इन  अनुपूरक  अनुदानों  में

 उसके  लिए  पर्याप्त  धन  रखा  गया  मुझे  आशा  है  कि  इन  सबकी  स्वीकृति  होने  के  बाद  बरसात

 का  मौसम  खत्म  होते-होते  ये  खमी  कार्यक्रम  तेजी  से  शुरू  होंगे  और  उनका  समुचित  लाभ  सब  लोगों

 को  प्राप्त  मुझे  इतना  ही  निवेदन  करना  है  कि  ग्रामीण  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  जो

 विभिन्‍न  कार्यक्रम  उनके  स्थायी  निर्माण  पर  विशेष  बल  देने  की  आवश्यकता  इस  काम  की

 जिम्मेदारी  प्रदेश  की  सरकारों  पर  है  ।

 आज  विभिन्‍न  पार्टियों  की  सरकारें  प्रदेश  में  हैं  ।  मैं  अभी  एक  माननीया  सदस्या  का  भाषण

 सुन  रहा  वह  बंगाल  के  बारे  में  कह  रही  दूसरे  प्रदेश  के  बारे  में  दूसरे  माननीय  सदस्यों  ने

 कहा  है  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि  जो  कार्य  क्रम  इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  राज्यों  में  लिए  जाते

 वह  ठीक  प्रकार  के  संचालित  होते  अपने  लक्ष्य  की  पूर्ति  करते  हैं  और  जितना  लाभ  लोगों  को

 मिलना  वह  मिलता  है  या  इस  सम्बन्ध  में  यह  मांग  उचित  है  कि  केन्द्रीय  सरकार
 उनका  मूल्यांकन  करने  के  उनको  देखने  से  लिए  कि  ठीक  से  उनका  कार्यान्वयन  हुआ  कि
 सरकारी  तौर  पर  अपनी  तरफ  से  उसकी  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  व्यवस्था  करे  तो  यह  अधिक
 उपयोगी  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  वह  राज्य  सरकारों  के  कामों  पर  निगरानी  का  काम
 लेकिन  केवल  यह  व्यापक  और  सरकारी  तौर  पर  देखने  के  लिए  कि  जो  धन  दिया  गया  है  वह  ठीक
 खर्च  हो  रहा  है  या  उसका  पूरा  लाभ  मिल  रहा  है  या  क्‍योंकि  कई  राज्य  सरकारें  अपने
 ढंग  से  इस  घन  का  उपयोग  करती  हैं  ओर  राज्य  स्तर  पर  कोई  स्कीम  बना  लेती  हैं  ओर  बह  घन
 उसमें  लगा  देती  वह  घन  केवल  तात्कालिक  लाभ  और  उपयोग  के  लिए  पूरे  किए  जा  रहे  हैं  ।
 बैसे  उस  धन  से  एक  तरफ  लोगों  कोरोजगार  मिलता  है  और  मजदूरों  को  मजदूरी  मिलती  लेकिन

 दूसरी  तरफ  उसका  स्थायी  निदान  नहीं  निकलता  है  ।  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  वह  आगे  चलकर
 लाभप्रद  रहेगा  यह  नहीं  ।

 हमें  हरेक  गांव  कोपक्की  सड़क  से  जोड़ना  सिंचाई  के  लिये  नहरों  का  निर्माण  करना

 जहां  कच्ची  नहरें  हैं  वहां  उनको  पक्का  करना  होगा  ।  इसके  बाद  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था
 करना  बहुत  आवश्यक  है|  आज  गांवों  में  पीने  के  पानी  की  समस्या  विशेषकर  गरभियों  में  बहुत
 भयंकर  हो  जाती  है  ।  उत्तर  भारत  में  यह  समस्या  बड़ी  विकट  है  ।  हमने  यह  देखा  है  कि  गर्मी  में
 जब  स्थिति  विषम  होती  है  तो  तुरन्त  नलकूप  या  हैंडपम्प  लगा  दिए  जाते  इसका  आपको  स्थायी

 हल  निकालना  होगा  ।  आपको  हर  गांव  में  हैंड  पम्प  बनाकर  पानी  पहुंचाना  होगा  ।

 अनुपूरक  मांगों  में  विशेषरूप  से  शिक्षा  के  लिए  धन  दिया  गया  है  ।  यह  बहुत
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 सराहनीय  कदम  है  कि  शिक्षा  आज  समतवर्ती  सूची  में  आ  गई  ऐसी  स्थिति  में  शिक्षा  के  लिए

 समुचित  व्यवस्था  करना  और  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  कराना  यह  सरकार  की  जिम्मेदारी  हालांकि
 प्रारम्भिक  हायर  सेकेण्डरी  स्कूल  की  शिक्षा  और  डिग्री  कालेज  की  शिक्षा  के  लिए  प्रदेश

 सरकारों  ने  अपनी  जिम्मेदारी  को  निभाया  है  ओर  स्थिति  बहुत  संतोषप्रद  रही  ।  भारत  सरकार  ने

 प्राइमरी  एजुकेशन  पर  विशेषरूप  से  बल  दिया  और  उसके  लिए  विशेष  अनुदान  भी  इसमें  रखा  जा  रहा
 इसके  साथ-साथ  प्रोढ़  शिक्षा  की  व्यवस्था  महिलाओं  के  लिए  विशेष  शिक्षा  की  व्यवस्था  और  जो

 लोग  साक्षर  बनाए  जाते  उनकी  साक्षरता  को  कायम  रखने  के  लिए  बराबर  की  शिक्षा  देते  रहना

 यह  एक  सही  व्यवस्था  है  ।

 आज  प्राइमरी  शिक्षा  की  स्थिति  राज्यों  में  अच्छी  नहीं  गांवों  में  या  शहरों  में  प्राइमरी

 शिक्षा  के  जो  विद्यालय  उनके  भवन  नहीं  उनमें  साज-सामान  नहीं  और  वहां  पर  पर्याप्त  स्थान

 बच्चों  के  बैठने  के  लिए  नहीं  इसलिए  आज  हम  देख  रहे  हैं  कि  पब्लिक  स्कूलों  की तरफ  आज  सब

 भाग  रहे  जगह-जगह  नसंरी  स्कूल  खुल  रहे  इसके  लिए  हर  जिले  में  आपने  स्कीम  रखी  है  कि

 मॉडल  स्कूल  खोले  जाएंगे  उसमें  आपने  काफी  पैसा  भी  रखा  यह  एक  सराहनीय  कदम  है  ।  मुझे
 आशा  है  कि  जहां  पर  इन  स्कूलों  की  व्यवस्था  हो  सकती  वहां  पर  शीघ्र  ऐसे  स्कूल

 अब  यह  देखना  है  कि  इन  मॉडल  स्कूलों  में  किस  के  बच्चे  आज  जो  राज्य  कर्मचारी

 उनके  बच्चों  को  शिक्षा  के  लिए  प्राथमिकता  दी  जा  रही  अभी  कोई  मित्र  कह  रहे  थे  कि

 उस  पर  बहुत  रुपया  खर्च  किया  जा  रहा  उस  महंगाई  भत्ते  को  देने
 क ेलिए  सब  लोग

 जोर  देते  सारी  पार्टियां  कहती  है  कि  महंगाई  भत्ता  दीजिए  ।  तो  जैसे  जो  केन्द्रीय  विद्यालय  खोजे

 उसमें  राज्य  कर्मचारियों  के  बच्चों  को  ही  अधिकांश  रूप  में  शिक्षा  दी  जा  रही  इसी  तरह  इन

 मॉडल  स्कूलों  में  भी  उन्हीं  के  बच्चे  भर्ती  होंगे  तब  तो  केवल  एक  प्रकार  से  राज-कर्मंचारियों  की

 ही  सहायता  आप  करेंगे  ।  मेरा  अनुरोध  हैं  कि  इन  मॉडल  स्कूलों  में  मध्यमं  श्रेणी  के  लोगों  के  बच्चे

 और  जो  गांवों  में  रहते  हैं  जिनके  बच्चों  को  शिक्षा  की  सुविधा  प्राप्त  नहीं  जो  राज-कर्मचारी

 नहीं  हैं  उनके  बच्चे  इनमें  भर्त्ती  किए  जाएं  ।  उन  लोगों  के  बच्चे  तो  और  कालेजों  में  भी  जा  सकते

 वह  तो  देश  के  बहुत  सौभाग्यशाली  नागरिक  हैं  जिनको  अधिक  वेतन  भी  मिलता  तो  उनके

 बच्चों  को  अगर  यहां  भर्ती  करना  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इनसे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  इसके  बजाय

 आम  जनता  और  मध्यम  श्रेणी  के
 लोग  जिनको  आज  यह  लाभ  मिलता  उनके  बच्चे  इसमें  भर्ती

 किए  जाएं  तो  ज्यादा  अच्छा  होगा  ।

 भारत  सरकार  ने  श्री  ईयर्स  डिग्री  कोसं  की  मान्यता  दी  आप  ने  कहा  कि  टेन  प्लस  टू

 प्लस  थ्न्‍्री  सिस्टम  होगा  ।  अब  सेंटल  यूनिवर्सिटीज  ने
 तो

 इसको  लागू  कर  राज्य  सरकारें

 इसको  लागू  करने  की  स्थिति  में  नहीं  जैसे  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  दो  साल  का  डिग्री  कोर्स  है  ।

 तीन  साल  का  डिग्री  को  करने  के  लिए  एक  साल  की  पढ़ाई  और  उसके  लिए  आप  को  अध्यापक

 देने  इसके  लिए  यू०  जी०  सी०  प्रदेश

 कि

 सरकार  को  और  भारत  सरकार  को  विशेष

 अन॒दान  देना  पड़ेगा  ।  तब  कहीं  जा  कर  यह  श्री  ईयसं  डिग्री  कोस  हो  सकेगा  ।  वरना  एक  बहुत  ही

 एनामलस  स्थिति  पैदा  होगी
 ।

 मेरे  ही  स्टेट  में  बनारस  हिन्दू  यूनिवर्सिटी  में  तीन  साल  का  डिग्री  कोर्स

 एम०  ए०  में  भर्ती  होने  के  लिए  जो
 तीन

 साल  का  डिग्री
 जग

 करेगा  वह  भर्ती  नहीं  हो

 सकेगा  ।  हमारी  और  सारी  यूनिवर्सिटीज  में  दो  साल  का  डिग्री  कोर्स  एक  साल  को  पहले  वहां

 लिक  कोर्स  इस  साल  उसको  भी  खत्स  कर  रहे  बहुत  सीमित  संख्या  में  उसको  रख  रहे
 द
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 इस  से  बड़ी  अध्यवस्था  सी  हो  रही  तो  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  स्कीम  को  चसाने  के

 लिए  आप  अलग  से  धन  दीजिए  डिग्री  कालेजेज  को  और  यूनिवर्सिटीज  को  ।

 ब्लैक  मनी  के  लिए  इस  तरह  के  होडेंर्स  से  रुपया  बरामद  करने  के  लिए  सरकार  ने  जो

 प्रयास  किया  है  उसके  अच्छे  नतीजे  निकले  हैं  |  मुझे  आशा  है  कि  यह  प्रयास  आगे  भी  जारी

 रहेगा  ।

 अन्तिम  बात  स्वास्थ्य  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहूंगा  ।  स्वास्थ्य  के लिए  भी  आप  ने  कुछ  रुपया

 रखा  अभी  हमारे  एक  मित्र  कह  रहे  थे  नाथ  ईस्टर्न  स्टेट  के  और  मैं  उनकी  इस  बात  से  सहमत

 हूं  कि  आल  इण्डिया  मेडिकल  इंस्टीच्यूट  दिल्‍ली  में  बहुत  बड़ी  सेवा  कर  रहा  यह  बड़ी  सराहनीय
 बात  लेकिन  इंस्टीच्यूट  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  होने  चाहिए  ।  हमारे  यहां  बनारस  में  एक  मैडिकल

 इंस्टीच्यूट  बनारस  हिन्दू  यूनिवर्सिटी  में  उसके  लिए  बहुत  कम  रुपया  मिल  रहा  बहुत
 योग्य  प्राध्यापक  और  प्रोफेसर  वहां  पर  हैं  जिनकी  ख्याति  देश  में  और  देश  के  बाहर  भी  लेकिन

 वहां  पर  साधन  नहीं  वहां  पर  बेड  बहुत  कम  पैसा  मिलता  कोई  व्यवस्था  दवा  के  लिए  नहीं

 है  न  कोई  ओर  सुविधाएं  लिहाजा  वहां  पर  मेडिकल  इंस्टीच्यूट  रहते  हुए  भी  वह  उतनी  सेवा

 नहीं  कर  पा  रहे  हैं  जितनी  उनसे  अपेक्षा  की  जाती  आम  जनता  को  यह  भ्रम  है  कि  यह  मेडिकल

 इंस्टीच्यूट  इसको  इतना  पैसा  मिलता  इससे  उनको  सहायया  लेकिन  वाकई  उनको

 उतनी  सहायता  वहां  से  मिलती  नहीं  इसलिए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  बनारस  के

 भैडिकल  इंस्टीच्यूट  को  और  ऐसे  ही  इंस्टीच्यूट  जो  आलरेडी  एस्टेब्लिश्ड  जो  भारत  सरकार  से
 धन  प्राप्त  कर  रहे  हैं  उनको  और  अधिक  प्रोत्साहन  दीजिये  ताकि  ये  मडिकल  इंस्टीच्यूट  जनता
 की  ओर  अधिक  सेवा  कर  सके  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  सभापति  हमारे  सामने  अनुदानों  की
 पहली  अनुपूरक  मांगें  हैं  ।  मौजूदा  वित्तीय  वर्ष  को  शुरू  हुए  अभी  चार  महीने  हुए  हैं  और  हमारे  पास
 बड़ी  विश्वों  में  मांगें  आई

 हमें  पता  चला  है  कि  अनुपूरक  मांगों  में  2,876.25  करोड़  रुपए  का  शुद्ध  अतिरिक्त
 व्यव  अन्तर्ग्स्त  होगा  जो  कि  मौजूदा  वित्तीय  वर्ष  के  शुरू  होने  के  केवल  चार  महीनों  के  भीतर

 एक  बहुत  बड़ी  रकम  है  ।  इसमें  2,876.25  करोड़  रुपए  का  शुद्ध  अतिरिक्त  व्यय  अन्तर्गत  होगा  ।

 इस  राशि  को  वर्ष  1985-86  के  हमारे  मौजूदा  बजट  में  घाटे  की  जो  राशि  उससे  तुलना

 हमें  पता  है  कि  3349  करोड़  रुपए  का  घाटा  जहां  बजट  में  धाटा  3349

 करोड़  रुपए  था  अब  सबसे  अधिक  चार  महीनों  के  भीतर  हमारे  सामने  अतिरिक्त  व्यय  की  इतनी

 बड़ी  किश्त  आयी  है  जो  2876  करोड़  रुपए  की  होगी  ।  अतः  मैं  यह  कहता  हूं  कि  इससे

 बजट  का  मजाक  उड़ाया  जा  रहा  बजट  को  पेश  करने  का  यह  असंगत  ओर  अर्थहीन  प्रयास  है  ।

 यह  किसी  दल  की  दृष्टि  से  आलोचना  नहीं  यह  आलोचना  इसलिए  की  जा  रही  है  जिससे

 बजट  को  तैयार  करने  में  बहुत  और  सतकंता  बरते  ।

 मै  अनुदानों
 की  अनुप्रक  मांगों  में  सम्मिलित  की  गयी  इस  तरह  की  मदों  पर

 ३34
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 विशेष  रूप  से  आपत्ति  करता  हूं  जिन  पर  बजट  बनाने  के  समय  आसानी  से  विचार  किया  जा  सकता

 था  ।  इसमें  ऐसी  बहुत  सी  मर्दे  हैं  जिन  पर  आस।नी  से  विचार  किया  जा  सकता  था  और  बजट

 बसाने  के  समय  उन  पर  गौर  किया  जा  सकता  था  तथा  राष्ट्र  को  देश  की  अर्थव्यवस्था  की  सही
 तस्वीर  बताकर  इन्हें  बजट  में  शामिल  किया  जा  सकता  मैं  आपको  बाद  उदाहरण  दूंगा  ।
 जब  मैं  यह  कहता  हूं  तो  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  मैं  उन  मांगों  पर  आपत्ति  करता  हू  ।  यह
 बात  नहीं  मैं  इन  मांगों  पर  आपत्ति  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  वित्तीय  और  बजट  सम्बन्धी  नियन्त्रण  में

 जो  असावधानी  बरती  जा  रही  है  उस  पर  मेरी  आपत्ति  उदाहरण  के  लिए  आपके  पास  एक  अच्छी
 मद  है  ।  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  यहां  आपके  पास

 एक  मद  है  और  इसके  लिए  मांग  100  करोड़  रुपए  यह  एक  रात  में  नहीं  हो  गयी  है  ।

 बजट  पेश  किए  हुये  अभी  कुछ  ही  माह  हुए  हैं  और  बजट  तेयार  करते  समय  इस  मामले  पर

 ध्यान  दिया  जा  सकता  था  ।  मैं  मांग  का  समर्थन  करता  हूं  ।  लेकिन  मेरा  मुद्दा  ठीक  से  समझा  जाए
 और  वह  यह  है  कि  बजट  बनाने  का  उद्देश्य  निरर्थक  नहीं  होना  चाहिए  ।

 इसी  अन्य  कई  मददें  दिल्‍ली  में  6  गैस  टरबाईन  एकक  लगाने  के  लिए  75  करोड़
 एपयों  की  आवश्यकता  इस  योजना  या  कायेक्रम  की  कल्पना  एक  वर्ष  पूर्व  की  गई  इसमें

 विलम्ब  क्‍यों  किया  गया  ?  जब  एक  वर्ष  पूर्व  इस  योजना  के  बारे  में  सोचा  मया  तब  बजट  तैयार

 करते  समय  आप  इस  आसानी  से  इस  पर  विच्वार  कर  सकते  थे  और  धन  की  व्यवस्था  कर  सकते
 थे  ।  ऐसी  अन्य  बहुत  मद्दें  सर्वप्रथम  मैं  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  वित्तीय  और

 बजट  के  अन्तर्गत  नियन्त्रण  का  जो  तरीका  उस  पर  मुझे  असंतोष  है  और  आपत्ति  है और  हमारा
 बजट  एक  मजाक  बना  गया  है  ।

 हमारे  बजट  में  हमें  3,749  करोड़  रुपए  का  घाटा  जबकि  हमने  1984-85  में

 1,762  करोड़  रुपए  का  घाटा  होने  का  अनुमान  लगाया  था  और  यह  घाटा  उससे  90  प्रतिशत

 अधिक  हुआ  था  ।  मैंने  ऐसा  इस  बात  पर  बल  देने  के  लिए  कहा  कि  इस  वित्तीय  वर्ष  के  आरम्भ

 होने  के  केवल  चार  महीने  के  अन्दर  ही  हमारी  अनुपूरक  मांगें  इतनी  अधिक  हो  गई

 अब  मैं  मांग  संख्या  25  का  जिक्र  करता  हू  ।  शिक्षा  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  विस्तार  के  लिए
 जिस  के  बारे  में  अभी  माननीय  सदस्य  श्री  श्याम  लाल  यादव  बोल  रहे  108  करोड़  रुपयों  की

 भआावश्यकता  है  ।  यह  एक  अच्छी  मांग  आपको  शिक्षा  के  लिए  और  घन  की  आवश्यकता  है  ।

 शिक्षा  के  लिए  अधिक  धन  की  आवश्यकता  होती  लेकिन  स्थिति  पर  नजर  डालिये  ।  बजट  में

 केन्द्रीय  क्षेत्र  की योजना  के  लिए  भी  221  वरोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  और  4  महीते  के

 अन्दर  ही  आप  अतिरिक्त  अनुपूरक  मांगें  पेश  कर  रहे  हैं  जो
 कि  बजट  में  की  गई  कुल  व्यवस्था  का

 50  प्रतिशत  हो  जाती  उससे  विभिन्न  सरकारी  विभागों  के  कुप्रबन्ध  और  अवूरदिशता  का  पता

 चलता  हमें कहा  गया  है  कि  शिक्षा  सम्बन्धी  कार्यक्रमों
 के

 विस्तार  के  लिए  108  करोड़  स्पए

 की  मांग  के  लिए  मंजूरी  दें  ।  यह  अच्छी  बात  लेकिन  नई  शिक्षा  नीति  पर  अभी  भी  कुछ  स्पष्ट

 नहीं  है  ।  सभी  व्यवस्था  की  जा  रही  है  और  हमें  यह  भी  जानकारी  नहीं  है  कि  नई  शिक्षा  नीति  का

 क्या  हुआ  ओर  यह  धनराशि  किस  तरह  खर्च  की  जाएगी  ।  यहां  मॉडल  स्कूलों  का  जिक्र  किया  गया

 और  माननीय  सदस्य  क्री  श्याम  लाल  यादव  ने  बड़ा  प्रशंशनीय  सुझाव  दिया  कि  इन  मॉडल

 स्कूलों  के  दरवाजे  भाम  जनता  के  लिए  भी  खुले  रखे  जाने  अब  108  करोड़  रुषयों

 233  ..
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 आवश्यकता  हमें  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  नई  शिक्षा  नीति  बनने  वाली  है  और  अभी  उस  नई

 शिक्षा  नीति  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  अतः  मैं  एक  बात  के  लिए  सरकार  पर  बल  देना

 चाहूंगा  ।  सरकार  कहती  है  कि  वह  केवल  काम  ही  नहीं  करती  अपितु  तेजी  से  काम  करती

 इस  सरकार  को  राष्ट्र  के  हित  में  भी  इतनी  तत्परता  से  काम  करना  चाहिए  ।

 विभिन्‍न  शिक्षण  कार्यक्रमों  जैसे  मॉडल  स्कूल  और  पोलिटेक्नीक  स्कूल  खोलने  आदि  के  लिए

 108  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  धनराशि  की  आवश्यकता  मैं  सरकार  को  इस  सुझाव  या

 निदेश  का  स्मरण  कराना  चाहता  हूं  ।  जो  हमारी  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  द्वारा

 11  1983  अथवा  किसी  और  दिन  दिया  गया  था  ।  हमारे  अभ्यावेदन  पर  उन्होंने  एक  निदेश

 जारी  किया  था  कि  जिन  क्षेत्रों  में  अल्पसंख्यक  है  उन  स्थानों  पर  अधिक  से  अधिक  कालेज

 और  पोलिटेक्नीक  आदि  खोले  जाने  चाहिए  ।  उन्होंने  वर्ष  1983  में  यह  निदेश  दिया  था  ।  मुझे

 विश्वास  है  कि  जब  आपने  और  पोलिटेक्नीक  आदि  खोलने  के  लिए  अतिरिक्त  धनराशि  मांगी  तो

 इस  निदेश  का  पूर्णतः  पालन  किया  जाएगा  ।

 मैं  यहां  दिल्ली  के  सम्बन्ध  में  की  गई  मांग-मांग  संख्या  52,  का  भी  उल्लेख  कर  दूं  ।  डेसू  के

 पुराने  एककों  के  स्थान  पर  30-30  मेगाबाट  के  6  गैस  टरबाइल  एकक  लगाने  के  लिए  75  करोड़

 रुपए  की  मांग  की  गई  इस  मांग  का  हम  स्वागत  करते  किन्तु  जैसा  कि  मैंने  कहा  ।

 योजना  को  पिछले  वर्ष  अन्तिम  रूप  दिया  गया  था  |  फिर  इसे  इतने  विलम्ब  से  क्‍यों  पेश  किया  गया  ?

 सरकार  धनराशि  की  व्यवस्था  करने  में  इतनी  देर  करती  है  जिससे  लोगों  को  कठिनाई  का  सामना

 करना  पडता  है  ।

 दिल्ली  में  लगातार  बिजली  जाती  रही  है  और  कुछ  स्थानों  पर  12  से  14  घण्टे

 तक  बिजली  गायब  रहती  इस  पर  विश्वास  नहीं  होता  ।  किन्तु  केवल  जून  के  महीने

 में  ही  एक  हजार  से  भी  अधिक  शिकायतें  बिजली  के  बार-बार  फेल  होने  के  घारे  में  तथा  80  00

 शिकायतें  न  की  थोड़ी  बहुत  देर  के  लिए  बिजलो  जाने  की  कई  शिकायतें  दर्ज

 न  कराएं  जाने  का  तो  मैं  जिक्र  ही  नहीं  कर  रहा  ।  डेसू  लोड-शौडिंग  और  बिजली  कटोती

 की  सारी  जिम्मेदारी  अपने  ऊपर  लेता  है  किन्तु  इसके  लिए  सरकार  को  भी  जिम्मेदार  ठहराना

 होगा  कि  यह  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  योजनाओं  को  स्वीकृति  देने  और  धन  की  व्यवस्था

 करने  में  इतनी  लापरवाही  बरतती  है  ।  सरकार  बड़ी  धीमी  गति  से  काम  कर  रही  इससे  लोगों

 को  बहुत  कठिनाई  होती  है  ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  यहां  शामिल  की  गई  मांग  के  विरुद्ध

 अभियान  तेज  करने  '“”  का  स्वागत  करता  हू  ।  सरकार  ने  सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 विभाग  के  अधिकारियों  तथा  कर्मचारियों  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  तीन  निधियों  को  स्थापित  करने

 का  निर्णय  लिया  हमारे  सीमा  शुल्क  विभाग  के  कर्मचारियों  क ेलिए  पारितोषिक  बढ़ाने  की

 भी  मांग  की  गई  यह  एक  स्वागत  योग्य  कदम  है  और  हमें  तस्करी  के  विरुद्ध  अभियान  तेज

 करने  के  लिए  भरसक  प्रयास  करना  यह  बात  समझनी  होगी  कि  1975  में  2.22  करोड

 मूल्य  का  सोना  बरामद  हुआ  जबकि  1984  में  बरामद  सोने  का  मूल्य  7.82  करोड़  रुपए  था  यह

 ब॒द्धि  बहुत  कम  हम  इतनी  धोमी  गति  से  आगे  बढ़  रहे  1983  में  बरामद  धड़ियों

 कृत्रिम  हीरे  आदि  का  मूल्य  केवल  90  करोड़  रुपए  था  और  1984  में  केवल  95  करोड़  रुपए

 का  सामान  पकड़ा  गया  ।  बावजूद  इ  सके  कि  सोने  की  तस्करी  करने  वाले  को  1983  में  10  ग्राम  सोने
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 के  पीछे  48  रु०  का  मुनाफा  होता  था  जब  कि  नवम्बर  1984  तक  ।0  ग्राम  सोने  के  लिए  196
 रुपए  लाभ  होने  लगा  |  सोने  की  तस्करी  में  मुनाफा  इतना  अधिक  होने  से  हम  समझ  सकते  हैं  कि

 तस्करी  को  रोकने  के  जिश  अभियान  में  उपयुक्त  तेजी  लाना  आवश्यक  मैं  हृदय  से

 इस  उपबंध  का  स्वागत  करता  केवल  इतना  ही  मेरा  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  है  कि
 विधि  में  अधिक  से  जधिक  अंशदान  द्वारा  पर्याप्त  वृद्धि  की जाए  विशेषकर  उस  विधि  को  बढ़ाया

 वह  विशेषकर  जो  सीमा  शुल्क  विभाग  के  की  सुरक्षा  के  लिए  जो  अपनी  जान
 को  जोखिम  में  डालते  हैं

 महोदय  मांग  संख्या  49  का  जिक्र  करते  हुए  मैं  अपना  वक्तव्य  समाप्त  करता  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  के  बाद  दिल्ली  में  हुई  हिसा  की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  किए  गए
 जांच  आयोग  को  12  लाख  रुपए  दिए  जाने  की  आवश्यकता  इससे  पता  चलता  है  कि  सरकार
 जनता  की  मांग  का  सम्मान  करती  ऐसी  जांच  जाने  की  बहुत  मांग  की  जा  रही  थी  ।

 सरकार  ने  इसे  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  समझे  बिना  उस  विशेष  मांग  को  मान  सिया  अतः  सरकार  को

 जनता  की  आवाज  का  सम्मान  करने  के  लिए  बधाई  दी  जानी  मैं  केवल  इतना  ही  कहूंगा
 कि  दिल्ली  में  हुए  दंगों  क ेशिकार  लोगों  को  हर  तरह  से  सहायता  दी  जानी  चाहिए  और  उनके

 पुनर्वास  की  व्यवस्था  की  जानी  इसके  साथ  ही  गुजरात  में  हिसा  के  शिकार  हुए

 दुर्भाग्यपूर्ण  लोगों  को  भी  हर  तरह  की  सहायता  दी  जानी  चाहिए  और  उनके  पुमर्वास  की  व्यवस्था

 की  जामी  जहां  तक  राहत  कार्य  का  सम्बन्ध  गुजरात  में  स्थिति  अत्याधिक  खराब  है  ।

 आपको  यह  जानकर  दुःख  होगा  कि  पुलिस  के  कड़े  आदेशों  से  अथवा  स्वयं  पुलिस  द्वारा  शरणार्थी

 कप  खाली  कराएं  मए  चुंकि  उनके  घर  जलाए  जा  चुके  थे  इसलिए  उन  शरणार्थियों  के  पास

 रहने  की  कोई  जगह  नहीं  थी  ।  उन्हें  बेघर  कर  दिया  गया  था  अपने  नागरिकों  के  प्रति  हमारी  सरकार

 का  ऐसा  रवेया  अतः  मैं  सरकार  पर  इस  बात  के  लिए  बल  देना  चाहता  हूं  कि  केवल  लोगों  के

 मान  भर  संपत्ति  की  रक्षा  करना  ही  आवश्यक  नहीं  अपितु  भाग्यहीन  पीड़ित  सोगों  को

 पर्याप्त  राहत  भी  दी  जाए  और  उनके  पुनर्वास  की  भी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 हन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 क्री  आई०  रामा  राय  :  अनुपूरक  मांगें  होने  से  घाटे  की  वित्त-व्यधस्था

 हो  जाती  जो  भी  हो  हमें  यह  तथ्य  मानना  होगा  कि  वंमान  प्रशासन  समाज  के  पद-दलितों
 को  रोजगार  और  सहायता  देने  का  बहुत  इच्छुक  हम  देखते  हैं  कि  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार
 गारंटी  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  क्रम  तथा  ग्रामीण  कार्यशील  साक्षरण  कार्यक्रम
 आदि  के  लिए  121.55  करोड़  रु०  तथा  42.49  करोड़  रुपए  स्वीकृत  किए  गए  लेकिन
 कन्नड़  में  एक  कहावत  है  :

 देवर  पुजारो  बेडा

 इस  में  कहा  गया  है  कि  यदि  भगवान  आपको  कुछ  देना  भी  चाहता  है  तो  पुजारी  नहीं  चाहेगा हा कि  निर्धन  व्यक्ति  को  कुछ  मिले  मैं  क्षमा  चाहता  मेरा  अभिप्राय  माननीय  मन्त्री
 श्री  पुजारी  जी  से  नहीं  उन्होंने  स्वीकार  किया  है  कि  बंक  अधिकारी  और  कर्मचारी  ठीक  से
 काम  नहीं  कर  रहे  यह  माना  हुआ  सच  है  ओर  मैं  इस  पहलू  पर  कुछ  देर  बाद  कहूंगा  ।

 इनमें  से  अधिकांश  जैसे  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन
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 रोलभार  गारंटी  कार्यक्रम  आदि  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  100  प्रतिशत  अनुदान  दे  रही  है  ।  अत

 हमें  यह  देखना  है  कि  ग्रामीण  निर्धन  लोगों  को  नौकरियां  मिलें  तथा  जब  खेती  का  काम  न
 रोजगार  के  अवसर  प्रदान  किए  जाएं  |  आप  इन  कायंक्रमों  तथा  अन्य  बातों  के  लिए  कहते  हमारे
 प्रधान  मन्‍्त्री  जी  ने  हाल  ही  में  उड़ीसा  का  दोरा  किया  ।  हम  ये  समाचार  पढ़  सकते  हैं  कि  आज

 भी  वहां  ऐसे  लोग  हैं  जो  पेट  भरने  के  लिए  उबले  हुए  पत्ते  खाते  हैं  ओर  ऐसे  भी  लोग  हैं  जिन्हें
 अपना  पेट  भरने  के  के  लिए  अपने  बच्चों  को  बेचना  पड़ता  एक  स्त्री  को  अपनी  ननद  को  40

 रुपए  में  बेश्ने  पर  बाध्य  होना  पड़ा  ताकि  वह  परिवार  के  अन्य  सदस्यों  के  भोजन  जुटा  सके  ।

 इस  तरह  के  कई  उदाहरण  हैं  ।  निश्चय  ही  भारत  की  कई  उपलब्धियां  हैं  किन्तु  इतनी  उपलब्धियों
 के  बाद  भी  यह  शर्म  की  बात  है  कि  हमारे  देश  में  आज  भी  ऐसी  घटनाएं  होती  हमें  आगे

 बढ़ना  होगा  और  यह  देखना  होगा  कि  जो  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  का  जीवन-यापन  कर  रहे
 उनका  जहां  तक  संभव  हो  यथाशीघ्र  उत्थान  किया

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  मैं  एक  सुझ्दाव  देना  चाहता  था  कि  योजना  बनाते

 समय  उचित  होगा  कि  प्रत्येक  राज्य  की  जलवायु  का  अध्ययन  किया  जाए  क्‍योंकि  भारत  में  कई
 राज्य  हैं  और  प्रत्येक  प्रदेश  की  जलवायु  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  एक  दिन  हम  कहीं  बाढ़  आने  का

 सम्राचार  सुनते  तो  दूसरे  दिन  अकाल  पड़ने  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  क्रम  और

 राष्ट्रीय  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रमों  भौर  योजनाओों  की  रूपरेखा  बनाने  से  पूर्व  राज्यों  की

 जलवायु  संबंधी  स्थितियों  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ।  गांवों  में  कृषि  क्षेत्र  में  असंगडित  श्रमिक

 वर्म  पर  ध्यान  दिया  जाना  बाहिए  ।  हमें  उनके  हितों  का  ध्यान  रखना  होगा  ।

 28  1985  तक  राज्यों  द्वारा  लिए  गए  ओवर  ड्राफ्टों  के  90%  भाग  को  गैर
 योजना  व्यय  को  मध्यावधि  ऋण  में  पंरिवर्तित  किए  जाने  के  बारे  में  मैं  कुछ  शब्द  कहना
 चाहता  हूं  ।  यहां  मैं  यह  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  चलाए  जा  रहे  कुछ
 सरकारी  क्षेत्र  क ेनिगमों  और  बो्डों  की  आथिक  स्थिति  बहुत  अधिक  बिगष्ड  रही  है  ।  ये  निगमों  और

 बोर्डों  मे ंभारी  घाटा  हो  रहा  है  और  इस  हानि  को  पूरा  करना  राज्य  सरकार  के  लिए  बहुत  ही  कठिन
 राज्य  सरकारों  के  लिए  वे  सफंद  हाथी  बने  हुए  इन  बोडों  के  बेहतर  प्रशासन  की

 आवश्यकता  है  ।  कुछ  ऐसी  शर्ते  निर्धारित  करनी  होंगी  जिससे  कि  इन  निगमों  और  बोडों  में  लाभ  होने
 लगे  ।

 कर्नाटक  में  विद्युत  बोर्ड  ओर  सड़क  परिवहन  निगम  भारी  घाटे  में  चल  रहे  हैं
 जिससे  राउय  की  आर्थिक  स्थिति  और  बियड़  रही  राष्ट्रीयकरुंत  बैंकों  के  बारे  में  भी  एक  शब्द

 कहुसा  है  ।  हम  लोग  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  पर  4,000  करोड़  रुपया  व्यय  करने  जा  रहे  यह
 विदित  तथ्य  है  कि  राष्ट्रीयकरण  किए  जाने  के  बाद  अधिकांश  राष्ट्रीयकृत  बंकों  का  कार्यकरण  अपेक्षित

 स्तर  तक  नहीं  पहुंच  पाया  विशेषकर  20  सूत्री  के  कार्यान्वयन  के  परिप्रेक्षय  में  ।

 20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गंत  किए  गए  विकास  ऋण  की  हेरा-फरी  के  घोटाले  नियमित  रूप  से  हो

 रहे  यहां  तक  कि  ऐसे  घोटालों  में  बेक  कर्मंच्रारियों  का  भी  हाथ  होता  है  और  गरीब  लोगों  के

 साथ  पर  आमतौर  धोखा  किया  जाता  ऐसे  अनेक  उदाहरण  हैं  जिनमें  इन  व्यक्तियों  द्वारा

 सहायता  में  हेरा-फेरी  की  गई  है  ।  ु
 मैं  और  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  और  इतना  कहते  हुए  अपना  भाषण

 समाप्त  करूंगा  कि  घाटे  की  अर्थ-व्यवस्था  होने  के  मेरे  विचार  सरकार  शोधित  वर्ग  के
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 लोगों  के  हितों  की  रक्षा  करने  की  इच्छुक  मैं  एक  सुझाव  और  देना  चाहता  हूं  कि  केरल
 में  प्राकृतिक  आपदाओं  के  शिकार  अभागे  लोगों  को  कुछ  विशेष  अनुदान  या  सहायता  का  प्रावधान
 अवश्य  किया  जाना  सरकार  को  इस  पहलू  पर  अवश्य  ही  विचार  करना  इन्हीं
 शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 आओीसती  बेजम्तो  माला  बाली  सभापति  मैं  आपकी  अभारी  हूं
 आपने  कुछ  शब्द  बोलने  का  मुझे  अवसर  दिया  |  हस  विश्वेयक  का  स्वागत  करते  हुए  मैं  सम्पूर्ण  बिश्व
 में  हो  रहे  सामाजिक  और  नैतिक  मूल्यों  के  छ्ास  के  बारे  में  अपने  विचार  अभिव्यक्त  करना  चाहतो  हूं  ।

 हमारा  देश  भी  औषधियों  और  नशीली  दवाओं  की  इस  बुराई  और  बीमारी  का  शिकार  होता  जा

 रहा  है  ।  औषधियों  की  लत  कंसर  के  समान  युवा  और  कम  आयु  के  स्कूल  तथा  कालेज  जाते  वाले

 छात्रों  में  फंलती  जा  रही  है  ।  प्रचीन  काल  में  हमारे  गुरु  अपने  शिष्यों  को  अपनी  देख  रेख  में  रखते
 तथा  उनके  संबद्धन  और  विकास  की  ओर  ध्यान  देते  हुए  उन्हें  प्रशिक्षण  और  शिक्षा  देते  हाल

 ही  एक  सप्ताह  समाचार  पत्रों  में  एक  दुखद  समाचार  पढ़ने  में  आया  था  कि  शिक्षक  और
 प्रवकता  औषधियां  बेचते  समाचार  पत्र  में  बताया  गया  है  कि  दयाल  सिंह  कालेज  का  राजनीति

 विज्ञान  का  एक  प्रवक्‍ता  पावडरਂ  नाम  से  विश्यात  एक  विशेष  प्रकार  की  हीरोइन  रखने
 के  अपराध  में  पकड़ा  गया  जिसका  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  10  से  ।2  लाख  रुपए  होगा  ।
 भाज  कल  हमारे  देश  में  अनेक  विकास  ग्रोज़ना  पर  पर्चा  चल  रही  किन्तु  उनके  कार्यान्वयन  में

 हमें  कठिनाई  महसूस  हो  रही  है  ।  नकक्‍्युवकों  को  शिक्षा  का  अमृत  देने  के  बजाए  उन्हें  बिष  दिया

 जा  रहा  मेरे  देशवासियों  का  कितना  पतन  हो  गया  है  ।

 इस  पत्तन  औड  अधोगति  के  लिए  हम  सभी  उत्तरदायी

 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  बह  अपनी

 इस  टिप्पणी  पर  दृढ़  कि  आजकस  के  प्रवत्ता  और  शिक्षक  वर्ग  हीरोइन  लेते  हैं  ?  वह  यह  कह
 सकती  हैं  कि  कुछ  शिक्षक  और  प्रक्‍्कता  इसके  आदि  हो  गए  न  कि  पूरा  बर्ग  ।  क्या  वह  अपनी

 इस  टिप्पणी  पर  दृढ़  रहेगी  कि  आज  शिक्षक  ओर  प्रवक्‍ता  हीरोइन  ले  रहे  यह  मुद्दा  बह

 यह  कहें  कि  शिक्षक  ओर  कुछ  प्रवक्‍ताਂ  ।

 बोलती  वेजयन्ती  माला  बालो  :  मैं  समाचार  पत्र  का  हवाला  दे  रही  मुझे  प्रता

 देश  में  कितने  लोग  ऐसा  करते  सामाचार  पत्र  में  जो  समाचार  प्रकाशित  हुआ  मैं  उसी

 हवाला  दे  रही  हूं  ।  हम  अपनी  संस्कृति  और  अपनी  परम्परा  के  अत्यध्रिक  महत्वपूर्ण  ओर

 पायन  अंश  जो  हमारी  संस्कृति  का  एक  अनिवार्य  अंग  रही  मूल  पश्चिम  के  देशों)!का

 अंप्रानुकरण  करके  हम  लोगों  ने  अपनी  शिक्षा  श्रणाली  को  नष्ट  कर  दिया  ।  सड़कों  ओर  सड़किय़ों  को

 उनकी  किशोरावस्था  जबकि  उन्हें  अच्छे  या  बुरे  ज्ञान  नहीं  होता  है  अपने  माता-पिछछ  के

 सम्पर्क  से  दूर  रहते  हैं  तथाकथित  स्वतंत्रता  देने  से यह्‌  बुराई  फैली

 आपका  का  ज्वल्ंत  मुद्दा  यह  है  कि  कालेज  ओर  स्कूल  के  छात्रों  में  स्कूल  व  काल्ेजों  के

 वरिस़्रों  क ेबाहर  औषधियों  ओर  मादक  द्रब्यों  क ेसेबन  का  प्रबलन  की  तरह  स्ले  बढ़  रहा
 जिसको  तत्काल  रोका  जाना  अधिक  आय  वाले  परिवारों  के  छात्रों  में  औषधियों  का

 दुरुपयोग  बहुत  अधिक  बढ़  रहा  है  |  यहां  ये  मादक  ओऔषधियां  सस्ते  मूल्य  पर  सहज  रूप  से  उपसब्ध

 हमारे  यहां  के  युवाओं  में  विष  भरा  जा  रहा  है  ।  हमें  नहीं  पता  कि  नशीली  दवाओं  के  प्रचलन
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 भी  कोई  षडयन्त्र  है  किन्तु  मेरा  विचार  है  कि  हमारे  युवकों  की  प्रतिभा  प्रवर्तक  आदि  हमारे  समाज  में

 इनकी  प्रगति  की  मुक्ति  करने  तथा  उन्हें  देश  के  निःसहाय  और  निकम्मे  नागरिक  बनाने  की  दिशा

 में  पडयन्त्र  रचा  जा  रहा  है  |

 —  जनम

 नशीली  औषधियों  का  सेवन  छात्रों  में  बहुत  अधिक  व्याप्त  सन्‌  1976  में
 दिल्ली  और  बाराणसी  में  एक  सर्वेक्षण  किया  गया

 इससे  पता  चला  कि  अपने  देश  की  सबसे  अधिक  पूज्य  और  पवित्र  नगर  वाराणसी  में  नशीली

 औषधियों  का  सबसे  अधिक  सेवन  किया  जाता  दिल्ली  और  इलाहाबाद  विश्वविद्यालय  के  33

 प्रतिशत  छात्रों  मे ंनशीली  औषधि  के  सेवन  की  लत  इलाहाबाद  विद्यालय  में  नशीली  दवाओं  का

 सेवन  करने  वाले  छात्रों  में  25  प्रतिशत  लड़कियां  आज  नशीली  दवाओं  का  सेवन  लड़कों  की

 तुलना  में  लड़कियों  की  संख्या  अधिक  इस  विषय  में  लड़कियां  ने  लह़कों  से  बाजी  मार  ली  है  ।

 नशीली  औषधियों  का  सेवन  करने  के  अनेक  और  भिन्‍न  कारण  इसका  कारण  है  उनके

 बार-बार  सेवन  से  मिलने  वाला  आनन्द  |  इसके  इलावा  इसका  भौतिक  कारण  भी  है  ।  छात्र  औषधियों

 का  सेवन  इसलिए  भी  करते  हैं  ताकि  वे  अध्यापन  करने  के  लिए  जानते  रहें  ।  इससे  उन्हें  उत्तेजना

 मिलती  है  और  उनकी  प्रबोधन  भी  तेज  होता  है  ।

 इसके  सेवन  करने  का  दूसरा  कारण  उनकी  कूुंठा  आज  शिक्षा  और  रोजगार  के  लिए
 प्रतिस्पर्दा  बहुत  अधिक  बढ़  गई  बेहतर  शिक्षा  पाने  की  चाह  तथा  रोजगार  के  अवसरों  की

 कमी  ओर  शीघ्र  ही  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लेने  की  अभिलाषा  से  हमारे  छात्रों  के  मस्तिष्क  में  कूठा  पैदा

 हो  गई  है  ।  आज  युवक  छुटकारा  पाने  के लिए  नशीली  औषधियों  का  सहारा  ले  रहे  वह
 अकेलेपन  आदि  से  छुटकारा  पाने  क ेलिए  नशीली  औषधियों  का  सेवन  करता  यहां

 तक  कि  सकल  जाने  वाले  बच्चे  भी  इससे  अछूते  नहीं  रहे  उनको  भी  इस  लत  का  शिकार

 बनाया  जा  रहा  है  क्‍योंकि  उन्हें  भी  नशीली  दवाओं  से  युक्त  मिष्ठान  और  मिठाइयथां  आदि

 दी  जाती  और  अबोध  बच्चे  उन्हें  खाते  हैं  तथा  उनका  मस्तिष्क  प्रभावित  हो  जाता  है  और

 उनका  भविष्य  अंधकार  मय  हो  जाता  है  |

 समाज  ने  इस  खतरनाक  प्रवृति  को  स्वीकार  कर  ली  प्रतीत  होती  है  और  परिणामस्वरूप
 नशीली  दवाओं  का  सेवन  बढ़ता  जा  रहा  समुचित  समुचित  प्रचार  के  माध्यम  से  जब  तक
 सरकार  नशीली  दवाओं  के  इस  खतरे  को  रोकने  के  लिए  बहुत  ही  कठोर  और  प्रभावी  कदम

 नहीं  तब  तक  न  तो  इससे  छुटकारा  मिलेशा  और  न  ही  इस  खतरनाक  स्थिति  का  अंत  होगा
 जिस  स्थिति  से  आज  हमारा  देश  गुजर  रहा  हम  सभी  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  सबसे  अधिक
 भगानक  औषधियों  और  नशीली  दवाओं  का  सेवन  करने  की  लत  व्याप्त  है  और  और  हम  सब
 को  मिलकर  इसका  अन्त  करना  होगा  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  सभापति  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  पर
 विवाद  में  मैं  भी  संक्षेप  में  कुछ  कहूंगा  ।  कितु  कुछ  कहने  से  पूर्व  यह्‌  बात  कुछ  गंभीरता  से  कहना  चाहता

 हूं  कि  यद्यपि  मुझे  अपने  साथियों  तथा  श्रीमती  बैजंतीमाला  के  प्रति  बहुत  श्रद्धा  है  ओर  बातें  भी  बहुत
 अच्छी  ही  तो  भी  उन्हें  यह  निनदनीय  टिप्पणी  नहीं  करनी  चाहिए  थी  कि  शिक्षक  वर्ग  में  हीरोइन  के

 सेवन  की  लत  है  ।  मुझें  आशा  थी  कि  वह  जिम्मेदाराना  तरीके  से  किन्तु  होता
 यह  है  कि  सत्तारुढ़  दल  के  कुछ  लोग  कभी-कभी  जिम्मेदाराना  तरीके  से  व्यवहार  नहीं  करते  किन्तु
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 हम  मोग  अपनी  हृदय  की  विशालता  प्रदर्शित  करते  वास्तव  इसके  अतिरिक्त  हम  कर  भी  क्‍या

 सकते  हैं  ?

 कुछ  मांगों  के  बारे  में  मैं  अपनी  प्रतिक्रिया  संक्षेप  में  व्यक्त  करूंगा  ।  एक  मांग  ग्रामीण  विकास
 से  सम्बन्धित  मैं  इतना  अवश्य  कहूंगा  कि  सरकार  का  इरादा  निश्चित  रूप  से  प्रशंसनीय  है  ।

 किन्तु  दुर्भाग्ययश  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं  ओर  मैं  समझता  हूं  कि
 श्री  पुजारी  ही  सभी  मंत्रियों  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  हैं  ।

 आपने  ये  मांगें  प्रस्तुत  की  हैं  और  निश्चित  ही  इन  पर  मतदान  किया

 इससे  पहले  प्राकृतिक  आपवाओं  के  बारे  में  चर्चा  करते  समय  हमने  कहा  था  कि  आप  अपने  नेक

 इरादे  को  जिला  तहसील  स्तर  और  ग्राम  स्तर  तक  ही  सीमित  रखें  ।  भ्रष्टाचार  बहुत  अधिक

 ब्याप्त  ह ैओर  आपके  मंत्री  इस  बात  को  स्वीकार  भी  कर  चुके  बहुत  अधिक  दुरुपयोग  होता  है
 और  वर्बादी  होती  जहां  तक  मेरे  राज्य  का  सम्बन्ध  मैं  यह  बात  बहुत  ही  गम्भी  रतापूर्वक  कह

 रहां  हूं  कि  मेरे  राज्य  की  स्थिति  बहुत  भयंकर  मैं  नहीं  जानता  कि  श्री  नामग्याल  इस  बारे  में

 क्या  सोच  रहे  वह  इस  सम्बन्ध  में  बाद  में  बात  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  वहां
 भ्रष्टाचार  पूर्ण  रूपेण  व्याप्त  ह ैऔर  रुपया  कैसा  भी  क्‍यों  न  भराहे  वह  राजसहायता  का  चाहे

 ऋण  का  लोगों  को  उसके  लिए  संघर्ष  करना  पड़ता  है  क्षौर  लोगों  को  उन  व्यक्तियों  को  रिश्वत

 देनी  पड़ती  जो  इन  योजनाओं  के  प्रभारी  होते  हैं  ।  राजनैतिक  मतभेद  के  कारण  जन  साधारण

 को  इन  योजनाओं  में  शामिल  नहीं  किया  जाता  ।  राजनैतिक़  मतभेद  तो  बना  किन्तु  जम्मू
 और  काश्मीर  में  सबसे  अधिक  बहुमत  नेशनल  कांफ्रेन्स  के  प्रतिनिधियों  का  है  और  उन्हें  ब्लाक  स्तर

 ओर  जिला  स्तर  पर  शामिल  नहीं  किया  जाता  मैं  जिला  विकास  बोर्ड  का  सदस्य  हूं  ।  किन्तु
 सरकार  इन  वाद-विवादों  में  मुझे  आमन्त्रित  नहीं  करती  है  और  जिला  योजना  तैयार  कर

 ली  जाती  है  और  पारित  कर  दी  जाती  हैं  ।  कृषि  मंत्री  ने  वादा  भी  दिया  है  कि  योजना  तैयार  करते

 समय  जन  प्रतिनिधियों  को  आमंत्रित  किया  जाएगा  और  वे  लोग  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  हमें  आमान्त्रित  करेंगे  ।  अतः  यह  भविष्य  के  लिए  तो  वायदा  है  ही  और  हम  लोग  इसे

 देखेंगे  ।

 अन्ततोगत्वा  आपको  केवल  रुपया  स्वीकृत  कराने  में  ही  रुचि  नहीं  होनी  चाहिए  अपितु
 आपके  पास  मूल्यांकन  करने  की  भी  कोई  प्रणाली  होनी  चाहिए  जिससे  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके
 कि  यह  रुपया  वास्तव  में  उन्हीं  लोंगों  के  हित  में  लगाया  जाएगा  जिनके  लिए  उसे  स्वीकृत  किया
 गया  अब  मैं  आपको  वह  योजना  बताता  हूं  जिससे  आप  जरसी  गाय  प्राप्त  कर  सकते  इस
 गाय  का  मूल्य  लगभग  4500  रुपए  ओर  इसके  लिए  3500  रुपए  का  ऋण  और  1500  रुपए
 की  राजसहायता  स्वीकृत  की  जाती  काश्मीर  के  ग्रामीण  क्षेत्र  में  1500  रुपए  प्राप्त

 करने  के  लिए  किसानों  को  लगभग  1800  रुपए  खर्ज  करने  पड़ते  दूसरे  स्थानों  पर  भी

 ऐसा  ही  होता  होगा  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  काश्मीर  कोई  भिन्‍न  राज्य  उत्तर  प्रदेश  और

 बिहार  में  भी  यही  हो  रहा  होगा  |  किन्तु  यह  मेरा  व्यक्तिगत  अनुभव  1500  रुपए  की

 सहायता  पाने  के  लिए  सम्बन्धित  एजेन्सियों  को  1800  रुपए  रिश्वत  के  रूप  में  देने  पड़ते  ऐसी

 एक  या  दो  शिकायतें  नहीं  जो  मेरे  पास  आई  हाल  ही  में  लोक  लेखा  समिति  ने  काश्मीर

 का  दौरा  किया  था  और  वे  लोग  सरकारी  कर्मचारी  के  संरक्षण  के  बिना  भी  गांवों  में  गए  थे  ।
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 ]
 श्री  गिरधातती  लाल  व्यास  :  सब्सिडी  जो  फिफ्टी-फिफ्टी  आपके  यहां  1800

 ज्यादा  कर  दिया  ।

 प्रो०  सेफुदोन  सोज  :  1500  की  सब्सिडी  के  लिए  1800  वह  देता  है  ।  मैं  आपको  इनवाइट

 कर  रहा  हूं  । आप  आकर  देखिए  ।  ध

 |]

 काश्मीर  के  जम्मू  प्रांत  में  यह  हो  रहा  है  ।  अत्यन्त  दुगंभ  जिला  लद्दांख  बहुत  ही  कठिन

 परिस्थिति  में  उदाहरण  के  लिए  कारभिल  को  लीजिए  ।  यहां  केवल  चार  महीने  ही  काम  करने

 का  मौसम  होता  कल  मुझे  कारी  मोहम्मद  से  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  और  उन्होंने  लिखा  है  कि

 ये  नई  विकास  परियोजना  अंभी  तक  आरम्भ  भी  नहीं  की  गई  किन्तु  वे  कर  क्या  रहे  हैं
 ?  जब

 काम  करने  का  मौसम  समाप्त  हो  जाता  है  तो  या  तो  धन  ही  व्यय  गत  हो  जाता  है  या  वह  कुछ  '  लोगों

 की  जेबों  में  पहुंच  जाता  लद्दाख  जिले-में  यही  हुआ  है  ।  वहां  काल्पिनिक  सड़के  हैं  क्योंकि  उनके

 लिए  आबंटित  किया  गया  धन  कुछ  लोगों  की  जेबों  में  पहुंच  गया  कारगिल  तथा  लद्ाख  ही
 कठिनाई  में  हैं  ।

 5.00  स०  प०

 कारगिल  में  ऐसी  कोई  पक्की  सम्पर्क  सड़क  नहीं  है  जो  सभी  मौसमों  में  काम  आ  सके  ।  जो  जिला
 के  नीचे  एक  सुरंग  बनाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  हम  कारिंगल  को  जाने  वाली  इस  प्रकार  की  सड़क
 बना  सकें  और  सारे  भारत  में  जो  विकास  हो  रहा  उसमें  वहां  के लोग  भी  भाग  ले  सकें  ।  जहां  तक

 लद्दाख  का  सम्बन्ध  आप  मानिला  से  लेह  को  जोड़  सकते  हैं  ।  जम्मू  और  काश्मीर  में  कई  प्रदेश
 लेकिन  जहां  तक  ग्रामीण  विकास  का  सम्बन्ध  इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  कई  एक

 प्रशंसनीय  योजनाएं  हैं  ।  और  दस  पैसे  को  मांगने  की  पीछे  भावना  काफी  अच्छी  मैं  इसका  समर्थन
 करता  हूं  ।  लेकिन  आप  जिला  स्तर  पर  विद्यमान  स्थिति  का  मूल्यांकन  नहीं  कौर  आप  बात
 का  भी  मूल्यांकन  नहीं  करते  कि  यह  धन  उन  लोगों  तक  पहुंच  भी  पाता  है  कि  जिनके  लिए

 यह  रखा  गया  क्‍या  आप  लह्ाख  जिले  में  सर्वेक्षण  कराने  के  लिए  तैयार  आप  तैयार  नहीं
 मैं  कारगिल  और  लेहू  की  बात  कर  रहा  था|  जानसकर  के  बारे  में  क्‍या  स्थिति  है  जो  एक

 कठिन  क्षेत्र  है  और  अगम्य  है  ओर  जहां  हाल  ही  में  37  चुनाव  केन्द्रों  पर  चुनाव  हुए  हैं  ।  वहां  इन

 केन्द्रों  पर  भारी  हिमपात  के  कारण  नेशनल  कांफ्रेंस  का  कोई  भी  एजेंट  उपस्थित  नहीं  था  और  वहां
 काफी  हेरा-फेरी

 )

 मैं  इसे  यहां  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  मैं  उस  बारे  में  बात  नहीं  कर  रहा  हूं***

 )

 क्री  पी०  नामग्याल  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न

 सभापति  महोदय  :  आपका  प्रश्न  क्या  है  ?'''

 सभापति  महोदय  :  कृपया  मुझे  समझने  दीजिए  कि  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।
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 करो  फी०  नामग्याल  :
 मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  वह  चुनाव  आयोग के  बारे  में

 »  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  सैफह्ीन  सोज  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं

 क्रो  पो०  नामग्याल  :  वह  जो  कुछ  भी  कहना  चाहते  चुनाव  आयोग  के  सामने  कह  सकते

 और  इसके  बारे  में  एक  याचिका  निर्णयाधीन  अतः  वे  ऐसी  बातें  इस  सभा  में  नहीं  कह
 ।

 सभापति  महोदय  :  ब्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  श्री  सोज  कृपया  मांगों  के  बारे  में  ही  चर्चा

 करें  ।

 की  पी०  नामग्याल  :  यह  निर्णयाधीन  है  ।  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यही  है  ।

 सभापति  महोदय  :  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  श्री  सोज  ।  कृपया  अपनी  बात  मांगों  की

 चर्चा  तक  ही  सीमित

 प्रो०  संफुहोन  सोंज  :  मैंने  भी  आपको  यही  बात  कही  थी  ।  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न

 नंहीं  है  ।  खर  वह  तो  मात्र  एक  बात  कहना  चाहते

 सभापति  महोदय  :  कृपया  आप  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  भांगों  पर  ही  चर्चा

 ,  प्रो०  सैफुहद्दोनं  सो  :  मैं  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  के  मामले  की  जोरदार  वकालत  करता

 हूं  जोकि  कई  क्षेत्रों  में  पिछड़ा  हुआा  चाहे  यह  रेलवे  हो  या  औद्योगिक  विकास  हो  ।  दुर्भाग्य  से  श्री
 आरिफ  मोहम्मद  खां  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  पहले  वह  यहां  उपस्थित  एक  युवा  व्यक्ति  होने  के
 नाते  उन्हें  यहां  अनुपस्थित  नहीं  होना  चाहिए  अतः  ग्रामीण  विकास  के  लिए  बनाई  गई
 योजनाएं  अच्छी  और  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  को  विशेषकर  लद्ाख  जिले  जोकि  काफी

 पिछड़ा  हुआ  जिला  इनसे  लाभ  मिलना  चाहिए  ।

 अब  मैं  शिक्षा  सम्बन्धी  अगली  मांग  पर  चर्चा  मैं  इस  पर  संक्षेप  में  चर्चा  करूंगा  ।

 लेकिन  यह  एक  महत्वपूर्ण  बात  है  ।  मैं  आपकी  ओर  से  भी  बात  करूंगा  ।  श्रीमन्‌  जहां

 )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अध्यक्षपीठ  को  सम्बोधित  करें  ।  आपका  समय  समाप्त  हो  गया  है
 **

 प्रो०  सैफुहीन  सोज  :  जब  प्रो०  रंगा  जंसे  माननीय  सदस्य  उपस्थित  तो  मैं  उनकी  ओर
 सम्मान  से  देखता  हूं  ।  केन्द्रीय  सरकार  शिक्षा  को  प्राथमिकता  नहीं  देती  ।  सभी  इस  बात  को
 जानते  हैं  ।  यह  दुःख  की  बात  है  कि  बजट  में  शिक्षा  के  लिए  मात्र  3  प्रतिशत  का  प्रावधान  रखा  गया

 ९  उस  छोटी  सी  धनराशि  में  से  बताने  के  लिए  मेरे  पास  आंकड़े  नहीं  हैं  ।  परन्तु  जहां  तक  विभिन्‍न
 क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  है  मैं  इस  सभा  में  यह  कहता  हूं  कि  इस  छोटी  सी  रक्‍कम  में  भी  जो  कि  बजट
 में  शिक्षा

 .
 के  लिए  निर्धारित  की  गई  काफी  हेराफरी  और  अपव्यय  होता  हाल  ही  में  जब

 मैं  सलाहकार  समिति  में  बोल  रहा  था  तो  मैंने  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  बारे  में  कुछ  आपत्तियां
 उठाई  इसे  बिल्कुल  समाप्त  कर  देता  चाहिए  ।  मेरे  पास  कुछ  तथ्य  और  आंकड़े  हैं--अनुप्रक
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 मांगों  में  भी  स्वयंसेवी  संस्थाओं  के  लिए  4  करोड़  रुपए  प्रावधान  किया  गया  मैं  औपचारिक

 क्षेत्र  के  बारे  में  एक  प्रश्न  उठाना  चाहतां  हूं  ।  प्राथमिक  स्तर  पर  बीच  में  ही  पढ़ाई  छोड़  देने  वालों

 की  दर  60  प्रतिशत  शिक्षा  मंत्री  ने  यही  आंकड़े  दिए  अब  औपचारिक  क्षेत्र  खतरे  में  है  ।

 औपचारिक  क्षेत्र  धन  के  अभाव  में  पिछड़  रहा  है  ।  प्रथमिक  स्तर  के  औपचारिक  क्षेत्र  में  बीच  में

 ही  शिक्षा  छोड़  देने  वालों  की  दर  54  प्रतिशत  आप  अब  भी  चाहते  हैं  कि  लोग  प्रौढ़  शिक्षा  द्वारा

 शिक्षित  बने  !  पिछली  दफा  एक  आंकड़ा  दिया  गया  था  कि  1990  तक  गैर-ओपचारिक  क्षेत्र  में

 कितने  लोग  बीच  में  ही  शिक्षा  छोड़  देंगे  ।  इस  प्रकार  आप  बिना  किसी  लाभ  के  धन  दे  रहें  और

 मैं  जोरदार  तक  देता  हूं  कि--शायद  10  वर्ष  बाद  हम  चर्चा  करेंगे  कि  क्‍या  प्रोढ़  शिक्षा  अच्छी  है
 या  बुरी  ?  लेकिन  जो  तथ्य  मुझे  पता  हैं  उनके  आधार  पर  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  प्रौढ़  शिक्षा  और

 योजनाएं  ठीक  नहीं  औपचारिक  साक्षरता  कार्यक्रम  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  लेकिन

 जिस  तरह  से  प्रोढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  चलाया  जा  वे  ए+  बेकार  प्रयास  है  और  शिक्षा  के  लिए

 उपलब्ध  घनराशि  कम  है  ज़िसके  एक  अंश  का  अपव्यय  किया  जाता  है  ।

 भरो  प्रिय  रंजन  दास  मुंझी  :  हमारे  राज्य  में  यह  कार्यक्रम  ठीक  प्रकार  से  चल

 रहा

 प्रोਂ  सैफुद्दीन  सोज  :  अब  उद्योग  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  ।  मैं  चाहूंगा  कि  श्री  आरिफ

 मोहम्मद  खां  मेरी  बात  जब  मैं  कुछ  धन  देने  की  बात  करता  तो  कुछ  मित्र  आपत्ति  करते

 हैं  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  मेरे  देश  में  विकास  नहीं  हुआ  मैं  यह  भी  नहीं  कहता  कि  जम्मू
 और  काश्मीर  में  कुछ  भी  तरक्की  नहीं  हुई  लेकिन  जहां  तक  उद्योग  का  सम्बन्ध  इसकी

 पूरी  तरह  से  अनदेखी  की  गई  उदाहरण  के  तौर  पर  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  हमें  कभी
 भी  इनका  हिस्सा  नहीं  मिला  ।  वित्त  मन्त्रालय  ने  जो  आंकड़े  दिए  उनके  अनुसार  यह  मात्र

 0.0.6  %  वह  भी  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  फैक्ट्री  लगाने  क ेलिए  खर्च  किया  गया  ।  पिछले
 30  वर्षों  के  दोरान  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  पर  25,550  करोड़  खर्च  किए  गए  हैं  ।
 मैंने  एक  प्रश्न  उठाया  था--'मेरे  राज्य  का  हिस्सा  कितना  है

 ?
 तत्कालीन  वित्त  मन्त्री  श्री  प्रणव

 मुखर्जी  ने  कहा  था  “0.06  प्रतिशत  क्योंकि  मात्र  7  करोड़  रुपए  ही  खर्च  किए  गए  थे  ।  इसीलिए  मैं

 चाहता  था  कि  श्री  आरिफ  खां  इसे  ध्यान  से  सुनें  ।  यही  नहीं  ।  एच०  एम०  टी०  की  एक  ही  यूनिट
 श्रीनगर  में  स्थापित  की  गई  ।  उस  पर  0.06  प्रतिशत  यानि  7  करोड़  रुपए  खर्चा  आया  ।

 मैं  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  श्रीनगर  में  एच०  एम०  टी०  यूनिट  की  कुछ  सहायक

 यूनिटें  निजी  क्षेत्र  मे ंलगाई  जानी  लेकिन  ये  पूरक  उद्योग  स्थापित  नहीं  किए
 '
 यह  सत्य  नहीं  है

 एक  माननोय  सदस्य  :  आई०  टी०  आई के  बारे  में  क्‍या  स्थिति

 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  यह  एक  दूसरी  योजना  के  अम्तर्गत  आता  आप  नहीं  समझेंगे  ।

 श्री  प्रणब  मुखर्जी  से  मुझे  ये  आंकड़े  प्राप्त  हुए  जब  मैं  विकास  की  बात  करता  हूं
 तो  मेरी  जिम्मेदारी  दुगुनी  हो  जाती  इतना  ही  मैं  अपने  समूचे  राज्य  का  प्रतिनिधित्व

 करता  हूं  ।  मेरी  जिम्मेदारी  दुगुनी  क्‍योंकि  वहां  ऐसी  सरकार  है  जो  न  तो  लोगों  के  लिए  बोस

 244



 15  1907  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  सकती है ञ  माननीय  पी
 सकती  है  और  न  ही  बोलती  मैं  सभापति  जी  आपको  और  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  को
 याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 *  **'*'दो  माह  पूर्व  जालंधर  आए  थे  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  मांगों  तक  ही  अपना  भाषण  सीमित  रखें  ।

 प्रो०  सैफुहोन  सोज  :  वह्‌  जालंधर  गए  और  वहां  उन्होंने  एक  पत्रकार  सम्मेलन  बुलाया  ।

 उन्होंने  वहां  एक  बात  कहीं  कि  आप  कोई  ध्यान  नहीं  देते  ।  उन्होंने  हम  भिखारी  हम
 केन्द्र  स ेकेसे  टकराव  कर  सकते  हैं  ?  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  हम  भिखारी  जो  कुछ  भी  थोड़ा
 बहुत  वे  दे  सकते  वे  देते  हैं  ।

 यह  उस  व्यक्ति  का  भाषण  था  उसके  शब्द  हैं  जो  कि  लोगों  द्वारा  निर्वाचित  नहीं  मैं  कैसे

 कह  सकता  हूं  कि  मैं  भिखारी  मैं  इस  महान  देश  भारत  का  एक  सम्मामित  नागरिक  हुं
 हमारे  राज्य  को  भी  समान  हिस्सा  मिलना  चाहिए  हो

 सकते  हैं  ।

 )

 भ्रो  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  आपने  इसी  सभा  में  एक
 निर्णय  दिया  था  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रो०  आपका  समय  समाप्त  हो  गया  अब  अगला  श्री

 भरत  सिंह

 भी  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  श्री  भरत  सिंह  लड़  हुए  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  भरत  सिंह  कृपया  ठहरिए  ।  प्रो०  आपका  समय  समाप्त  हो
 गया  है  ।

 भो  भरत  सिह  :  सभापति  मैं  अनुपूरक  मांगो ंका  समर्थन  करने  के

 लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  आप  जानते  हैं  कि  जिस  वक्‍त  बजट  बनाया  गया  उस  बक्‍त  सारे  भारत  में  और

 हर

 ]

 भरी  प्रिय  रंजन  दास  मुक्षी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 प्रो०  सेफुहीन  सो  :  मैं  अभी  अपना  भाषण  समाप्त  कर  दूंगा  ।

 थ्रो  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न

 सभापति  महोदय  :  श्री  कृपया  अपना  आसन  ग्रहण  कीजिए  ।  श्री  दास  मैं  आपका

 व्यवस्था  का  प्रश्न  सुनूंगा  ।

 प्रो०  सैफुहीन  सोल  :  केवल  आधा  मिनट  ।

 सभापति  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्‍या  है  ?

 **कार्यवाही-बत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 6  1983 5

 हु
 श्री  प्रिय  रंजन  दाख  मंशी  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  कि  इसी  सभा  में  माननीय  अध्यक्ष  महोदय

 और  सभापति  महोदय  के  विनिर्णयों  द्वारा  पहले  यह  निर्णय  दिया  गया  है  कि  किसी  राज्य  के

 विधान  मंडल  के  नेता  जो  इस  सभा  के  सदस्य  नहीं  हैं  की  टिप्पष्ण्यों  पर॑  इस  सभा  में  चर्चा  नहीं  होनी
 जो  कुछ  उन्होंने  कहा  उसे  कायंबाही  वृत्तांत  में  सम्मिलि  नहीं  किया  जानाਂ ए5ऊ

 चाहिए  |  है

 श्रो०  संफुद्ोन  सोज  :  मैं  उस  भाषण  का  जिक्र  कर  रहा  था  ।  मैं  उस  पर  चर्चा  नहीं  कर

 सभापति  महोदय  :  अगर  कोई  आपत्तिजनक  बात  होगी  तो  हम  उसे  देखेंगे  और  निकाल

 देंगे  1.
 :

 न  दि  3
 शो  पी०  मामग्याल  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  जो  व्यक्ति  इस  सभा  का  सदस्य

 नहीं  उसका  नाम  नहीं  लेना  क्मोंकि  वह  अपनी  सफाई  नहीं  दे  सकता  ।

 सभापति  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  मगर  कोई  आपत्तिजनक  बात  होगी  तो  हम

 इस  पर  बिचार  करके  अगर  आवश्यक  होंगा  तो  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल  देंगे  ।  प्रो०  कृपया

 बेठ  जाइए  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  कया  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  न  करूं  ।

 सभापति  महोदय  :  नहीं  श्रीमन्‌  ।  आपने  पहले  ही  समाप्त  कर  दिया  कृपया  बैठ

 कृपया  अपना  आसन  ग्रहण  कीजिए  ।  जब  मैं  बोल  रहा  हूं  तो  आप  कृपया  बैठ  कृपया
 बैठ  जाइए  ।

 प्रो०  संफुह्रीन  सोज  :  इस  तरह  नहीं  ।  मुझे  अपना  भाषण  समाप्त  करना  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  अगले  वक्ता  को  बोलने  के  लिए  कह  दिया  है  ।

 ]

 भरी  भरतासह  :  सभापति  यहां  पर  महंगाई  का  बहुत  जिक्र  किया  गया

 है  और  कहा  गया  है  कि  बजट  के  बाद  चीजें  बहुत  ज्यादा  महंगी  हो  गई  हैं  ।  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि

 कुछ  चीजों  पर  महंगाई  आई  जिनमें  तीन  चीजें  खास  हैं--जैसे  दूध  वगर--हमैं  इसके

 लिए  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  महंगाई  बजट  की  वजह  से  नहीं  आई  महंगाई  की  वजह
 उन  चीजों  के  उत्पादन  में  कमी  अगर  उन  चीजों  का  उत्पादन  ज्यादा  तो  चीजें  महंगी  नहीं

 हो  सकती  |  हमें  इस  बात  की  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  चीजों  का  उत्पादन  बढ़े  ।  मिसाल  के

 तौर  पर  आप  गन्‍ने  को  गन्ने  कीਂ  ज्यादा  फसल  की  उसमें  जो  बीमारियां  लगती

 सरकार  की  तरफ  से  ऐसे  साधन  मुहैया  किए  ज्ञायें  कि  गन्ने  की  बीमारी  दूर  हो  और  ज्यादा  से  ज्यादा

 रकबे  में  गन्ने  की  फसल  उगाई  उससे  चीनी  की  समस्या  का  समाधान  हो  सकता  इसके

 साथ  यह  भी  जरूरी  जिस  वक्‍त  किसान  की  फसल  तैयार  होती  तो  उसको  साढ़े  2।  या  साढ़े

 22  रु०  क्विटल  का  भाव  दिया  जाता  उसकी  पैदावार  की  लागत  को  देखते  हुए  बहुत  कम

 है  ।  किसान  अपनी  बुग्गी  को  लेकर  24  घण्टे  मिल  के  दरवाजे  पर  खड़ा  रहता  है  ।  तब  जाकर  तुलाई
 के  लिए  उसका  नम्बर  आता  आज  लकड़ी  की  कीमत  .40-  से  65  रु०  क्म्रिटल  लेकिन  गस्‍्ने
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 की  कीमत  लकड़ी  से  भी  कम  है  ।  अगर  किसान  के  गन्ने  की  कीमत  बढ़ा  दी  तो  जाहिर  बात

 है  कि  किसान  ज्यादा  बोएगा  और  हमारी  चीनी  की  पैदावार  बढ़  सकती  मैं  यह  भी  कहना  चाहता

 हँकि  सीनी  की  पैदावार  बढ़ाने  के  साथ-साथ  हमें  ज्यादा  से  ज्यादा  चीनी  अपने  गोदामों  में  रखनी

 ताकि  जरूरत  पड़ने  पर  सरकार  उन  गोदामों  से  चीनी  बाहर  निकाल  ताकि  चीनी  के

 भावों  पर  कन्ट्रोल  रखा  जा  सके  ।

 आपने  सरकारी  फेयर  पाइस  शाप्स  पर  चीनी  भेजी  है  और  इसमें  कोई  दो  रायें  नहीं  हैं  कि

 यहां  पर  चीनी  कन्‍्ट्रोल  रेट  पर  मिलती  लेकिन  समस्या  यह  है  कि  उन  दुकानों  पर  चीनी  हर

 वक्‍त  मौजूद  नहीं  होती  है  ।  उनके  पास  पैसे  की  कमी  जिससे  वे  लोग  चीनी  गोदामों  से  फौरन

 नहीं  उठाते  15  तारीख  के  करीब  जब  हफ्ता  खत्म  होने  लगता  तो  वे  लोग  14  तारीख  को

 चीनी  उठाते  हैं  और  15  को  बांटते  इसी  तरह  से  जब  30  को  हफ्ता  खत्म  होता  है  तो  तारीख

 28  को  चीनी  उठाते  हैं  और  30  तारीख  को  बांटते  अगर  बैंकों  की  तरफ  से  सस्ते  भाव  पर  इन

 फेयर  प्राइस  शाप्स  को  या  सरकारी  दुकानों  को  लोन  दिया  तो  इससे  समस्या  हल  हो  सकती

 और  वे  लोग  हर  वक्‍त  चीनी  को  अपनी  दुकानों  पर  रख  सकते  हैं  ।

 ना

 तीसरी  बात  दालों  का  जिक्र  किया  बहुत  से  किसान  दालों  की  तीसरी  फसल  लगाने  लगे

 जिस  वक्‍त  गर्मियों  में  गेहूं  की फसल  कटती  उसी  वक्त  तीसरी  फसल  दालों  की  बो-दी  जाए  तो

 दालों  की  इतनी  उपज  बढ़ेगी  जिससे  दाल  काफी  पैदा  हो  सकती  आपने  देखा  बंकों  के

 इजेशन  के  बाद  किसानों  ने  मेहनत  ट्यूबवेल  लगाकर  अपने  खेतों  में  सिचाई  ट्रैक्टर

 और  अच्छे  बीज  लगाकर  गेहूं  की  पैदावार  बढ़ाई  जिस  वक्‍त  भारत  की  आबादी  40  करोड़  उस

 वक्‍त  बाहर  से  गेहूं  मंगाते  थे  । आज  70  करोड़  आबादी  हम  अपनी  पैदावार  का  गेहूं  अपने  मुल्क

 की  आवादी  को  खिलाते  उसके  बाद  भी  हमारे  पास  काफी  गेहूं  बच  जाता  इलिए  मेरा  सुझाव

 है  कि  गन्ने  की  काश्त  को  ज्यांदा  से  ज्यादा  बढ़ाना  चाहिए  और  दालों  की  तीसरी  फसल  उमानी

 चाहिए  ।

 दूध  का  भी  जिक्र  किया  गया  दूध  के  दामों  में  जरूर  कुछ  महंगाई  आई  है  और  यह

 इसलिए  है  कि  दूध  की  सप्लाई  में  कुछ  कमी  हुई  मेरा  सुझाव  है  कि  गांवों  में  भूमिहीनों  को  जिनके

 पास  कोई  दूसरा  काम  महीं  उनको  भैंस  रखने  के  लिए  लोन  चार-चार

 धैसों  के  लिए  लौन  दें  और  सस्ता  लोन  दें  जिससे  बेरोजगारों  रोजगार  मिले  और  दूध  ज्यादा  पैद्य

 हो  ।  सारे  भारत  में  इस  तरह  से  अगर  दूध  ज्यादा  पैदा  होगा,-तो  दूध  के  भाव  कम  होंगे  ।

 मैं  दो  तीन  समस्याएं  देहात  की  बताऊंगा  |  जहां  तक  उत्पादन  की  बात  है  बिजली  का

 दन  बहुत  कम  है  दिल्ली  में  और  यहां  पर  खपत  ज्यादा  मेरें  कहने  का  मंकसद  यह  है  कि  उस

 तरफ  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  दिल्ली  की  बढ़ती  हुई  आबादी  को  बिजली  मिल  सकें  |  आज  हे

 यह  देखते  हैं  कि  नई  दिल्‍ली  में  लाईट  नहीं  जाती  है  और  देहातों  में  दो-दो  और  तीन-तीन  दिनतक

 लाईट  गायब  रहती  कभी  केबिल  फाल्ट  बताया  जाता  कभी.तार  टूट  जाते  हैं  और  कभी  ट्रांसमीदर

 जल  जाता  है  |  मैं  यह  कहूंगा  कि  दिल्ली  में  बिजली  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  दिया  जाना

 यहां  पर  दो  थर्मल  पावर  स्टेशन  एक  इन्द्रप्स्थ  थर्मल  पावर  स्टेशन  है  और  दूसरा  बदरपुर  थर्मल

 पावर  स्टेशन  है  और  यहां  पर  बिजली  का  उत्पादन  किया  जाता  है  लेकिन  खपत  के  मुकाबले  बिजली

 का  उत्पादन  कम  होता  है  और  बाहर  से  बिजली  लेनी  पड़ती  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  यहां  पर

 एक  और  थर्मल  पाचर  स्टेशन  लगाए  इससे  दिल्ली  के  देहातों  को  बिजली  पूरी  मिलेगी  ।
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 5.16  भ०  १०

 महोदय  पीठासीन

 एक  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  किसान  हो  या  मजदूर  हो  ग्रा  भूमिही  न  इन  लोगों

 के  लिए  गांवों  में  काम  बहुत  कम  हुए  हैं  और  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हैं  कि  गांव  में  सड़कें  बनाई

 गई  गांव  में  स्कूल  खोले  गए  हैं  और  गांव  में  अस्पताल  बनाए  गए  हैं  और  पोस्ट  आफिस  खोले

 गए  हैं  और  बहुत  सारी  सहूलियतें  दी  गई  हैं  लेकिन  मैं  यही  कहूंगा  कि  अभी  तक  आजादी  को

 हम  चाहते  वह  नहीं  मिली  है  और  लोगों  को  पूरी  सुविधाएं  नहीं  मिली  1977-78  में  एक

 झटका  गन्‍ना  बोने  वाले  किसानों  को  लगा  था  और  किसानों  को  अपना  गन्‍ना  जलाना  पड़ा

 अगर  उस  समय  जो  ज्यादा  गन्ना  पैदा  उसकी  चीनी  तो  किसान  गन्ने  की  फसल  ओऔर

 ज्यादा  उगाता  और  आज  जो  की  कमी  महसूस  हो  रही  वह  न  होती  ।  किसान  कहता  है
 कि  हमें  फसल  बोने  के  लिए  धहू  लियतें  दी  आज  तो  स्थिति  यह  कि  मिलों  में  बह  अपनी

 बुग्गियां  लिए  खड़ा  रहता  है  और  जो  उसका  पैसा  वह  छ:-छ:  और  आठ-आठ  महीने  तक  उसको

 नहीं  मिलता  इस  तरह  से  कई  लाख  रुपया  उसका  मिलों  पर  बकाया  महीने  हो  गए
 ओर  उसको  पैसा  नहीं  मिला  ।  किसान  तब  खुश  होता  है  जबकि  उसको  नकद  पैसा  मिलता  मेरा

 कहना  यह  भी  है  कि  बैंक  की  तरफ  से  उसको  साधन  मिलने  चाहिए  और  मदद  मिलनी  चाहिए  और

 जब  भी  किसान  गन्ना  मिल  में  ले  कर  उसको  उसका  पैसा  नकद  मिल  जाए  ताकि  आगे  चलकर

 वह  गन्‍ने  की  फसल  की  तरफ  ध्यान  दे  ।  हर  तरह  से  इस  बात  की  कोशिश  की  जाए  कि  ज्यादा  से

 ज्यादा  माल  मिलें  बनाएं  ।

 एक  बात  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूंकि  जो  कच्चे  रास्ते  उनको  अगर  पकक्‍का  बनवा

 दिया  तो  किसानों  को  इससे  बहुत  ज्यादा  सहूलियत  होगी  और  जितनी  ज्यादा  से  ज्यादा
 पैदायार  होगी  और  जितना  ज्यादा  माल  वह  शहरों  में  बेच  सकेगा  ।

 आप  जानते  हैं  कि  बेरोजगारी  की  आज  बहुत  बड़ी  समस्या  हो  गई  सरकार  की  तरक  से
 बैन  लगा  हुआ  आज  स्कूलों  में  टीचर  पूरे  नहीं  जब  हम  इसके  बारे  में  कहते  तो  यह  कह
 दिया  जांता  है  कि  नई  भर्ती  पर  बैन  लगा  हुआ  स्कूल  40  खोल  दिए  और  टीचर  एक  भर्ती  नहीं
 किया  |  मेरे  कहने  का  मकसद  यह  है  कि  जब  बच्चे  अच्छी  तरह  से  नहीं  तो  आगे  चलकर

 कामयाब  कंसे  होंगे  ।  जहां  तक  बिल्डिगों  की  बात  बहुत  से  स्कूलों  की  कोई  बिल्डिग  नहीं  यहां
 तक  कौ  बहुत  से  स्कलों  में  टैल्ट  भी  नहीं  हैं  और  हजारों  की  तादाद  में  बच्चे  ऐसे  ही  फिरते  हैं  ।  दूसरी
 बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बच्चों  के  दाखिले  में  बड़ी  मुश्किल  हो  रही  है  और  उनको  दाखिले

 गहीं  मिलते  हैं  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  पुनर्वास  कालोनियां  उनमें  पानी  और  बिजली

 की  व्यवस्था  अगर  हो  तो  वे  लोग  भी  ऐसी  ही  जिन्दगी  बसर  कर  सकते  हैं  जैसे  कि  और  लोग

 करते  बैकवर्ड  लोगों  और  भूमिहीनों  को  बीस-सूृत्री  प्रोग्राम  में  प्लाट  तकसीम  किए  गए
 उनको  फ्री  प्लाट  तकसीम  दिए  गए  हैं  और  उनसे  कोई  पैसा  नहीं  लिया  गया  है  ।  अगर  100  रुपए

 के  हिसाब  से  जमीन  का  मूल्य  लगाया  तो  काफी  पैसा  बैठता  गांव  सभा  ने  जमीन  दी  है
 और  गांव  की  पंचायतों  ने  बीस-सूत्री  कार्य  क्रम  में  भूमिहीन  हरिजनों  को ओर  गरीबों  को  जिनके  पास
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 रिहायश  के  लिए  जमीन  नहीं  जमीन  दी  है  ।  हमने  उनको  जो  प्लाट  दिए  उनमें  सड़कें  नहीं
 गलियां  नहीं  नालियां  नहीं  हैं  ।  उनमें  और  कोई  दूसरी  सहूलियत  नहीं  पहुंची

 मैं  यह  मानता  हूं  कि  सरकार  ने  जो  भूमिहीन  हरिजन  हैं  उनको  एक-एक  एकड़  जमीन  खेती
 करने  के  लिए  दी  इसमें  कोई  दो  राय  नही  हैं  कि  उसे  एक-एक  एकड़  जमीन  में  उन्होंने  फसल

 बोर्इ  मैं  देहात  का  रहने  वाला  हूं  मै ंजानता  हूं  कि  दिल्ली  एडमिनिस्ट्रेशन  ने  उनके  लिए  सरकारी

 ट्यूबवैल  लगाए  हैं  और  उन्हें  सिंचाई  के  लिए  फ्री  पानी  दिया  जाता  है  जिससे  कि  वे  सारे  साल  फसल
 बो  कर  अपना  गुजारा  कर  लेते  हैं  ।

 आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  इसके  लिए  बहुत  बहुत  धन्यवाद  ।

 क्री  अनपचन्द  शाह  उपाध्यक्ष  सदन  के  सामने  जो  सप्लीमेंटरी

 डिमाण्ड्स  रखी  गई  है  मैं  उनका  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  मैं  हन  मांगों  का  समर्थन  करने
 के  साथ-साथ  कुछ  बातें  सम्माननीय  मंत्री  महोदय  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।

 इन  डिमाण्ड्स  में  250  करीड़  रुपया  एफ०  सी०  आई०  के  लिए  सब्सीडाईज्ड  के  वास्ते

 मांगा  गया  एफ०  सी०  आई०  के  लिए  सब्सीडाइज्ड  करने  के  वास्ते  बजट  में  पहले  से  ही
 करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हम  यों  ही  सब्सीडाइज्ड

 करते  जाएंगे  ?  हम  सब्सीडाइज्ड  इसलिए  करते  हैं  कि  जो  माल  हम  किसान  से  खरीदते  हैं  वह  माल

 कंज्यूमर  को  रीजनेबल  रेट्स  पर  लेकिन  किसान  से  हम  व्हीट  152  रुपए  क्विटल  पर  खरीदते

 हैं  और  वही  व्हीट  कंज्यूमर  तक  पहुंचते  पहुंचते  192  रुपए  क्विटल  हो  जाता  इसमें  खरीदने  के
 बाद  ट्रांसपोर्ट  और  एडमिनिस्ट्रेटिव  एक्सपेंसिज  में  4  रुपए  ब्विटल  चला  जाता  इससे  कंज्यूमर  को

 इस  सब्सीडी  से  जो  राहत  मिलनी  वह  राहत  नहीं  मिल  पाती  अगर  हम  ट्रांसपोर्ट  और

 एडमिनिस्ट्रेटिव  एक्सपेंडीचर  को  कम  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  तो  इससे  सरकार  का  श्वर्चा  कम

 होगा  ।  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  एफ०  सी०  आई०  की  जो  वकिंग  है  उसको  रिव्यू  करना  बहुत
 जरूरी  है  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  राईजिंग  प्राईस  के  बारे  में  और  शूगर  की  प्राइसिज के  बारे  में

 इस  हाऊस  में  डिस्कशन  हो  गया  है|  हम  इम्पोर्टिड  शूगर  स्टेट  को  अलोट  कर  रहे  हैं  और  स्टेट  उस

 शूगर  को  फ्री  सेल  के  लिए  व्यापारियों  को  दे  देती  हैं  ।  जब  वह  शूगर  इस  ट्रंड  में  व्यापारियों  के  हाथ
 में  जाती  है  तो  वे  व्यापारी  फ्री  सेल  क ेनाम  से  उस  शूगर  को  ब्लेक  मार्कीट  में  बेच  देते  आप  आज
 का  ही  पेपर  देखिए  ।  उसमें  इम्पोटिड  शूगर  का  भाव  सात  सौ  रुपए  क्विटल  छपा  हसमें  मेरा

 कहना  यह  है  कि  जब  तक  हण्डूंड  परसेंट  शुगर  आई०  एफ०  सी०  के  द्वारा  पब्लिक  डिस्ट्रिब्यूशन
 सिस्टम  की  मारफत  डिस्ट्रीब्यूट  नहीं  होगी  तब  तक  शूगर  की  प्राइसिज  में  कोई  फक  नहीं  पड़ने  बाला

 मैंने  तो  मई  महीने  में  ही  यह  कह  दिया  था  कि  इस  साल  के  अन्दर  शूगर  का  भाव  दस  रुपये
 किलो  तक  बढ़ने  व/ला  है  ।  आप  कुछ  भी  अगर  आप  सही  स्टेप  नहीं  लेंगे  तो  अक्टूबर  में  ही
 आप  शूगर  का  भाव  दस  रुपए  किलो  देखेंगे  ।  इसमें  कोई  फरक  नहीं  पड़ने  वाला  है  ।

 इसके  बाद  मैं  पैट्रोलियम  मिनिस्टर  से  बात  करना  चाहता  हूं  |  पैट्रोलियम  के  लिए  भी  इस

 बजट  में  कुछ  डिमाण्ड  रखी  गई  पंट्रोलियम  मिनिस्टर  से  डिस्कशन  के  समय  कहा  था  कि  हम
 कैरोसीन  का  कोटा  स्टेट  को  अलोट  करते  उस  कोटे  में  से  स्टेट  वाले  किसी  डिस्ट्रीब्यूटर  को  250
 लीटर  से  ज्यादा  नहीं  देंगे  ।  जिसके  पास  ज्यादा  का  कोटा  उसको  कम  करिए  और  शैड्यूल  कास्ट्स
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 और  शैड्यूल  ट्राइब्स  डिसेबल  एजूकेटे  ड  अनए  प्लाएड  परसन्स  लोगों  को  लाइसेंस  दीजिए  ॥

 यह  आपकी  योजना  लेकिन  अभी  तक  कितनों  का  कोटा  कम  किया  गया  जिनके  पास  बम्बई

 में  1000,  1200  और  1500  किलो  लीटर  तक  का  कोटा  वे  इसको  मोनोपलाइज  बिजनेस

 बनाए  हुए  इसके  बारे  में  फिर  स ेसोचना  ढाई  सौ  किलो  लीटर  की  हमारी  पालिसी

 इसको  इंप्लीमेंट  करना  चाहिए  और  शेड्यूल  क।स्ट्स  और  डिसेबल  गरीब  लोगों  की

 एप्लीकेशंस  हमारे  यहां  पेडिंग  पड़ी  उनको  कंसीडर  करना  चाहिए  ।

 इसी  तरह  से  ट्रांसपोर्ट  एण्ड  शिपिंग  कारपोरेशन  के  बारे  शिपिंग  इण्डस्ट्रीज  के  बारे  में

 शिपिंग  कारपोरेशन  की  ओर  से  जो  600-700  करोड़  का  दिया  गया  उसकी  कया

 स्थिति  जहां  तक  मेरा  ख्याल  है  पूरे  का  पूरा  पैसा  300  करोड़  जो  प्राइवेट  सेक्टर  में  दिया

 गया  है  वह  बंड  डेट  होने  वाला  इसकी  इन्क्वारी  करवानी  जो  लोन  शिपिंग  के  लिए

 दिया  गया  वह  रिकवर  होने  वाला  नहीं  जैसा  हमारा  अनुभव  है  ।

 आखिर  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  कस्टम  और  सेंट्रल  एकसाइज  आफिसस  को

 रिवार्ड  देने  के  लिए  जो  डिमांड  वह  सहीं  डिमांड  उसका  मैं  अभिनन्दन  करता  हूं  ।  अभी

 हीरो इन  और  के  बारे  में  सम्माननीय  सदस्या  श्रीमती  वेजयन्ती  माला  ने  जैसा  मैं

 उससे  भी  आगे  की  बात  करता  हूं  ।  आज  तो  यह  स्कूल  और  कालेज  के  विद्यार्थियों  तक  ही  सीमित
 लेकिन  वह  दिन  दूर  नहीं  जब  यह  बड़े-बड़े  आफिसस  और  मिल्ट्री  के  लोगों  तक  पहुंच  जाएगी

 और  आने  वाली  जेनरेशन  की  हालत  खराब  हो  जाएगी  और  जो  देश  हमको  लड़ाई  के  मंदान  में  नहीं

 हरा  सके  वे  स्मर्गलग  के  जरिए  इस  तरह  की  चीजें  लाकर  हमको  हराना  चाहते  इसके  लिए

 हमको  स्ट्रांग  स्टेप्स  लेने  इसलिए  जो  आफिसर्स  अपनी  जान  की  बाजी  लगाकर  इस  तरह  का
 काम  करते  उनको  जरूर  रिवार्ड  देना  चाहिए  ।

 आखिर  में  मैं  दिल्ली  डेवलपमेंट  अथारिटी  को  जो  ।5  करोड़  रुपया  दिया  गया  उसके

 लिए  खुशी  जाहिर  करता  हूं  ।  दिल्ली  डायरेक्टली  अंडर  सेंट्रल  गवनंमेंट  इसकी  जो  जरूरियात  हैं
 वे  पूरी  करने  की  जिम्मेदारी  हमारी  लेकिन  इसके  साथ-साथ  दूसरी  स्टेट्स  के  लिए  भी  उनकी
 मांग  के  अनुसार  प्रावीजन  करना  चाहिए  ।  मैं  स्पेशली  बम्बई  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हैँ  ।  कल

 मुरली  देवड़ा  का  प्रश्न  था  कि  बम्बई  के  अन्दर  कितने  हाउसेस  मानसून  के  अन्दर  गिर  रहे  हैं  और
 कितमे  लोग  मर  रहे  अप  जानते  हैं  कि  रो-कंस्ट्रक्शन  और  स्लम  क्लीयरेंस  के  लिये
 1000  करोड़  रुपया  बम्बई  के  लिए  मांगा  गया  लेकिन  हमको  सिर्फ  50  करोड़  रुपया  दिया

 गया  है  ।  इसके  बारे  में  फिर  से  सोचने  की  आवश्यकता  है  ।  बम्बई  को  हमेशा  पैसा  नहीं  देना
 क्योंकि  हम  लोगो  ने  महाराष्ट्र  में  स्‍लम  कलीयरेंस  की  स्कीम  हाथ  में  ली  आशा  है  आप  इसके

 लिए  फिर  से  सोच  कर  कुछ  प्रावधान  करेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  ।

 |

 *श्री  अमर  राय  प्रधान  :  उपाध्यक्ष  कुछ  दिन  पहले  जब  सदन  में  यह

 कहा  गया  था  कि  केन्द्र  पश्चिम  बंगाल  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  कर  रहा  है  तो  सत्तारूढ़  दल  के

 *बंगला  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 सदस्यों  ने  जोर-शोर  से  इसका  विरोध  किया  था  किन्तु
 अनुदान  की  इन  अनुपूरक  मांगों  पर  नजर

 के  बाद  मैं  यह  बात  बहुत  जोरदार  शब्दों  में  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  अनुपूरक  बजट  में
 पश्चिम  बंगाल  की  सभी  मांगों  और  उसके  अनुरोधों  की  पूर्ण  उपेक्षा  की  गई  है  ।  इस  अनुपूरक  बजट

 ने  निस्संदेह  यह  साबित  कर  दिया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  किया  जा
 रहा  है

 उपाध्यक्ष  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  लिए  1950  से  1985  के  बीच  की  लम्बी

 अवधि  के  दोरान  लाखों  शरणार्थियों  को  फिर  से  बसाने  का  काम  केन्द्र  सरकार  के  सौतेले  व्यवहार  के

 कारण  सम्भव  नहीं  हो  पाया  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  वहां  शरणार्थियों  को  फिर  से  बसाने  के

 लिए  750  करोड़  रुपये  की  मांग  की  थी  किन्तु  उसे  अस्वीकार  कर  दिया  गया  ।  शरणार्थी  समस्या

 का  समाधान  ढूंढ़ने  की  जिम्मेदारी  किसकी  यह  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  या  केन्द्र

 सरकार  की  ?  देश  के  विभाजन  के  लिए  कौन  जिम्मेवार  था  ?  देश  के  विभाजन  के  फलस्वरूप
 लोग  अपने  घरों  से  बेघर  उजड़कर  अत्यन्त  दीन-हीन  अवस्था  में  हमारे  देश  में  आये  और

 पश्चिम  बंगाल  में  रहने  लगे  |  वे  बहुत  आशाएं  और  आकांक्षाए  लेकर  यहां  आये  उपाध्यक्ष

 क्‍या  आप  श्रीलंका  से  भाग  कर  आपके  राज्य  में  आने  वाले  लोगों  की  दयनीय  और  असहाय
 अवस्था  की  कल्पना  कर  सकते  हैं  ?  पश्चिम  बंगाल  में  हमने  वर्ष  प्रतिवर्ष  यही  स्थिति  देखी  आज

 यहां  खड़े  होकर  इस  जिम्मेदारी  से  भले  ही  मुकर  जायें  किन्तु  भारत  के  तत्कालीन  प्रधान  मन्त्री

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  ने  इस  जिम्मेदारी  से  इन्कार  नहीं  किया  था  ।  संसद  के  केन्द्रीय  कक्ष  में  उन्होंने
 कहा  था  हमारे  भाई  बहिनें  हैं  और  हमारे  सम्बन्धी  उन्हें  भारत  में  आने  का  अधिकार  है  ।

 उन्हें  भारत  में  रहने  का  अधिकार  है
 ।”

 उन  वचनों  ओर  भावनाओं  का  कया  हुआ  ?  बे  सब  हवा  हो

 गई

 |
 आज  आप  उन  सबको  भूल  गये  15  1947  देश  के  विभाजन  के  समय  से

 पश्चिम  बंगाल  में  जो  संकट  पैदा  किया  गया  है  आज  वह  जानलेवा  समस्या  का  रूप  धारण  कर  चुका

 है  ।  आज  वहां  आजादी  से  सांस  लेना  मुश्किल  हो  गया  है  ।  केवल  केन्द्र  सरकार  ही  पश्चिम  बंगाल

 को  इस  संकट  से  उबार  सकती  है  बशर्ते  वह  अपनी  जिम्मेदारी  और  वचनबद्धता  को  निभाये  ।

 पश्चिम  बंगाल  की  750  करोड़  रुपये  की  सहायता  की  मांग  की  उपेक्षा  की  गई  मैं  इन

 मांगों  का  समर्थन  नहीं  कर  सकता  हू  ।

 मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  इसलिए  भी  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  1956  में  केन्द्र  न ेएक  माल

 भाडा  सम्मानीकरण  नीति  का  निर्णय  लिया  था  ।  क्‍या  आप  सोच  सकते  हैं  कि  कलकत्ता  की  कोयला

 उत्पादन  क्षेत्र  दुर्गापुर  से  दूरी  केवल  200  किलोमीटर  है  किन्तु  कोयले  की  कीमत  अमृतसर  गौर

 चण्डीगढ़  जैसे  दूर-दूर  स्थित  नगरों  में  कलकत्ता  से  काफी  कम  सरकार  दुर्गापुर  स ेकलकत्ता  तक

 कोयला  ले  जाने  के  लिए  इस  बहाने  पर  रेलवे  ब॑  |गों  का  आबंटन  नहीं  करती  है  कि  इनमें  दूरी  200

 किलोमीटर  से  कम  है  ।  कोयले  को  ट्रकों  में  ले  जाने  में  आप  अनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  कीमतों  में

 कितनी  अधिक  वृद्धि  क्रेवल  यह  कह  देना  ही  कि  भारत  एक  काफी  नहीं  है  ।

 हम  भारतीय  हैं  और  हमें  इस  बात  में  पूरा  विश्वास  है  किन्तु  यह  बात  केवल  कोयले  और

 इस्पात  के  मामले  में  ही  लागू  क्‍यों  यह  बात  कपास  या  गन्‍ने  पर  लागू  क्‍यों  न  हो  ?

 देश  में  सभी  वस्तुओं  पर  एक  समान  दरें  लागू  होनी  एक  मुद्दा  जो

 बार-बार  सदन  में  उठाया  गया  वह  है  पटसन  के  मूल्यों  के  बारे  में  ।  पट्सन  पश्चिम
 जैसे  राज्यों  और  आन्ध्र  के  कुछ  स्थानों  में  पटसन  की  पैदावार
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 हमेशा  शोषण  जिन्होंने  उनकी  स्थिति  को  कभी  नहीं  कच्चे  पटसन
 के  मूल्य  निर्धारण

 के  लिए  1943  में  एक  आयोग  गठित  किया  उस  साहू  आयोग  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  उन्होंने

 निर्णय  किया  था  कि  एक  मन  पटसन  की  कीमत  तीन  मन  धान  के  बराबर  होनी  यदि  हम

 घान  की  आज  कीमत  को  लें  तो  200  रुपये  प्रति  क्विटल  है  और  इस  हिसाब  से  उस  फार्मूले  के  अनुसार

 इस  समय  पटसन  की  कीमत  600  रुपये  प्रति  क्विंटल  होनी  चाहिए  ।  किन्तु  आप  वह  कीमत  नहीं

 दे  रहे  हैं  । आपने  क्या  किया  आप  एक  के  बाद  एक  समिति  बनाते  एक  के  बाद  एक  आयोग

 गठित  करते  गए  ।  आपने  किसानों  की  भलाई  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  वित्त  मंत्री  मैं

 आपसे  पूछ  रहा  हूं  कि  आपने  उत्पादकों  के  लिये  क्‍या  किया  है  ?  आपने  समितियों  का  गठन

 किया  पटसन  निगम  की  स्थापना  की  है  और  पटसन  आयुक्त  का  पद  बनाया  बस  ।

 जून  1974  में  आपने  चत्रवर्ती  समिति  का  गठन  किया  उस  समिति  ने  सुझाव  दिया

 था  कि  पटसन  के  लिए  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करना  होगा  ।  गरीब  पटसन  उत्पादकों  की  रक्षा  के

 लिये  सबसे  पहली  जरूरत  उन्हें  ऋण  आदि  देना  है  ।  इसके  अलावा  उन्हें  लाभकारी  मूल्य  दिलाने  के

 लिए  यह  भी  जरूरी  है  कि  उनकी  इतनी  क्षमता  होनी  चाहिए  कि  वे  अपनी  उपज  को  सही  समय

 पर  बेचने  के  लिये  उसे  अपने  पास  रख  सके  ।  यदि  चाय  कपास  और  गन्ना  उत्पादकों  को

 ऋण  दिये  जा  सकते  हैं  तो  पटसन  उत्पादकों  को  ऋण  देने  में  क्या  आपत्ति  हो  सकती  है  ?

 जब  रिजर्व  बेंक  के  साथ  पटसन  उत्पादकों  को  ऋण  देने  का  मामला  उठाया  गया  था  तो

 वह  नाराज  हो  उठा  ।  बेंक  को  यह  भी  बताया  गया  था  कि  चाय  कपास  और  गन्‍ना

 उत्पादकों  आदि  को  ऋण  दिये  जा  रहे  रिजर्व  बंक  की  टिप्पणी  थी  बाग  एक

 पूरा  बाग  होता  है  जिसका  स्वामित्व  एक  व्यक्ति  के  पास  होता  है  जबकि  पटसन  के  मामले
 में  छोटी-छोटी  जोतें  होती  यह  कमाल  का  तक  था  ।  आप  करोड़ों  रुपये  के

 ऋण  दे  रहे  आपने  आधुनिकीकरण  के  नाम  पर  पटसन  मिलों  को  80  करोड़  रुपये

 आबंटित  किए  हैं  किन्तु  छोटी-छोटी  जोतों  वाले  गरीब  किसानों  को  जिन्हें  सहायता  की  सर्वाधिक

 आवश्यकता  सहायता  नहीं  दी  जाती  है  ।  आप  चाय  बागान  को  पैसा  देने  के  लिए  तैयार

 पटसन  मिल  कपास  के  बड़े  स्टाकिस्टों  और  चीनी  मिल  मालिकों  को  पैसा  देने  को  तैयार  हैं

 किन्तु  आपको  गरीब  किसानों  को  जो  दीन-हीन  जो  अपना  खून  पसीना  बहाकर  जमीन  जोतते

 ऋण  देने  में  हिचक  होती  है  ।  उनके  प्रति  आपके  मन  में  कोई  सहानुभूति  नहीं  सरकारी
 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  1977-78  में  हिसाब  लगाया  था  कि  पटसन  का  न्यूनतम  मूल्य  क्‍या

 हो  ।  बिस्तृत  हिसाब  लगाने  के  बाद  समिति  ने  कहा  था  कि  पसटन  का  न्यूनतम  मूल्य  447.65  रुपये

 प्रति  कियंटल  होना  चाहिए  ।  आज  के  मूल्य  स्तर  के  अनुसार  अब  यह  मूल्य  अधिक

 होगा  ।  सभी  प्रक्रियाओं  और  पटसन  को  खेती  में  काम  आने  वाले  जैसी  सामग्री

 कीटाणु  नाशक  पटसन  को  धोने  और  बाजार  में  ले  जाने  के  लिए  परिवहन  पर  आने  वाले

 खर्ज  आदि  तथा  उत्पादकों  की  श्रम  लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  पटसन

 के  लिए  600  रुपए  प्रति  क्विंटल  की  कीमत  मांग  की  केन्द्र  सरकार  ने  इसे  नहीं  माना  ह ैऔर  इस
 भांग  की  उपेक्षा  की  अतः  मैं  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  नहीं  कर  सकता
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 श्री  सानक  रास  सोड़ी  :  उपाध्यक्ष  इस  सदन  में  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी

 द्वारा  अनुपूरक  अनुदान  की  मांगें  प्रस्तुत  जिन्हें  मैं अनिवार्य  मानता  हूं  ।  अनिवार्य  इर  प्लिए  मानता
 हूं  क्योंकि  देश  में  प्रगति  के  हमने  जितने  कार्य  हाथ  में  लिए  उनमें  से  बहुत  अधूरे  उन  अधूरों

 कामों  को  पूरा  करने  के  लिए  ही  ये  सप्लीमैंटरी  डिमाण्डस  फार  ग्रान्टस  लाई  गई  ये  मांगें  उस

 स्थिति  में  लाई  जाती  हैं  जब  किसी  निर्माण  कार्य  में  थोड़ी  सी  घनराशि  लगा  देने  देश  के  हित

 लोकहित  हम  उसका  ज्यादा  फायदा  ले  सकते  तव  इन  अनुपूरक  मांगों  को  लाना  आवश्यक

 हो  जाता

 800  408"  किया  प--ईजजजा  |  ।  पध्थभभतततथायपयययया पा

 भाषण  में  वित्त  मंत्री  महोदय  का  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  की  ओर  पूरा  ध्यान  गया  है  |  पिछड़े
 क्षेत्रों  में  वे  इलाके  आते  हैं  जो  आदिवासी  हैं  हरिजन  बाहुल्य  इलाके  हैं  या  पहाड़ी  क्षेत्र  ऐसे  क्षेत्रों

 के  लिए  आपका  दृष्टिकोण  काफी  गम्भी  रता  के  साथ  गया  है  ।  हम  लोग  आशा  करते  हैं  कि  अब  तक

 राजकीय  प्रशासन  ने  न  पिछड़े  क्षेत्रों  की  उन्‍नति  के  लिए  जितना  पैसा  खर्च  किया  है  खर्च  के

 आंकड़े  जो  कागज  के  रूप  में  दिए  गए  उनको  तो  हम  देखेंगे  कि  करोड़ों  रुपया  खर्च  करना

 दिखाया  गया  लेकिन  मौके  पर  उस  क्षेत्र  की  समीक्षा  की  तो  कागज  के  आंकड़ों  और  मौके

 पर  समीक्षा  में  भिन्‍नता  दिखाई  देती  है  ।  वह  भिन्‍नता  इसलिए  दिखाई  देती  है  क्योंकि  आज  तक  के

 अनुभज  से  और  आज  तक  की  समीक्षा  से  लोगों  को  पता  चला  है  कि  उस  क्षेत्र  में  जो  काम  हो  रहा
 काम  में  खामी  है  ।  आप  सब  लोगों  ने  अंदाज  लगाया  होगा  कि  कोई  न  कोई  खामी  है  ।  इसलिए

 उसः  खामी  को  पूरा  करने  के  लिए  उस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  हमें  आगे  गम्भीरता  से  कोशिश

 करनी  पड़ेगी  ।  जब  तक  हम  गम्भीरता  के  साथ  कोशिश  नहीं  तब  तक  यह  कमी  दूर  नहीं  हो

 सकती  है  ।  जब  तक  हम  इस  काम  को  योजनाबद्ध  तरीके  से  नहीं-करेंगें  तब-तक  चाहे  हम  इन  पिछड़े

 क्षेत्रों  मे ंऔर  देहातों  में  करोड़ों  रुपया  देते  लेकिन  इनकीं  वही  हालत  रहेगी  जैसी  आज  से  सौ

 साल  पहले  थी  ।

 हम  देखते  हैं  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  में  सबसे  बड़ी  बाधा  आज  शिक्षा  की  कमी  की  है  ।

 शिक्षा  की  कमी  की  बजह  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  जो  भी  हित  के  कार्य  हो  रहे  उनको  अपढ़  होने  के

 नासमझी  के  कारण  पकड़  नहीं  पाते  उनका  लाभ  नहीं  उठा  पाते  स्कूल  कालेजों  को

 हमने  रोड-साइड  में  बना  दिया  रोड-साइड  में  जो  स्कूल  कालेज  वे  मुश्किल  से  11  से  12

 बजे  के  बीच  खलते  हैं  और  अगर  आप  रोडसाइड  से  थोड़े  से  अन्दर  चले  तो  समय  से  सकल

 लगने  की  बात  तो  बल्कि  आप  पाएंगे  कि  महीने  में  15  दिन  भी  मुश्किल  से  सकल  लगते  हैं  ।

 हमने  स्कलों  को  सुधारने  के  लिए  गांव  वालों  की  समिति  बनाकर  कोशिश  की  और  गुरु  जी  से  कहा  कि

 गुरु  जी  समय  से  अपनी  ड्यूटी  तो  क्या  देखते  हैं  कि  गुरुजी  भी  इतने  चालाक  हैं  कि  समिति  वालों

 के  एक  साथ  छः  महीने  या  साल  भर  के  हस्ताक्षर  एडवांस  में  कराकर  अपना  सर्टिफिकेट  बना  लेते  हैं

 तनखा  पाने  के  तो  इस  प्रकार  की  परिस्थिति  को  भी  हमें  देखना  दूसरी  बात  यह  है  कि

 जहां  भी  ऐसे  इंटीरियर  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में हम  लोगों  को  भेजते  वे  ऐसे  कंडम  लोग  होते  हैं  और

 ऐसे  कामचोर  लोग  होते  वे कुछ  भी  काम  नहीं  करते  तो  ऐसे  कामचोर  लोग  हमारी  जगह

 के  विद्यार्थियों  को  क्‍या  शिक्षा  वे  तो  विद्यार्थियों  को  परासी  या  ज्यादा  से  ज्यादा  क्‍्लाक  बनने

 की  ही  शिक्षा  दे  सकते  इस  प्रकार  से  जब  तक  हम  चलने-फिरने  के  रास्तों  को  कम्पलीट  नहीं
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 तब  तक  शिक्षा  का  कार्य  पूरा  नहीं  हो  सकता  जब  तक  शिक्षा  को  हम  तेजी  से  नहीं
 बढ़ाएंगे  तब  तक  वहां  कोई  स्कीम  सफल  नहीं  हो  सकती  है  और  कोई  भी  स्कीम  हमारी  समझ्  में
 नहीं  आएगी  ।

 दूसरी  बात  पीने  के  पानी  की  पीने  का  पानी  हम  अभी  भी  करोड़ों  रुपया  खर्च  करने  के

 बावजूद  नहीं  जुटा  पाए  हैं  ।  इतना  पैसा  खर्च  करने  के  बाद  आज  तक  हम  गांवों  को  स्वच्छ  पीने  का

 पानी  उपलब्ध  कराने  की  स्थिति  में  नहीं  आए  जब  कि  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  इस  कोशिश  में

 लगी  पूरी  राज्य  सरकार  लगी  लेकिन  अभी  तक  कई  जगरहें  हैं  जहां  ठीक  ढंग  से  पानी  नहीं  मिल

 पाया  वहां  के  लोग  कभी  बोलते  हैं  कि  रॉड  फंस  गई  कभी  बोलते  हैं  कि  लाल  पानी  आता
 कभी  बोलते  हैं  कि  बदबूदार  पानी  आता  ये  तमाम  चीजें  हमारे  पिछड़  हुए  में  बर्सात  शुरू
 होने  के  बाद  हो  जाती  हैं  ।

 हमारे  मध्यप्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  अभी  300  आदमी  गन्दा  प्रानी  पीने  के  कारण  मर

 गए  और  अभी  हाल  में  कुटलू  में  करीब  60  आदमी  गनन्‍्दा  पानी  पीने  से  मरे  इसलिए  मैं  निवेदन
 करूंगा  कि  जब  तक  हम  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  नहीं  करेंगे  तब  तक  इन  पिछड़  क्षेत्रों  फ़्ा  विकास
 नहीं  हो  पाएगा  ।

 इसके  बाद  में  आवागमन  के  बारे  में  कहना  चाहता  आवागमन  की  स्थिति  हमारे  क्षेत्र
 में  बहुत  ही  खराब  हम  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  या  आई०  आर०  एंन०
 आर०  ई०  पी०  के  अन्तर्गत  जो  काम  देते  उस  काम  को  देखने  जाने  के  लिए  कोई  रास्तेਂ  नहीं

 होते  हैं  जिनके  माध्यम  से  वहां  काम  को  देखने  के  लिए  पहुंचा  जा  सके  ।  एक  बार  सकल  या  काम
 बनाने  का  काम  किसी  पंचायत  को  इन  कायंतक्रमों  के  तहत  दे  दिया  तो  फिर  उसको  देखने  के  लिए  बिजा
 रास्तों  के  नहीं  पहुंच  पाते  हैं  जिसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  काम  किस  प्रकार  से  और

 चल  रहा  इस  बात  को  हम  नहीं  देख  पाते  उस  पंचायत  का  सरपंच  या  आदमी  ब्लाक  में  उस
 काम  का  पैसा  मांगने  के  लिए  आता  तो  उसको  एक  से  तीन  चक्कर  लगाने  पड़ते  हैं  और  उसको

 पैसा  नहीं  मिल  पाता  है  क्योंकि  ब्लाक  वाला  कमीशन  मांगता  ऐसी  स्थिति  में  वह  ग्राम  पंचायत
 कमीशन  कहां  से  क्योंकि  जो  काम  उसको  दिया  गया  स्कूल  बनाने  का  या  कुआ  बनाने  का  वह
 तो  फिक्स  प्राइस  पर  दिया  गया  उसमें  एबव  एस्टीमेट  या  एबव  प्राइस  वाली  कोई  बात  नहीं  होती

 मही  कारण  है  कि  ऐसे  स्कूलों  का  उद्घाटन  करने  की  देरी  नहीं  कि  खबर  लगती  है  कि  वह

 गिर  गया  ।  तो  यह  इसी  कमीशन  का  परिणाम  है  ।  तीसरी  बात  यह  है  कि  जिस  जगह  में  हम  सस्ते

 अनाज  की  दुकान  रखते  उस  सस्ते  अनाज  की  दुकान  पर  भी  बीहड़  रास्ता  होने  की  वजह  से  हम

 टाइम  पर  माल  नहीं  पहुंचा  पाते  ।  इससे  उस  जगह  के  जो  भी  विचौलिये  जो आज  तक  गरीबों

 का  शोषण  करते  आये  वही  सामने  आकर  कोसते  हैं  और  कहते  हैं  कि  तुम्हारी  सरकार  ने  क्‍या

 किया  दुकान  खोल  दी  है  लेकिन  सामान  वहां  नहीं  इस  प्रकार  से  फिर  गरीब  लोग  उस  शोषण

 करने  वाले  व्यापारी  के  चक्कर  में  चले  जाते  वह  व्यापारी  खड़ी  फसल  में  नीचे  भाव  पर  उनसे

 सौदा  कर  लेता  है
 और  फसल  कटने  के  बाद  इसी  पक्के  भाव  से  उनसे  अनाज  ले  लेता  है  और

 गरीबों  का  शोषण  करता  है  ।

 सबसे  जर्बंदस्त  उस  क्षेत्र  के  लिए  आज  हमको  सोचना  उस  क्षेत्र  में  काम  करने  के  लिए

 जो  जिस  सरकारी  कमंचारी  या  अधिकारी  को  वह  ऐसा  होना  चाहिए  जो  उस  क्षेत्र

 से  तालमेल  रखता  उस  बातावर०  को  जानता  वहां  के  लोगों  से  सहानुभूति  हो  समझदार
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 हो  ।  लेकिन  आप  हमेशा  ही  वहां  पर  सजा  भोगने  वाले  अधिकारी  को  भेजते  हैं  और  सोचते  हैं  कि

 वह  उस  क्षेत्र  में  विकास  करेगा  ।  वह  तो  सोचता  यह  कि  किसी  न  किसी  तरह  से  काम  को  इतना
 कि  यहां  के  सारे  लोग  हमको  तुरन्त  भागने  के  लिए  कहें  ।  वह  सोचता  है  कि  यहां  से  भगाया

 जाएगा  तो  अपने  घर  के  पास  जाएगा  लेकिन  इससे  और  दुगंति  की  जगह  नहीं  जाएगा  ।  आज  इस
 प्रकार  की  व्यवस्था  वहां  पर  है  ।

 दवा-दारू  के  बारे  में  इतनी  कमजोर  हालत  पिछड़े  क्षेत्रों  में  है  कि  दूर  जगहों  में  जिस  डाक्टर
 की  भी  नियुक्ति  करते  कई  जगहों  में  हमने  मिनी  पी०  एच०  सी०  खोले  डाक्टर  को  फोर्स
 करके  वहां  भेजते  हैं  लेकिन  वहां  पर  उसके  रहने  के  लिए  जगह  नहीं  होती  डिस्पेंसरी  के  लिए
 जगह  नहीं  होती  वढ्ां  हालत  यह  है  कि  दवा  है  तो  डाक्टर  डाक्टर  है  तो  दवा
 कम्पाउन्डर  नहीं  ।  वहां  कोई  पूछने  वाला  इस  प्रकार  की  स्थिति  आज  हमारे  पिछड़  हुए  क्षेत्रों
 में  इस  क्षेत्र  के  लिए  अभी  तक  जितनी  भी  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  या  बनाई  जा  रही  उन्हें
 सही  रूप  से  वहां  के  लोगों  तक  पहुंचाने  के  लिए  गंभीरता  से  सरकार  को  सोचना  होगा  ।  इसी  के
 साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूँ  ।

 डा०  बो०  एल०  शलेश  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  इस  बटस
 में  भाग  लेने  के  लिए  मुझे  भी  आपने  अवसर  प्रदान  किया  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  वित्त  मुंत्री  जी  को  हादिक  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने
 देश  को  यह  अनोखा  बजट  वास्तव  में  यह  बजट  देश  के  इतिहास  में  अभूतपूर्व  मैं  इसका

 अनुमोदन  करता  हूं  ।

 इस  बजट  के  सम्बन्ध  में  बढ़ी  हुई  महंगाई  के  बारे  में  इस  सदन  में  काफी  चर्चा  हो  चुकी  है
 और  वित्त  मंत्री  जी  ने  विस्तृत  रूप  से  सदन  को  तथा  देश  को  उन  तथ्यों  से  अवगत  करा  दिया  है
 जिनके  कारण  महंगाई  बढ़ी  उन्होंने  महंगाई  रोकने  के  लिए  शासन  द्वारा  जो  कड़े  से  कड़े  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  उतका  ब्यौरा  भी  सदन  में  विस्तृत  रूप  से  दिया  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  हम
 और  हमारे  देश  की  जनता  इस  बढ़ती  हुई  महंगाई  को  रोकने  के  लिए  किए  जा  रहे  उपायों  को
 सफली  भूत  बनाने  में  हमारे  शासन  को  दलगत  नीति  से  ऊपर  उठकर  सफल  बनाने  में  पूर्ण  सहयोग
 देगी

 यह  मेरा  पुनीत  कर्तव्य  है  कि  मैं  शासन  का  ध्यान  देश  के  सबसे  पिछड़े  हुए  अपने  निर्वाचन
 क्षेत्र  धायल  इलाहाबाद  की  ओर  दिलाऊं  |  मेरे  से  पहले  के  प्रतिनिधियों  ने  इस  क्षेत्र  के  विकास  के

 लिए  कुछ  करने  के  बजाय  राजनीति  का  ही  खेल  खेला  और  वहां  के  गरीब  और  दुःखी  मतदाताओं

 को  कोरे  आश्वासनों  पर  जीबित  रखा  ।  मेरे  क्षेत्र  में  विकास  नाम  की  कोई  बात  ही  नहीं  मेरा

 विश्वास  है  कि  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  के  गतिशील  नेतृत्व  में  देश  के

 गरीबी  के  खिलाफ  छेड़े  हुए  धर्म-युद्ध  में  हम  विजयी  होंगे  और  जनता  की  अनेकों  तकलीफों  को  कम  से

 कम  समय  में  दूर  करने  में  सफल  होंगे  ।  इसी  आशा  को  लिए  हुए  मैं  तथा  मेरे  मतदाता  आशाबान  हैं
 कि  शासन  इस  क्षेत्र  को  विशेष  योजनाओं  के  माध्यम  से  गरीबी  से  उभारने  को  हरु  संभव  कोशिश

 हादिक  दुःख  होता  है  यह  जानकर  कि  मेरे  क्षेत्र  में  स्वतंत्रता  के  बाद  38  वर्ष  की  अवधि
 में  भो  अभी  तक  नागरिकों  की  बुनियादी  पेय  जल  समस्या  तक  हल  नहीं  कर  पाए  हैं  ।
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 ——  जन  पयथियिया  ल्‍थथथा  एप  |  ॥

 मैं  सच  कहता  हूं  कि  90  प्रतिशत  गांव  में  स्वच्छ  पेय  जल  की  व्यवस्था  हम  अभी

 तक  नहीं  कर  पाए  जिसका  कि  हमें  बहुत  दुख  मुझे  आशा  है  कि  भारत  सरकार  मेरे  इस  क्षेत्र
 में  पेय  जल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  विशेष  वित्तीय  व्यवस्था  करेगी  और  राज्य  सरकार  को  इसके
 लिए  अधिक  से  अधिक  आशिक  सहायता  देगी  ।

 मेरे  इस  क्षेत्र  में  आवागमन  के  साधनों  का  नितान्त  अभाव  न  सड़कें  हैं  और  न  ही

 सम्पर्क  मार्ग  पुलों  और  पुलियों  के  बारे  में  तो  कुछ  कहना  ही  बेकार  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  यह  निवेदन  करूंगा  कि  सातवीं  पंचवर्षोथ  योजना  में  मेरे  इस  पिछड़े

 हुए  क्षेत्र  के लिए  सभ्पक  पुलों  तथा  पुलियों  के  निर्माण  के  लिए  राज्य  सरकार  को

 विशेष  धन  देने  की  व्यवस्था  करें  ।

 यह  अच्छी  तरह  से  मालूम  है  कि  चाणक्य  के  अनुसार  अच्छा  राज्य  वही  होता  है
 जो  अपनी  जनता  को  सस्ती  सस्ती  शिक्षा  और  सच्चा  न्याय  दे  सके  ।  मेरे  क्षेत्र  का  यह

 दुर्भाग्य  है  कि  वहां  पर  किसी  ने  शिक्षा  व  चिकित्सा  उपलब्ध  कराने
 का

 प्रयत्न  तक  नहीं  किया  ।

 उसके  सस्ते  और  महंगे  होने  का  सवाल  बाद  में  उठंगा  ।  यह  आश्चर्य  की  बात  है  कि  जनता  को

 सुशिक्षित  व  स्वस्थ  बनाने  के  स्थान  पर  वहां  आतंक  और  अशांति  फैलाने  की  दिशा  में  जानलेवा

 हथियारों  का  बाहुल्य  अतः  मेरा  नम्न  निवेदन  है  कि  मेरे  क्षेत्र  की  जनता  को  शिक्षित  करने

 तथा  स्वस्थ  बनाने  के  उद्देश्य  से  भारत  सरकार  जिसी  विशेष  योजना  के  अंतगंत  विशेष  धन

 उपलब्ध  कराने  की  कृपा  जिससे  स्कूलों  और  अस्पतालों  का  निर्माण  हो  सके  और  जनता  को

 राहत  मिल  सके  ।

 यही  दशा  ग्रामीण  विद्युतीकरण  की  है  ।  लघु  सिंचाई  योजनाओं  का  नितान्त

 अभाव  है  ।  आवश्यक  वस्तुएं  जैसे  मिट्टी  का  चीनी  तथा  अन्य  खाद्यान्न  की  वितरण

 व्यवस्था  भी  संतोषजनक  नहीं  कल  कारखानों  का  नाम  लेना  बहुत  दूर  वहां  एक  कोच  फैक्ट्री

 लगनी  लेकिन  पता  चला  कि  वह  वहां  से  हटकर  पंजाब  को  भेज  दी  गई  मुझे  आशा  है  कि

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  द्वारा  सदन  में  दिए  गए  आश्वासन  के  अनुसार  स्थिति  में  सुधार  लाया

 जाएगा  और  मेरे  इस  सबसे  पिछड़े  क्षेत्र  के  बहुमुखी  विकास  के  लिए  विशेष  वित्तीय  सहायता  देने

 की  कृपा  की  जाएगी  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  इस  बहस  में  भाग  लेने  की  अनुमनि

 प्रदान  की  ।

 ]

 *क्ो  भोहरि  राव  :  सभापति  मैं  विभिन्‍न  सरकारी  उपक्रमों  के  लिए

 अनुप्रक  मांगों  में  आबंटन  में  वृद्धि  का
 स्वागत  करता  हूं  ।  मुझें  इससे  प्रसन्‍नता  है  किन्तु  जिस  प्रकार

 से  धन  खर्च  किया  जा  रहा  उससे  मुझे  काफी  अप्रसन्‍नता  अपने  संसाधनों  का  उपभोग  करने

 का  हमारा  कोई  सुव्यवस्थित  तरीका  नहीं  अनेक  विशेषकर  आंध्र  प्रदेश  की  उपेक्षा  की

 गई  है  ।

 मेरे  राज्य  आंध्र  प्रदेश  की  बुरी  तरह  से  उपेक्षा  की  ग  ई  मेरे  राज्य  के साथ

 *तेलगु  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 काफी  अन्याय  हुआ  आंध्र  प्रदेश  प्राकृतिक  संसाधनों  से  भरपूर  मुझे  यह  कहते  हुए  गव॑  होता
 है  कि  मेरे  राज्य  में  उपलब्ध  प्राकृतिक  संसाधन  किसी  भी  अन्य  राज्य  से  अधिक  आपको  यह
 नहीं  भूलना  चाहिए  कि  आंध्र  प्रदेश  का  एक  अभिन्‍न  अंग  अब  तक  केन्द्र  सरकार  द्वारा  आंध्र  प्रदेश
 में  उपलब्ध  प्रचुर  प्राकृतिक  संसाधनों  के  उपयोग  करने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  गया

 पूर्व  योजनाएं  मेरे  इस  दाबे  को  सिद्ध  करती  हैं  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  होता  है  ।

 बजट  यह  बात  स्पष्ट  कर  देता  है  कि  केन्द्र  सरकार  मेरे  राज्य  में  उपलब्ध  संसाधनों  का
 उपयोग  करने  में  एक  बार  फिर  असफल  रही  मैं  आपको  एक  उदाहरण  देता  आंध्र  प्रदेश
 पोलावरम  परियोजना  एक  ऐसी  परियोजना  है  जिससे  केवल  उस  राज्य  को  नहीं  बल्कि  पूरे  देश  को
 लाभ  होगा  कम  पूंजी  निवेश  से  इस  परियोजना  से  अत्यधिक  लाभ  मिल  सकता  इस  परियोजना
 को  केवल  1230  करोड़  रुपए  से  पूरा  किया  जा  सकता  है  ।  इस  परियोजना  की  बांयी  नहर  पूरा  हो
 जाने  वंशधारा  और  मगावली  को  मिलाएगी  जो  कि  उड़ीसा  तक  जाती  इससे  काफी  बड़े
 क्षेत्र  पर  खेती  हो  सकेगी  ।  दायीं  नहर  कृष्णानदी  के  साथ  मिलायी  जाएगी  और  इस  प्रकार  मद्रास
 तक  पीने  का  पानी  उपलब्ध  हो  सबेगा  जिससे  हमारे  तमिल  भाइयों  की  इससे  पूरे
 रायलसीमा  क्षेत्र  पर  खेती  हो  सकेगी  ।  जो  एक  निरंतर  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  हरे  भरे
 मेदानों  में  परिवर्तित  हो  जाएगा  ।  इस  प्रकार  इस  परियोजना  के  पूरा  होने  पर  लाखों  एकड़  भूमि
 पर  खेती  की  जा  सकेगी  ।  यह  सिंचाई  परियोजना  ऐसी  है  जिस  पर  खर्चा  ज्यादा  नहीं  है  किन्तु  इससे
 राज्य  और  देश  दोनों  को  ही  लाभ  होगा  ।  पूरे  देश  में  लोगों  पेट  भरने  के लिए  और  अधिक  धान
 पैदा  किया  जा  सकता  है  ।  देश  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन  बढ़  सकता  इस  अनुपूरक  बजट  में  इतनी

 महत्वपूर्ण  परियोजना  की  एक  बार  फिर  से  उपेक्षा  की  गई  है  ।  यह  बहुत  दुभाग्यपूर्ण  है  कि  राष्ट्रीय

 महत्व  की  होते  हुए  भी  इस  परियोजना  को  बार-बार  के  अनुरोध  के  बावजूद  एक  राष्ट्रीय  परियोजना
 के  रूप  में  नहीं  लिया  गया  है  ।  इस  परियोजना  के  लिए  थोड़ी  सी  राशि  भी  नहीं  रखी  गई

 हमारे  बाद  में  स्वतन्त्र  होने  वाले  देश  भी  विकास  के  मामले  में  हमसे  आगे  निकल

 गए  भारत  की  तुलना  में  इन  लोगों  के  पास  काफी  कम  जनशक्ति  और  प्राकृतिक  संसाधन  उपलब्ध

 हैं  ।  इसके  वावजूद  उन्होंने  विकास  किया  है  ।  यद्यपि  हमारे  यहां  प्रचुर  जनशक्ति  और  प्राकृतिक
 संसाधन  हम  काफी  पीछे  हैं  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  शर्म  महसूस  होती  क्या  ऐसा  सरकार  द्वारा
 गलत  नीतियों  के  अनुसरण  के  कारण  हुआ  है  ?  या  ऐसा  हमारी  दोषपूर्ण  आयोजना  के  कारण  हुआ
 है  जो  हमारी  जनशक्ति  और  प्राकृतिक  संसाधनों  को  देश  की  प्रगति  के  लिए  जुटा  नहीं  पाई  है  ?  मैं

 चाहता  हूं
 कि  सरकार  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करे  ।  हमारी  आयोजना  काफी  दोषपूर्ण  दिखाई

 देती  यह  किसी  एक  राज्य  या  एक  पार्टी  से  सम्बद्ध  मामला  नहीं  प्रत्येक  राज्य  देश  का  भाग

 है  ।  अतः  प्राकृतिक  संसाधनों  का  इस  बात  का  ध्यान  रखे  बिना  कि  बे  किस  राज्य  में  उपलब्ध  पूरे
 देश  के  लिए  उपयोग  किया  जाना  वही  जो  अपने  संसाधनों  को  एकत्र  कर  सकती

 देश  को  आगे  ले  जा  सकती  है  ।  यद्यपि  भारत  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  अनेक  सिंचाई
 परियोजनाओं  को  राष्ट्रीय  परियोजनाओं  के  रूप  में  हाथ  में  लिया  है  किन्तु  आंध्र  प्रदेश  में  अब  तक
 एक  भी  परियोजना  को  राष्ट्रीय  परियोजना  के  रूप  में  आरम्भ  नहीं  किया  गया  मुझे  आशा  ओर

 विश्वास  है  कि  केन्द्र  सरकार  पोलावरम  परियोजना  को  राष्ट्रीय  परियोजना  के  रूप  में  हाथ  में  लेगी
 और  तत्काल  इसका  निष्पादन  करेगी  ।  यह  परियोजना  देश  के  लिए  बहुत  उपयोगी  है  ।

 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  सरकार  हमारे  विशेषकर  काकोनाड़ा  पत्तन  के
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 विकास  में  कोई  रुचि  नहीं  दिखा  रही  है  ।  अब  तक  इस  महत्वपूर्ण  पत्तन  को  देष  के  एक  प्रमुख  फत्तन

 के  रूप  में  विकसित  करने  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाये  गए  विशाखापतम  में  बहुत  अधिक

 भीड़-भाड़  के  कारण  माल  उतारने-चढाने  में  बहुत  ही  कठिनाई  हो  रही  विशाखापत्तनम  से

 भीड़  कम  करने  का  सब  से  अच्छा  तरीका  ककीनाड़ा  पत्तन  का  वेकलिक  बड़े  पत्त  न  के  रूप  में  विकास

 करना  इस  पत्तन  से  लौह  आयस्क  तथा  समुद्री  उत्पादों  का  पहले  से  ही  निर्यात  हो  रहा  है  ।

 इस  वर्ष  के  सामान्य  बजट  में  काकीनाड़ा  को  एक  मुख्य  पत्तन  के  रूप  विकास  करने  के  लिए  राशि

 आवंटन  नहीं  किया  गया  इस  की  अपेक्षा  के  लिए  मुझे  खेद  है  और  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि

 सरकार  भविष्य  में  इस  पत्तन  के  विकास  के  लिए  अपेक्षित  अनुदान  देगी  ।

 हैदराबाद  देश  का  एक  प्रमुख  तथा  महत्वपूर्ण  नगर  है  ।  खाड़ी  के  देशों  के  लिए  जाने

 वाले  हजारों  लोग  हैदराबाद  से  होकर  जाते  इस  स्थान  से  सब्जियों  का  खाड़ी  देशों  में  निर्यात

 होता  है  जिससे  विदेशी  मुद्रा  अजित  होती  यहां  से  हजारों  की  संख्या  में  मुसलमान  यात्रा  के

 जिए  जाते  इससे  भी  बढकर  हैदराबाद  दक्षिण  का  प्रवेश  द्वार  है  खेद  की  बात  है  कि  इस  प्रसिद्ध

 नगर  में  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अडडा  नहीं  हैदराबाद  के  आंतरिक  हवाई  अड्डा  बनाने  के  लिए  सर्वेक्षण

 किया  गया  था  ।  इस  हवाई  अड्डे  का  दर्जा  बढाने  और  इसे  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  का  दर्जा  देने

 के  लिए  अभी  वक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  हैदराबाद

 हवाई  अड्डे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  के  रूप  में  विकसित  करने  के  लिए  धन  आवंटित  किया

 जाये  और  सभी  आपेक्षित  कार्यवाही  की  जाए  ।

 इस  अवसर  पर  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  विशाखापत्तनम  को  मुक्त  व्यापार

 क्षेत्र  घोषित  किया  जाए  |  यह  न  केवल  देश  का  एक  मुख्य  पत्त  न  बल्कि  पूर्वी  समुद्र  तटीय  क्षेत्र  के

 मध्य  में  भी  स्थित  इसकी  जाहदा  भौगोलिक  स्थिति  से  यह  पूर्वी  समुद्रतटीय  क्षेत्र  में  व्यापार

 का  मख्य  केन्द्र  बन  गया  है  ।  विदेशी  व्यापार  यहां  परिवहन  सुविधाएं  बहुत  अच्छी  हैं  ।  अतः

 कौडला  की  तरह  विशाखापत्तनम  को  मुक्त  व्यापार  केन्द्र  धोषित  करके  हम  अपना  विदेशी  व्यापार

 बहुत  बढ़ा  सकते  हैं  और  इस  तरह  हम  बहुत  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  करेंगे  तथापि  उससे  स्थानीय

 लोगीं  की  लाभ  पहुंचेगा  ।  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  सरकार  निकट  भविष्य  में  विशाखापत्तनम  को

 मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  घोषित  करेगी  ।

 कुछ  समय  पहले  एक  सर्वेक्षण  नागार्जुन  सागर  पर  परमाणु  विधुत  परियोजना  की

 स्थापना  करने  के  लिए  किया  गया  था  और  उसे  उपयुक्त  स्थान  पाया  गया  था  ।  तेलगु  की  जनता

 इससे  धहुत  खुश  होगी  ओर  उस  दिन  का  बड़ी  लालसा  से  इन्तजार  करेगी  जब  यह  परियोजना  चालू

 होंगी  ।  परन्तु  उनका  दुर्भाग्य  है  कि  सरकार  ने  अपना  निर्णय  बदल  दिया  और  यह  परियोजना

 कृ्माटेक  ले जाया  कर्नाटक  के  लोगों  को  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  मिलने  से  हमें  उनके  प्रति  कोई

 ईहर्दा  बात  भाव  नहीं  है  क्योकि  वे  हमारे  भाई  लेकिन  महोदय  हमारा  भी  सही  दावा  है  ।  नागार्जुन

 सागर  उसके  लिए  बहुत  उपयुक्त  स्थान  सरकार  ने  सर्वेक्षण  कराकर  तेलगु  लोगों  में  आशा

 असेंचती  की  अब  सरकार  परियोजमा  को  वहां  से  हटाकर  आंध्र  लोगों  की  आशा  को  धूमि

 सरित  नहीं  कर  सकती  है  ।

 भूछे  पूरी  उम्मीद  है  कि  सरकार  नागार्जुन  सागर  में  परमाणु  विधुत  परियोजना  की  स्थापना mF  के  घ  के

 258



 15  1907  अंनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1985-86  5-86

 कर  अपने  वचन  पर  कायम  रहेगी  ।  कम  से  कम  आगामी  बजट  में  आंध्र  प्रदेश  के  लोगों  को  यह

 परमाणु  परियोजना  देकर  उनके  साथ  न्याय  किया  जायेगा  ।

 कोटीपल्ली  काकीनाड़ा  रेलवे  लाइन  अंग्रेजों  क ेशासनकाल  में  चालू  की  गई

 उस  समय  जब्र  यहां  केवल  3  लाख  की  जनसंख्या  आय  भी  अच्छी  थी  ।  बाद  में  इसके  महायुद्ध  के

 दौरान  यह  लाइन  बन्द  कर  दी  कई  ।  उस  लाइन  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  अभी  तक  कोई

 प्रयास  नहीं  किया  गया  ।  अब  जनसख्या  लगभग  15  लाख  सभी  अपेक्षित  मूल  भूत  ढांचा  तैयार  है

 बन्ध  पुल  तथा  भवन  पहले  से  ही  सरकार  को  मात्र  इतना  ही  करना  है  कि  लाइन  बिछाकर

 रेल  चालू  करनी  है  |  इस  लाईन  को  पुनः  चालू  करने  में  खर्चा  भी  बहुत  कम  होगा  ।  पहले  से  बनी

 इस  लाइन  का  उपयोग  हम  नहीं  कर  पाये  हैं  ।  यह  कैसी  प्रगति  है  ?  हमने  अब  तक  पहले  से  ही  कसा

 विकास  किया  है  ?  हम  तंयार  मूल  भूत  ढांचे  पर  लाइन  बिछाकर  रेल  चालू  कर  सकते  हैं  ।  ढांचा

 त॑ंयार  कर  नई  लाईन  बिछाने  की  बात  तो  छोड़िये  ये  हालात  दुर्भाग्यपूर्ण  कम  से  कम  पूंजी  लगा

 कर  सरकार  अधिक  से  अधिक  लाभ  कमा  सकती  वास्तव  में  सरकार  को  यह  नीति  होनी

 चाहिए  कि  कम  से  कम  लागत  तथा  अधिक  से  अधिक  लाभ  वाली  परियोजनाओं  को  हाथ  में  लिया

 जाए  ।  इस  समय  प्रतिकूल  नीति  अपनायी  जा  रही  है  ।  सरकार  पूंजी  अधिक  लगाती  है  और  लाभ

 कम  प्राप्त  करती  परिणाम  स्वरूप  सरकार  दीवालिया  हो  जाती  है  ।  यदि  देश  को  समृद्ध  बनाना

 है  तो  सरकार  को  अपनी  नीति  बदलनी  चाहिए  ।  कोई  क्षेत्र  हो  ।  कोई  भी  कदम  उठाया

 कृपया  केवल  ऐसी  ही  परियोजनाएं  हाथ  में  लें  जो  आधिक  दृष्टि  से  सक्षम  हो  |  मुझे  यह  कहने  में

 संकोच  नढीं  है  कि  कोटीपल्ली  काकिनाड़ा  रेलवे  लाइन  एक  ऐसी  ही  परियोजना  है  जिस  पर  कम

 पूंजी  लगाकर  अधिक  लाभ  कमाया  जा  सकता  है  ।  मुजे  उम्मीद  है  कि सरकार  इस  लाइन  को  यथा

 शीघ्र  पुनः  चालू  करेगी  ।  महोदय  तेलग्रु  देश  में  पार्टी  की सरकार  ने  किसानों  की  सहायता  करमे  लिए
 बिंडोसिस्टम  शुरू  किया

 ।”
 इस  योजना  के  आधीनकिसतान  बिना  परेशान  हुए  एक  ही

 स्थान  से  ऋण  प्राप्त  कर  इस  डोजना  को  अभी  भारतीय  रिजंब  बेक  की  मंजूरी  मिलनी
 प्रधान  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  परियोजन  को  मंजूर  परन्तु  दुर्भाग्य  से  अभी

 तक  इस  पर  मन्‍्जूरी  नहीं  मिली  मुझे  समझ  में  नहीं  आता  कि  किसानों  की  हितकारी  इस  योजना

 पर  इतना  विलम्ब  क्‍यों  किया  जा  रहा  क्या  मैं  यह  समझू  कि  इस  उपयोगी  नयी  ग्रोजना  से

 तेलगु  देशम  पार्टी  को  मिलेगा  ।  और  इसीलिए  केन्द्र  ने  इसे  मन्जूर  नहीं  है  ?  किसी  को

 यह  बात  नहीं  भूलनी  चाहिए  कि  तेलग्रु  देशम  भारत  देशम  का  एक  अंग  मैं  सरकार  से  निवेदन
 करता  हूं  कि  इस  योजना  को  यथाशीघ्र  मंजूरी  दी

 आपने  मुझे  अवसर  इसके  लिए  में  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 6.00  म०  प०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  छः  बज  चुके  हैं  ओर  अभी  बहुत  से  माननीय  सदस्य  बोलना  चाहते  अतः

 यदि  सभा  सहमत  है  तो  हम  आधा  घन्टा  अधिक  बैठकर  इसे  समाप्त  कर

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  हम  सहमत  हैं  ।

 +झी  सो०  के०  कुप्पुस्वासों  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपको  धन्यवाद

 देता  हू  कि  आपने  198 5.86  की  अनुपूरक  मांगों  में  भाग  लेने  का  अवसर  दिया  ।

 *तमप्रिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 -  मेरा  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  कोयम्बटूर  तमिलनाडु  राज्य  का  सबसे  बड़ा  औधोगिक  नगर  है
 जिसमें  100  अधिक  कपड़ा  मिले  हैं  तथा  2  लाख  से  अधिक  कपड़ा  मिल  मजदूर  इसके  इलाबा
 लोहे ंकी  भाहियां  भो  इस  समय  10000  कपड़ा  मजदूर  भुखमरी  के  कागार  पर  हैं  क्योंकि
 कपड़ा  मिल  कई  महीनों  से  बन्द  पड़ी  हैं  मैं  वित्त  मन्‍त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  ह  कि  आवश्यक
 धन  देकर  इन  कपड़ा  मिलों  को  खुलवाने  का  प्रयास  उन्होंने  कोयम्बटूर  में  10000  कपड़ा
 मजदूरों  तथा  उनके  परिवारों  का  रक्षक  होना  चाहिए  ।

 |

 देश  भर  में  बन्यान  बनाने  की  7000  फैक्टरियां  मेरे  जन्म  स्थान  तिरूप्पुर  में  1300
 बन्यान  बनाने  की  फैक्टरियां  हैं  ये  फैक्टरियां  छोटे  एकक  होती  हैं  जिन  पर  बहुत  कम  पंजी  लगती

 परन्तु  इनसे  तिरूप्पुर  में  140000  लोगों  को  रोजगार  मिला  इस  उद्योग  ने  अंडर  गारमेंट
 के  निर्यात  से  देश  को  पिछले  वर्ष  '38  रु०  की  विदेशी  मुद्रा  कमाई  है  ।  तिरूप्पर  अब

 राष्ट्रीय  ख्याति  प्राप्त  नगर  1975  में  इस  पर  वस्त्र  आयुक्त  द्वारा  उप  कर  लगाया  जाता  था  ।  अब
 वस्त्र  आयुक्त  ने  उस  उप  कर  को  समाप्त  कर  दिया  चूंकि  सरकार  ने  अभी  अधिसचना  जारी

 नहीं  की  अभी  भी  उप  कर  लगाया  जा  रहा  मैं  चाहता  हू  कि  केन्द्र  शी  प्र आवश्यक  अधिसचना
 जारी  करें  |  ताकि  बनियान  निर्माताओं  को  उपकर  न  देना

 ह

 होंगानाकल  विद्युत  परियोजना  स्वर्गीय  श्री  कामराज  के  समय  तैयार  की  गई  थी  जबकि  बह

 मुख्य  मंत्री  उसी  प्रकार  पन्‍नमपूजा  पंडियार  परियोजना  भी  उसी  समय  बनाई  गई  थी  ।

 पन्‍नामपूजा-पंडियार  परियोजना  कोयम्बटूर  की  झुलसी  हुई  धरती  को  पानी  की  पति  करेगी
 तथा  होंगानाकल  परियोजना  पूरी  होने  पर  विद्युत  की  सप्लाई  मैं  चाहता  हंं  कि  इन
 योजनाओं  के  शीघ्र  पूरा  किए  जाने  के  लिए  पर्याप्त  धन  आबंटित  किया  जाए  ।

 |

 मुझे  खुशी  है  कि  केन्द्र  पूरे  देश  में  रेजगारी  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  कदम  उठा  रहा  है
 इसका  दुष्प्रभाव  आम  लोगों  पर  हुआ  है  |  समस्या  को  शीघ्र  हल  किया  जाना  चाहिए  |  इसने  भयंकर
 रूप  धारण  कर  लिया

 हम  उत्तर  में  बार-बार  आने  वाली  बाढ़  की  तथा  दक्षिण  में  निरन्तर  पडने  वाले  सूखे  की
 चर्चा  करते  रहे  हैं  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  मेरे  निर्वाचित  क्षेत्र  में  पानी  की  निरन्तर  समस्या  बनी
 रहती  वास्तव  में  यह  पूरे  तमिलनाडु  और  साथ  के  राज्यों  की  समस्या  है  ।  कई  वर्षों  से हम
 काबेरी  को  मिलाने  की  बात  करते  आ  रहे  हम  उसे  5  अथवा  10  वर्षो  में  क्रिर्यान्वित  कर
 इससे  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  मिलेगा  और  कन्याकुमारी  से  काश्मीर  तक  लोग  भारतीय  होने  का
 गर्व  अनुभव  करेंगे  ।  केन्द्र  को  तुरन्त  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 देश  भर  में  स्कूलों  ओर  कालेजों  में  प्रवेश  पाना  कठिन  होता  जा  रहा  है  |  धनी  लोग  हर

 जगह  दाखला
 था

 लेते  स्कूलों  और  कालेजों  में  बहुत  भीड़  हे  ।  जनसंख्या  की  वृद्धि  के  साथ  उनका
 विस्तार  नहीं  हुआ  जिन  स्थानों  पर  प्रवेश  कठिन  हो  गया  है  वहां  केन्द्रीय  सरकार  को  और
 अधिक  सकल  तथा  कालेज  खोलने  चाहिए  ।

 मैं  केन्द्र  से  यह  मांग  भी  करता  हूं  कि  तमिलनाडु  को  और  अधिक  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम
 खोलने  की  अनुमति  दी  जाए  क्योंकि  तमिलनाडू  में  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  समस्या  बहुत
 गम्भीर  उत्तरी  कोयम्बदूर  के  लोगों  की  वहां  ऊपरी  रेल  पुल  की  चिरकालीन  मांग  उसी  तरह
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 कोयम्बटूर-तिरुचिराप्पल्ली  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  उन्दीपडर-सिगनाल्‍लर  क्षेत्र  में  एक  ऊपरी  पुल
 का  निर्माण  किया  जाना  चाहिए  ।  तिरूप्पुर  जंकशन  पर  ब्रिटिश  समय  का  बना  एक  जीर्ण-शीर्ण  पुल
 है  ।  लगभग  दस  वर्ष  पूर्व  यहां  के  लिए  एक  नया  पुल  मंजूर  किया  गया  था  ।  परन्तु  अभी  तक  उसका
 कार्य  हाथ  में  नहीं  लिया  गया  है  !  मैं  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  जन-हित  में  इन  कार्यों  मे  लिए  धन
 अाबंटित  करें  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  मंत्री  महोदय  मेरे  सुझावों  पर  गम्भीरता  से  विचार  करेंगे  ।

 थ्रो  राम  पूजन  पटल  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  हूं  आपने  मुझे
 वित्त  मंत्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करने  तथा  अपने  विचारों  को  व्यक्त  करने  का

 सुअवसर  प्रदान  किया

 चूंकि  अनुप्रक  मांगों  का  सम्बन्ध  अब  कई  विभागों  से  सम्बन्धित  इसलिए  मैं  माननीय

 वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  का  ध्यान  प्रमुख  मुद्दों  की ओर  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  देश  की  आधिक  स्थिति

 को  सुदृढ़  करना  अत्यावश्यक  देश  की  80  प्रतिशत  जनता  गांवों  में  रहती  है  और  गांवों  के  विकास

 के  माध्यम  से  हम  देश  की  तरक्की  कर  सकते  हैं  ।  किसान  अपने  खेत  में  कम  से  कम  18  घण्टे  मेहनत
 करता  है  ।  अगर  उसके  पूरे  परिश्रम  का  हिसाब  लगाया  जाए  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उसको  खेती  में

 घाटा  होता  मुझे  खेद  है  कि  कृषक  के  खाद्यान्न  का  मूल्य  तब  निर्धारित  किया  जाता  है  जब  सारी

 पैदावार  व्यापारियों  के  घर  पहुंच  जाती  है  ।  बाजारों  में  खाद्यान्न  का  भाव  इतना  बढ़  जाता  है  कि
 उसको  नहीं  खरीद  सकते  हैं  ।  मिसाल  के  तौर  पर  मैं  आपको  एक  उदाहरण  दे  सकता

 किसान  द्वारा  जब  गेहूं  बाजार  में  लाया  गया  तो  वह  120  से  140  रु०  क्विंटल  बिका  जबकि

 साथ  ही  साथ  गेहू  का  भाव  सरकार  ने  157  रु०  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किसान  का

 सारा  गेहू  जब  बाहर  निकल  गया  तो  180  से  190  रु०  क्विंटल  के  भाव  गेहू  बिका  |  सरकार  को

 चाहिए  कि  माल  बाजार  में  आने  से  पहले  ही  समर्थन  मूल्य  घोषित  किया  ताकि  किसान  अपने

 माल  को  सही  मूल्य  पर  बेच  सके  |  सरकार  द्वारा  जो  दुकानें  खोली  जाती  उन  दुकानों  पर  सस्ती

 के  साथ  उसके  माल  को  लिया  क्‍योंकि  सरकारी  मशीनरी  किसानों  के  साथ  बहुत  बुरी  तरह

 से  पेश  आती  है  और  उसके  माल  को  खरीदती  नहीं  है  ।

 कल  इस  सदन  में  चीनी  के  उत्पादन  और  भाव  के  बारे  में  बात  हो  रही  उस  वक्‍त  भी

 समय  कम  होने  के  अभाव  से  मुझे  बोलने  नहीं  दिया  गया  और  आज  भी  समय  की  कमी  लेकिन

 एक  बात  की  ओर  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आक्रृष्ट  करना  चाहता  हू  ।  चीनी  की  कीमत  बढ़  रही
 जबकि  हिन्दुस्तान  में  इतना  गन्ना  बोया  जाता  चीनी  का  भाव  बढ़ने  का  मुख्य  कारण

 यह  है

 कि  किसान  के  गन्ने  की  कीमत  कम  निर्धारित  की  जाती  उनकी  पिराई  नहीं  होती  है  और  समय

 पर  उनको  पैसा  नहीं  दिया  जाता  इसलिए  किसानों  को  मनोबल  गिर  जाता  है  और  जब  मनोबल

 गिरेगा  तो  गन्ने  की  पैदावार  कम  होगी  और  जब  पैदावार  कम  होगी  तो  हमें  आयात  करना  पड़ेगा  ।

 मैं  आपसे  निवेदन  कर ूगा  कि  आप  उवंरक  की  कीमत  कम  करें  क्योंकि  अगर  इसकी  कीमत  कम  नहीं

 तो  इसका  उपयोग  खेतों  में  कम  किया  जाएगा  और  इससे  उत्पादन  घटेगा  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हू  कि  हमें  देश  की  सुरक्षा  की  ओर  विशेष  रूप

 से  ध्यान  देना  इस  वक्‍त  हमारे  देश  के  चारा  तरफ  श्रजातन्त्र  नहीं  है  कतन्त्र  नहीं  है

 लोकतन्त्र  की  रक्षा  करने  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  हम  अपने  बजट  में  अपने  खर्च  को  बढ़ाकर  देश  के
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 जवानों  की  देख-रेख  करें  और  उनके  मनोबल  को  ऊंचा  उठाये  ।  देश  के  विकास  हेतु  विद्युत  का  अत्यधिक

 महत्व  है  ।  जल  ताप  विद्युत  और  सौर  ऊर्जा  से  विद्युत  उत्पादंन  को  बृहत  योजनाओं  की

 आवश्यकता  है  ।  इसके  माध्यम  से  कृषि  एवं  ओद्योगिक  विकास  के  साथ-साथ  ग्रामीण  जीवन  के  स्तर

 का  विकास  कर  सकें  ।  विद्युत  का  कृषि  और--औद्योगिक  विकास  के  साथ-साथ  ग्रामीण  जीवनस्तर
 को  ऊंचा  उठाने  में  बहुत  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।

 आज  पेय  की  जल  समस्या  पूरे  देश  में  इस  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  युद्ध
 स्‍तर  पर  काम  करना  चाहिए  ।  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  प्राथमिकता  के
 आधार  पर  पेय  जल  की  सुविधा  उपलब्ध  करानी  चाहिए

 मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  जब  से  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  का
 सम्बन्ध  बेकों  से  जोड़ा  गया  तब  से  बंकों  में  बेइमानी  और  भ्रष्टाचार  बहुत  ज्यादा  बढ़  गया
 हमारे  शिक्षित  बेरोजगारों  को  जो  पैसा  बैंकों  से  चाहिए  वह  उनको  नहीं  मिल  रहा  है  ।
 हमारे  जिला  स्तर  की  समिति  जिन  नामों  को  प्रस्तावित  कर  के  बंकों  के  पास  भेजती  बैंक  वाले
 उनको  भ्रष्टाचार  का  शिकार  बनाते  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  आप  कोई  सक्रिय  कदम
 उठायें  जिससे  हमारी  जिला  समिति  जिन  लोगों  के  नाम  प्रस्तावित  करे  उन  को  बैंकों  से  पैसा  मिल
 सर्क  |

 हमारी  शिक्षा  नीति  के  सम्बन्ध  में  भी  दो  शब्द  कहना  चाहता

 ४

 ।  देश  में  समान  शिक्षा
 भनीति  होनी  गरीब  और  अमीर  के  बीच  आज  जो  असमानत

 शिक्षा  नीति  उसके  लिए  जिम्मेदार  जो  उनके  बीच  ऊंच-नीच  की  भावना

 सुधार  होना  चाहिए  ।

 रथ  ्य a प  दा  करती  इसमें

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्तुत  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करता  हुं
 और  आशा  करता  हूं  कि

 देश  के  हित  में  काम  किया  जाएगा  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :  उपाध्यक्ष  इस  समय  अपनी  अपनी  मात॒भाषाओं

 में  जिन  सदस्यों  ने भाषण  दिये  हैं  उन  से  पता  चलता  है  कि  ग्रामीण  आदि

 क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  जितना  काम  होना  चाहिए  वह  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।  किसानों  के

 बारे  में  हर  सदस्य  ने  भाषण  दिया  कि  क्षिसानों  को  लूटा  जा  रहा  किसानों  का  शोषण  हो  रहा

 है  ।  अभी-अभी  बतलाया  गया  कि  शक्कर  बाहर  से  मंगा  रहे  ऐसा  क्‍यों  होता  है  ?  हमारे  देश  में

 पानी  की  कमी  नहीं  खेती  की  जमीन  की  कमो  नहीं  गन्ना  पैदा  करने  वाले  किसान  की  कमी

 नहीं  फिर  भी  गन्ना  कम  पैदा  होता  चीनी  का  अभाव  कारण  यह  है  कि  इंडस्ट्रीयलिस्ट
 किसान  को  गन्ने  का  कम  पैसा  देता  जिससे  किसान  को  बहुत  दिक्कत  होती  है  ।  जनता  पार्टी  की

 सरकार  ने  उपभोक्ताओं  और  किसान  के  बीच  की  दूरी  को  काफी  कम  कर  दिया  किसान  को

 गन्ने  का  ज्यादा  पैसा  दिया  था  |  उस  समय  साइकिल  रिक्शा  पर  चीनी  2  रुयये  20  पैसे  किलो

 बिकी  थी  ।  आज  जब  लोगों  को  चीनी  की  जरूरत  पड़ती  है  तो  जनता  सरकार  का  जमाना  उनको

 याद  आता  लेकिन  जब  कांग्रेस  सरकार  की  याद  आती  है  तो  आंखों  में  आंसू  आ  जाते  हैं  ।  इसका

 कारण  हसके  बारे  में  हमको  सोचना  चाहिए  ।  आज  किसान  को  बहुत  कम  भाव  मिल
 रहा  है  जिससे

 वह  बहुत  निराश  होकर  काम  क्र  रहा  है  ।  उसके  पास  जमीन  खेती  के  साधन  उसको  जीता
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 अलनजनन+++  का  |

 है  इसलिए  उसको  बाध्य  होकर  काम  करना  पड़  रहा  जबकि  आपकी  तरफ  से  उसको  कोई

 प्रोत्साहन  नहीं  मिल  रहा

 हमारे  यहां  आन्ध्र  प्रदेश  में  कपास  बहुत  पैदा  हुई  ।  सिर्फ  चार  चार  या  पांच  लाख  बेल  कपास

 एक्सपोर्ट  होती  है  ।  उसमें  से  सिर्फ  15000  बेल  एक्सपोर्ट  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  को  देते  अभी

 तक  आपने  कपास  का  रेट  फिक्स  नहीं  गन्ने  का  रेट  फिक्स  नहीं  दूसरी  उपज  का  रेट

 फिक्स  नहीं  इसकी  क्‍या  वजह  है  ?  किसान  मजबूर  हो  कर  लास्ट  य्यर  के  भाव  देखकर  सेक

 एण्ड  रमी  का  खेल  खेल  रहा  है  ।  खेती  भी  आज  एक  जुआ  की  तरह  हो  गई  कभी  इसके  भाव

 गिर  जाते  हैं  और  कभी  इसके  भाव  बढ़  जाते  हैं  ओर  यह  किसान  के  हाथ  में  नहीं  यह  केवल

 इण्डरिट्रयलिस्ट्स  के  हाथ  में  है  और  सरकार  के  हाथ  में  भी  यह  नहीं  इसलिए  किसान  मजबूर  हो

 कर  अपनी  खेती  को  छोड़ने  के  लिए  तंयार  एक  किसान के
 बेटे  ने  मुझे  बताया  कि  उसके  पास

 30  एकड़  जमीन  जिसकी  कीमत  कम  से  कम  10  लाख  रुपये  होती  उसने  कहा  मैं  30  एकड़

 जमीन  देने  के  लिए  तैयार  हूं  और  मुझे  पुजारी  जी  के  थक  में  एक  चपरासी  की  नोकरी  दिला  दी

 जाए  ।  ऐसा  क्‍यों  उसका  दिल  ऐसा  क्यों  सोचता  इसके  बारे  में  हमें  सोचना  पड़ेगा  ।  हम

 पालियामेंट  में  बहुत  से  लोग  बैठे  है  और  लोकसभा  में  और  विधानसभाओं  में  किसान  मैम्बर  आफ

 पालियामेंट  और  एम०  एल०  ए०  बन  कर  आते  है  मगर  बहां  आने  के  बाद  उनके  बारे  में  सोचते  नहीं

 हैं  और  कंज्यूमर्स  के  बारे  में  ज्यादा  सोचते  हैं  क्योंकि  उनका  वोट  उनको  मिलना  पार्टी  का  जो

 सिद्धान्त  होता  उसको  दृष्टि  में  रखते  हुए  सत्ता  में  आकर  काम  करते  जितने  लोग  सत्तारूढ़

 पार्टी  वाले  यहां  पर  बोले  वे  अपनी  पार्टी  के  सिद्धान्त  को  दृष्टि  में  रखकर  बोले  हैं  ।  मेरा  कहना

 यह  है  कि  उनको  किसानों  की  भलाई  का  सिद्धान्त  बनाना  अगर  ऐसा  नहीं  किया  ती

 आगे  चलकर  हमें  गेहूँ  और  पेडी  भी  विदेशों  से  मंगाना  पड़ेगा  ।

 एक  और  बात  की  तरफ  मैं  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  जल  विवाद  बहुत  बढ़ते

 जा  रहे  हैं  ।  तेलगु  श्री  इचगपली  और  पोलावरम  इत्यादि  जो  इनके  बारे

 में  विवाद  वहुत  दिनों  से  चले  आ  रहे  हैं  ।
 35  ताल  से  ये  जल  विवाद  मद्रास  में  पीने  का  पानी

 नहीं  है  लेकिन  उस  पानी  को  वहां  तक  ले  जाने  के  लिए  श्री  रामक्ृष्ण  हेगड़े  बाधा  पहुंचाते  जो

 ज्यादा  पानी  उसकी  स्थिति  यह  है  कि  वह  पानी  श्मुद्र  में  जाकर  गिरता  है  ।  केन्द्र  और  राज्यों  में

 एक  ही  पाटीं  की  सरका  होते  हुए  भी  जल.विवादों  का  फैसला  नहीं  ही  पाया  मेरा  कहना  यह  है

 कि  आप  जल-विवादों  के  बारे  में  एक  आयोग  बनाइए  और  उसका  वरडिक्ट  सबको  मानसा  चाहिए  ।

 सेण्टल  गवर्नमेंट  के  रहते  हुए  यह  दृश्य  बना  हुआ  है  और  अभी  तक  कोई  फैसला  नहीं  हुआ  है  ।  इसका

 नतीजा  यह  हआ  है  कि  20  साल  पहले  जो  एक  प्रोजेक्ट  की  कोस्ट  आज  उसकी  कोस्ट  20  गुना

 से  लेकर  100  गुना  तक  बढ़  गई  सीमेंट  हो  या  आहरन  उसके  दाम  कितने  ज्यादा  बढ़

 गये  हैं  ।

 एक  बात  और  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पोचमपाड़्‌  का  जो  सैकेण्ड  फंज  248  से  लेकर

 349  किलोमीटर  सैण्ट्रल  वाटर  कमीशन  के  क्लियेरेंस  न  देने  के कारण  सारा  काम  रुक  गया  है  |

 200  करोड़  रुपए  में  65  किलोमीटर  केनाल  खोदने  से  8  लाख  एकड़  जमीन  में  सिंचाई  का  हम

 प्रबन्ध  कर  सकते  हैं  मगर  उसकी  क्लियेरेंस  नहीं  मिल  रही  है  जबकि  राज्य  सरकार  पैसा  देने
 के लिए

 तैयार  है  ।  सेप्ट्रल  वाटर  कमीशन  10  साल  से  अपने  पास  फाइस  रखे  हुए  इसलिए  मेरा  अनुरोध
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 है  कि  इस  समस्या  को  जल्दी  से  जल्दी  हल  करना  इस  प्रोजेक्ट  के  लिए  कन्सलटेटिव  कमेटी  में

 हमको  एक  नोट  दिया  गया  था  ।  हाइड़रो  इलैक्ट्रिक  प्रोजेक्ट  मध्य  महाराष्ट्र  और

 आन्भ्र  प्रदेश  से  सम्बन्धित  इन  तीनों  राज्यों  ने  एक  एग्रीमेंट  किया  है  लेकिन  एक  ज्वाइंट  वोर्ड

 बनाने  में  30  साल  लगते  हैं  और  अभी  तक  बह  नहीं  बना  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इन  तीनों  राज्यों

 के  मुख्य  मंत्रियों  को  शीघ्र  कुछ  कर  इस  बोर्ड  को  बनाना  उन  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को

 सुनने  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  मीटिंग  बुलाना  चाहती  उनको  नोटिस  देने  के  उनको  सुनने  के

 बाद  वह  मीटिंग  की  डेट  तय  यह  ठीक  नहीं  होगा  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  जल  विवाद

 और  कृषि  के  बारे  में  आप  को  सोचना  चाहिए  ।  अगर  ठीक  तरह  से  इसके  बारे  में  नहीं  सोचा

 तो  हमको  अनाज  के  मामले  में  विदेशों  पर  निर्भर  रहना  यह  मैं  एक  चेतावनी  देता  हूं  ।

 इतना  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 क्री  रास  प्यारे  सुमन  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  अनुपूरक  मांगी  का

 र्थन  करने  के  लिए  खड़ा  यह  बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  हमारी  सरकार  माननीय  प्रधान  मं

 श्री  राजीव  गांधी  के  कुशल  नेतृत्व  में  इस  देश  के  समूचे  विकास  के  लिए  उत्तरोत्तर  विकास  के  लिए
 लगातार  प्रयत्नशील  है  और  माननीय  राज्य  वित्त  मंत्री  ने  जो  यहां  ये  मांगें  प्रस्तुत  की  उनमें  बहु

 ही  अच्छी  बातें  कही  गई  और  काफी  कुछ  अपने  देश  के  विकास  के  लिए  करने  का  प्रयास

 किया  है  ।

 जो  बांतें  कह  दी  गई  उनको  मैं  नहीं  दोहराऊंगा  केवल  एक-दो  बातों  की  तरफ  माननीय

 मंत्री  जी  का  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  एक  तो  यह  माननीय  मंत्री  जी  का  यह  बयान  पढ़
 कर  बड़ा  सन्तोष  होता  है  कि  निबंल  वर्ग  के  लोगों  और  हरिजनों  को  पांच  हजार  रुपये  तक  का  कर्जा
 बिना  किसी  जमानत  के  बैंकों  से  उपलब्ध  कराया  जाता  ऐसे  बैंकों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  ।  लेकिन
 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  जब  वे  जवाब  दें  तो  यह  बताएं  कि  पूरे  देश  में  विभिन्‍न  प्रदेशों
 में  बैंकों  ने  कितना  कर्जा  बिना  जमानत  के  निर्बल  लोगों  को  दिया  है  ?  जहां  तक  मेरी  जानकारी
 उत्तर  प्रदेश  बिशेषकर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  ऐसा  नहीं  हो  रहा  एक-दो  हजार  रुपए  का  कर्जा
 भी  बिना  जमानत  लिए  नहीं  दिया  जा  रहा  इस  तरह  से  बंकों  के  लोगों  द्वारा  निर्बल  वर्ग  पर  बड़ा
 अत्याचार  किया  जा  रहा  इससे  निबंल  बर्ग  को  कोई  लाभ  नहीं  पहुंच  रहा  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  गरीबों  के  लिए  विशेष  कम्पोनेंट  योजना  और  जो  दूसरी  विकास
 की  योजनाएं  चल  रही  हैं  उन  योजनाओं  में  बकों  से  कर्जा  देने  की  बात  कही  मैं  आपसे  कहना

 चाहता  हूं  कि  बकों  में  पहले  जितनी  ईमानदारी  देखी  जाती  थी  आज  उतना  ही  भ्रष्टाचार  देखा  जाता

 है  |  बंकों  स ेकोई  राशि  बिना  कमीशन  काटे  नहीं  मिल  पाती  है  ।  पहले  15  प्रतिशत  कमीशन
 फिर  बीस  प्रतिशत  हुई  और  पच्चीस  प्रतिशत  कमीशन  ली  जाती  है|  इसके  वगर  कोई  पैसा  बैंकों  द्वारा
 अंचलों  में  नहीं  दिया  जाता  है  ।  मान्यवर  इतना  शोषण  गरीब  लोगों  का  हो  रहा  है  ।

 त्रौ

 एक  मुद्दा  शिक्षा  का  शिक्षा  के  लिए  आपने  221  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  यह
 मॉडल  स्कूल  अनौपचारिक  शिक्षा  सबको  प्राथमिक  शिक्षा  देने  क ेलिए  की  अध्यापक
 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  को  सुदृड़  करने  के  लिए  108  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  व्यवस्था  की  गई  यह
 अनौपचारिक  शिक्षा  कहां  है  ?  यह  क्‍या  आकाश  में  है  या  पाताल  में  यह  कागज  में  भले  ही
 लेकिन  सुदूर  अंचलों  में  इसका  नामो-निशान  नहीं  हमारे  यहां  जो  प्राथमिक  पाठशाला  के  अध्यापक
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 हैं  वे  ही  अध्यापक  शिक्षा  डी०  एस०  डी०  आई०  से  मिल  कर  अपना  कमीशन
 तय  कर  लेते  हैं  और  उनको  ही  इस  शिक्षा  के  नाम  पर  सारा  पैसा  जा  रहा  इस  पैसे  का  बिल्कुल
 दुरुपयोग  हो  रहा  है  ।

 जहां  तक  प्रौढ़  शिक्षा  को  देने  की  बात  है  ।  वहां  गांवों  में  देखने  को  नहीं  मिलती  अगर
 किसी  मंत्री  जी  का  वहां  दौरा  लगे  तो  वह  देखें  कि  गांवों  में  प्रोढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  की  क्‍या  स्थिति
 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  बहुत  अच्छा  कार्यक्रम  है  लेकिन  यह  गांवों  में  दिखाई  नहीं  देता  ।

 इसके  अलाबा  ग्रामीण  विकास  हेतु  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  लिए  चार
 सो  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  जिसमें  से  सो  करोड़  रुपए  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित
 जाति  के  मकान  बनाने  के  लिए  रखे  हैं  |  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  केन्द्र  सरकार  दुर्बल  वर्ग
 के  लोगों  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करती  है  और  राज्यों  को  धन  आबंटित  करती  इसके  बारे  में  इस
 सम्मानित  सदन  में  जब  सवाल  उठते  हैं  तो  हमेशा  यह  कह  दिया  जाता  है  कि  राज्य  सरकारों  के  ऊपर
 हमारा  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  ।  धन  केन्द्रीय  सरकार  देती  है  तो  उसको  देखने  को  जिम्मेदारी  भी  आपकी

 होनी  चाहिए  कि  वह  धन  उसी  मद  में  खर्च  हुआ  है  या  नहीं  ।  प्रदेशों  में  हरिजनों  के  आवास  की
 समस्या  है  ।  पहले  तो  आवास  बनते  ही  नहीं  अगर  बन  भी  जाते  हैं  तो  वे  दूसरे  साल  रहने  लायक

 नहीं  रह  पाते  ।  इस  बारे  में  मैं  एक  नहीं  बीसियों  हरिजन  बस्तियों  के  उदाहरण  दे  सकता  हूं  कि  कितने

 घटिया  किस्म  के  मकान  बनाए  गए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  कल  इसी  सदन  में  यह  भर्चा  चल

 रही  थी  कि  दिल्ली  में  जैसे  शहर  जहां  कि  उच्चाधिकारी  रहते  जो  देश  की  राजधानी  वहां  पर

 डी०  डी०  ए०  इस  तरह  के  मकान  बना  कर  दे  रहा  है  तो  इससे  सहज  अन्दाजा  लगाया  जा  सकता

 है  कि  गांवों  में  कैसे  मकान  बनते  होंगे  ।  वहां  जो  मकान  बने  हैं  उनका  थुरा  हाल  इसलिए  मेरा

 निवेदन  है  कि  यह  जो  आपने  सौ  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  इसको  आप  देखें  और  इसकी  जांच
 क्‍या  हरिजन  उनसे  लाभान्वित  हो  रहे  क्या  उनके  मकान  बन  रहे  क्या  उनकी  बस्तियों

 में  पेय  जल  की  समस्या  दूर  हो  रही  क्या  ट्राइबल  एरियाज  में  स्कूल  खुल  रहे  इन  सारी  बातों

 को  जानने  की  आवश्यकता  स्कूल  खुल  रहे  हैं  तो  केवल  कागजों  पर  तो  नहीं  खुल  रहे  हैं  ?  मैं
 खासतौर  से  लड़कियों  कै  स्कूलों  के  बारे  में  कहना  चाहता  दूर-देहात  में  जो  स्कूल  हैं  वहां  पर

 अध्यापिकाएं  केवल  तनख्याह  लेने  के  लिए  जाती  हैं  ।  इस  तरह  की  जो  अव्यवस्था  वहां  पर  उसको

 देखने  की  आवश्यकता

 अंत  में  एक  बात  देहात  के  किसानों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  कि  यहां  से  उनके  लिए  जो

 सहायता  दी  जाती  अगर  बाढ़  सहायता  के  लिए  धन  दिया  गया  तो  वह  जिले  से

 तहसील  से  ब्लाक  और  ब्लाक  से  उस  गांव  तक  पहुंचते-पहुंचते  अगर  वहां  पर  बाढ़  होती  है  तो  तब

 तक  वहां  सूखा  पड़  चुका  होता  इसी  तरह  से  अगर  सूखे  के  लिए  सहायता  दी  जाती  है  तो  बह  वहां
 पर  पहुंचते-पहुंचते  बाढ़  आ  जाती  है  ।  इसको  रोकना  चाहिए  ।

 को  बद्धि  चन्द्र  जम  :  राज्य  सरकारें  धन  का  ठीक  उपयोग  नहीं  कर  रही  हैं  ।

 झरी  राम  प्यारे  सुमन  :  यही  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  राज्य  सरकारें  पैसे  का  सही  उपयोग  नहीं
 कर  कर  रही  या  तो  हमारा  उन  पर  अंकुश  नहीं  है  या  हमारी  बात  वहां  नही  सुनी  जाती  यह
 बात  ठीक  है  कि  राज्य  सरकार  और  केन्द्र  सरकार  का  आपस  में  टकराव  नहीं  होना  लेकिन
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 जो  घन  सरकार  देती  उसके  बारे  में  पूछना  और  जांच  करना  कि  उस  पैसे  की  क्‍या  स्थिति  हो  रही

 यह  सरकार  का  कर्त्तव्य  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इसका  समर्थन  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 *श्री  थी०  कृष्ण  राव  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा

 वर्ष  1985-86  के  लिए  प्रस्तुत  की  गई  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का  पूरी  तरह
 से

 समर्थन  करता

 हूँ  ।  श्री  जनाद॑न  पुजारी  निर्धन  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  महत्वपूर्ण  काम  कर  रहे  हैं  ।  इस
 देश

 के

 निर्धन  लोगों  की  सहायता  के  लिए  उनके  द्वारा  निष्ठापृवंक  किए  गंए  प्रयासों  के  बारे  में  यदि  मैं
 द

 शब्द  नहीं  कहता  तो  मैं  अपना  कर्त्तव्य  पूरा  नहीं  करता  ।  वह  हमारी  स्वर्गीय  नेता  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  के  सिद्धान्तों  के  कट्टर  अनुयायी  हैं  ।  उनके  व्यावहारिक  दृष्टिकोण  में  श्रीमती  इंदिरा  गांधी

 द्वारा  आरम्भ  किए  गए  बीस  सूृत्री  कार्यक्रम  को  भारी  प्रोत्साहन  मिला  परन्तु  मुझे  खेद  है  कि

 कर्नाटक  सरकार  ने  निर्धन  लोगों  को  ऋण  करते  समय  सहयोग  नहीं  दिया  यह  एक
 गम्भीर  मामला  है  और  मुझे  आशा  है  कि  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  इस  विषय  पर  विचार  करेंगे

 और  समुचित  कारंबाई  करेंगे  ।  ग्रामीण  भूमि  हीन  रोजगार  गारण्टी  कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्र  सरकार

 सौ  प्रतिशत  सहायता  दे  रही  है  ।  परन्तु  कर्नाटक  में  क्या  हो  रहा  है  ?  पैसा  कहां  जा  रहा  है  ?  क्‍या

 यह  निर्धन  लोगों  को  मिल  रहा  है  ?  यह  श्रमिक  मूलक  है  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  यह  विचौलियों  और

 ठेकेदारों  के  पास  जा  रहा  मैं  चाहता  हूं  कि  कर्नाटक  में  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी

 कार्यक्रम  की  जांच  की  जानी  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  इस  कायंक्रम  का  प्रभारी

 सार्वजनिक  निर्माण  विभाश  से  ठेकेदारों  के  हाथ  में  पहुंच  जाता  जहां  तक  मुझे  जानकारी  है

 संभावित  लाभ  का  30  प्रतिशत  प्राप्त  हो  रहा  है  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्र  सरकार  पचास  प्रतिशत  अधिक  सहायता  दे

 रही  परन्तु  निधन  ग्रामीण  मजदूरों  को  इस  कार्यक्रम  का  लाभ  नहीं  मिल  रहा  है  ।  इस  कार्यक्रम

 से  उस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  नहीं  हो  रही  है  जिसके  लिए  इसे  कर्नाटक  में  आरम्भ  किया  गया  था  ।

 मेंरे  राज्य  में  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  भी  उद्देश्य  में  सफल  नहीं  हो  रहा  पिछले  दस

 वर्षों  से  एक  ही  प्रकार  का  काम  हर  वर्ष  किया  जा  रहा  केन्द्र  सरकार  राज्य  को  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों

 में  लोगों  की  सहायता  हेतु  पैसा  दे  रही  यह  कार्यक्रम  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्धारित  मापदण्डों  के

 अनुश्वार  नहीं  चल  रहा  है  ।  हमें  एक  समूह  में  200  से  250  मजबूर  दिखाई  देते  हैं  ओर  ग्रामीण

 भूमिहीन  रोजयार  गारंटी  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  जैसे

 अन्य  सभी  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  एक  क्षेत्र  विशेष  में  यदि  इन  सभी  कार्यक्रमों  को  चलाया  जाए
 तो  कम  से  कम  1000  व्यक्ति  वहां  होने  अतः  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  आग्रह  करता  हूं
 कि  वह  हस  मामले  की  जांच  करायें  कि  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  किस  प्रकार  चलाया  जा

 रहा  है  ।

 संमैकित  प्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  20  सूत्री  कार्य  क्र
 का  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  कार्य  क्रम

 अकन्सड  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  वाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ॥
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 है  ।  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  ऋण  कहां  जा  रहा  इस  कायंत्रम  में  अत्यन्त  निर्धन
 लोगों  को  ऋण  दिया  जाना  है  ।  परन्तु  यह  उन  लोगों  को  नहों  मिल  रहा  है  जिन्हें  मिलना  चाहिए  ।
 इस  ऋण  योजना  का  लाभ  अन्य  लोग  उठा  रहे  हैं  ।  कई  बार  पैसा  खण्ड  विकास  अधिकारियों  के  हाथों
 में  होता  है  ।  ग्राम  पंचायत  की  बैठक  में  ऋण  वितरण  के  बारे  में  कुछ  निर्णय  लिये  जाते  हैं  परन्तु  बैठक
 के  बाद  इन  निर्णयों  का  कोई  महत्व  नहीं  रहता  ।  ऋण  उन  लोगों  को  मिलता  है  जिनके  नामों  की
 जनता  पार्टी  के  कार्यकर्त्ता  सिफारिश  करते  हैं  |  मैं  ऐसी  कई  घटनाएं  बता  सकता  हूं  !

 कर्नाटक  में  शिक्षा  विभाग  जिस  प्रकार  कार्य  कर  रहा  है  उससे  मुझे  हैरानी  होती  एक
 मिसाल  यह  है  कि  सात  कक्षाओं  के  लिए  केवल  एक  अध्यापक  यदि  माननीय  मंत्री  महोदय  मेरे

 साथ  चलें  तो  मैं  उन्हें  ऐसे  मामले  दिखाने  के  लिए  तैयार  हू  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बागेपल्‍्ली  में  उच्च

 विद्यालय  हाईस्कूल  में  केवल  एक  अध्यापक  इस  उच्च  विद्यालय  में  तीन  कक्षाएं  हैं  परन्तु  अध्यापक
 केवल  एक  ही  है  |  कई  विद्यालयों  की  इमारतें  टूटी-फूटी  हुई  हैं  ।  इन  इमारतों  की  दीवारें  कभी  भी
 विद्यार्थियों  पर  ढह  सकती  इन  विद्यालयों  की  इमारतों  की  कोई  मरम्मत  नहीं  की  हैं

 नहीं  जानता  कि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दी  मई  राशि  कहां  जा  रहो  है  ?

 कोला  आदि  17  जिले  भयंकर  सूखे  की  स्थिति  का  सामना

 कर  रहे  हैं  ।  वहां  न  तो  जानवरों  के  लिए  चारा  है  और  न  ही  लोगों  के  लिए  पीने  का  पानी  ।  वेध

 कुओं  की  खुदाई  पर  राज्य  सरकार  60  रुपए  प्रति  फुट  खर्च  कर  रही  परन्तु  ऐसी  कई

 सरकारी  पार्टियां  हैं  जो यह  काम  30  रुपये  प्रतिफुट  के  हिसाब  से  करने  के  लिए  तैयार  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  दरों  में  इतना  अन्तर  क्‍यों  है  ?

 अन्त  में  मैं  अन्त्योदय  कार्यक्रम  के  बारे  में  बोलना  चाहता  हूं  । आपको  यह  जानकर  हैरानी
 होगी  छि  कर्नाटक  में  अन्त्योदय  कार्यक्रम  के  साथ  क्‍या  हो  रहा  खण्ड  विकास  अधिकारियों  को

 प्रसन्‍न  कर  सकने  वाले  खुशनसीब  इस  कार्यक्रम  से  लाभ  उठा  रहे  इस  कार्यक्रम  में  बड़ी  मात्रा  में

 धन  का  दुरुपयोग  हो  रहा  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  समस्या  पर  ग्रम्भीरता

 से  विचार  करेंगे  कि  और  यह  सुनिश्चित  करेंगे  अन्त्योदय  कार्यक्रम  लोगों  का  जीवन  स्तर  उठाने  में

 सहायक  हो  ।

 जैसा  कि  मैं  इस  सम्मानित  सभा  में  पहले  कह  चुका  अब  मैं  फिर  गौरी  बिडानूर  सहकारी

 चीनी  फैक्ट्री  बन्द  होने  के  बारे  में  आज  लगभग  एक  हजार  मजदूर  बेरोजगार  मुझे
 आशा  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  निधन  मजदूरों  का  बचाव

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  येल्हान्का  और  बंगलौर  के  बीच  मीटर  गेज  लाइन  को  ब्राडगेज  लाइन  में

 बदलने  का  आग्रह  करता  मैं  सरकार  से  गुंटाकल  होते  हुए  बंगलौर  से  तिरुपति  के  बीच  एक

 एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाने  का  भी  अनुरोध  करता  क्योंकि  इस  लाइन  पर  काफी  भोड़  है  |  मुझे  अवसर

 देने  के  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं  और  इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 श्री  वो०  एस०  कृष्ण  अग्यर  :  उपाध्यक्ष  सामान्यतः  अनुपूरक
 मांगों  की ओर  ध्यान  नहीं  जाता  ।  परन्तु  इस  बार  इनकी  ओर  विशेष  ध्यान  गया  क्योंकि  क्षाज

 से  पहले  कभी  वित्त  मंत्री  ने  सभा  के  समक्ष  3872  करोड़  रुपये  जैसी  बड़ी  राशि  की  अनुपूरक  मांगें

 नहीं  रखी  हैं  और  वह  भी  मुख्य  बजट  पारित  होने  के  चार  महीनों  के  अन्दर/इनमें  से  1628  करोड़ 3
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 कलययायण —

 रुपये  राज्यों  को  ओवरड़ाफ्ट  के  लिए  परन्तु  इसके  बावजद  2000  करोड़  रुपये  से  अधिक  और
 किए  जाने  हैं  ।  हमने  देखा  कि  मुख्य  बजट  में  लगभग  3400  करोड़  रुपए  का  घाटा  दिखाया

 गया  मैं  और  पिछले  वर्ष  भी  3200  करोड़  रुपय  का  घाटा  दिखाया  गया  था  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री

 से  जानना  चाहता  हूं  कि  गया  38(0  करोड़  रुपए
 की

 यह  अतिरिदत  राशि  मुख्य  बजट  के

 घाटे  में  जमा  हो  जाएगी  ।  यदि  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  बजट  में  सन्तुलन  कैसे

 मुझे  समज  मैं  नहीं  आता  ।

 केवल  यही  यह  पहली  किस्त  और  भी  कई  किस्तें  आएंगी  ।  वित्त  मंत्रीं  जी  जब  कल

 उत्तर  देंगे  तो  मैं  उनसे  यह  जानना  चाहूंगा  कि  वह  बजट  में  सन्तुलन  कंसे

 मैं  केवल  एक  या  दो  बातें  कहना  चाहता  अभी  मेरे  मित्र  श्री  कृष्ण  राव  ने  कर्नाटक  में

 कुछ  ग्रामीण  विकास  कार्यों  का  उल्लेख  किया  मैं  एक  बात  पूर्ण  अधिकार  के  साथ  कह  सकता  हूं
 कि  कर्नाटक  राज्य  में  एक  रुपए  का  भी  दुरुपयोग  नहीं  हुआ  है  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य

 ग्रामीण  भमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  तथा  अन्य  ऐसे  कार्यक्रमों  के  लिए  आबंटित  घन  का

 समुचित  इस्तेमाल  किया  जाता  इसी  भारत  सरकार  ने  कर्नाटक  सरकार  को  प्रमाणपत्र  दिया
 कि  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  में  उसे  छः  सूत्रों  मैं  प्रथम  पुरस्कार  मिला  हैਂ  अन्य  सात  सूत्रों  में  दूसरा  पुरस्क  न्‍र

 मिला  है  ।  निस्सन्देह  अन्य  सात  सूत्रों  में  हम  स्तर  से  नीचे  रहे  कर्नाटक  सरकार  ने  स्वयं  इसे

 स्वीकार  किया  परन्तु  कर्नाटक  में  दुरुपयोग  का  कोई  म।मला  नहीं  हुआ  अन्य  राज्यों  में  हो

 सकता  है  परन्‍्त  हमारे  राज्य  कर्नाटक  में  नहीं  ।

 झरो  वो०  कृष्ण  राव  :  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 झो  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  यह  ठीक  है  |  श्री  बूटा  सिह  ने  स्वयं  कहा  है  कि  जहां  तक  पेय
 जल  की  व्यवस्था  कराने  का  सम्बन्ध  है  कर्नाटक  ने  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  ।  मैं  पूर्ण  अधिकार  के

 साथ  यह  कह  सकता  हूं  कि  मैं  कुछ  समय  पूर्व  तक  कर्नाटक  सरकार  में  वहां  धन  का  बिलकुल

 दुरुपयोग  नहीं  हुआ  है  ।

 इस  बजट  से  कर्नाटक  के  लोगों  में  भारी  निराशा  उत्पन्न  हुई  है  ।

 मैं  अपने  राज्य  कर्नाटक  से  सम्बन्धित  कुछ  परियोजनाओं  के  बारे  में  भारत  सरकार  के  विचार

 के  बारे  में  जानना  चाहता

 सबसे  पहले  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  विजयनगर  इस्पात  संयन्त्र  के  लिए  कितना  धन

 आबंटित  किया  जाएगा  बिजाग  इस्पात  सन्यन्त्र  के  लिए  केवल  300  करोड़  रुपए  रखे  गए  थे  मैं

 माननीय  वित्त  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  विजयनगर  इस्पात  सन्यन्त्र  के  लिए  कोई  प्रावधान

 किया  जा  रहा  है  |

 इसके  बाद  मैं  मंगलौर  तेलशोधक  कारखाने  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  इसे  निकट  भविष्य  में  शुरू  किया  जाएगा  या  नहीं
 ।

 यद्यपि  हमें  माननीय  वित्त  मंत्री

 ने  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  वह  इसे  खत्म  नहीं  होने  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  यह  निकट

 भविष्य  में  शुरू  होगा  या  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  कि  कर्नांटक  राज्य  के  लाभ  के  लिए  इस

 तेलशोधक  कारखाने  को  तत्काल  शुरू  किया
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 जहां  तक  विद्युत  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  दिल्ली  में  विद्युत
 परियोजनाओं  के  लिए  ८0  करोड़  रुपए  उपलब्ध  कराए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  भारत  में

 दिल्ली  ही  महानगर  नहीं  है  ।  कर्नाटक  सरकार  ने  बंगलौर  शहर  में  जनता  के  लिए  नहीं  अपित
 केन्द्रीय  उद्योगों  हेतु  जिनमें  येलहान्का  स्थित  और  ऐक्सिलਂ  प्लान्ट  भी  आता  है  गैस  टरबाइन
 के  लिए  अतिरिक्त  प्रावधान  की  मांग  की  परन्तु  इसके  लिए  वित्त  मंत्री  कहते  हैं  कि  यह  सस्ता

 नहीं  है  ।  अब  आप  दिल्ली  में  वही  गेस  टरबाइन  लगाना  चाहते  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  कर्नाटक
 सरकार  के  अनुरोध  के  मुताबिक  बंगलौर  में  गैस  टरबाइन  लगाया  जाए  ।

 भारत  गोल्ड  माइन्स  के  लिए  3.5  करोड़  रुपए  की  आथिक  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई
 मैं  चाहता  हुँ  कि भारत  सरकार  यह  सुनिश्चित  करे  कि  बहां  आधुनिक  तकनीक  अपनाई
 ताकि  अधिक  सोना  प्राप्त  किया  जा  सके  ।  और  किसी  भी  हालत  में  इसे  बन्द  नहीं  किया

 जहां  तक  बंगलौर  शहर  का  सम्बन्ध  वहां  पानी  का  अभाव  वहां  स्थिति  कुछ  वर्ष

 पहले  मद्रास  में  हुई  स्थिति  से  भी  बहतर  हो  सकती  है  ।  कर्नाटक  सरकार  ने  कावेरी  परियोजना  के  तृतीय
 चरण  का  काम  आरम्भ  कर  दिया  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  इसे  पहले  ही  स्वीकृति  प्रदान
 कर  चुका  है  ।  परन्तु  सिंचाई  मंत्रालय  ने  अभी  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की  यद्यपि  हमने  बिल्कुल  स्पष्ट
 शब्दों  में  बता  दिया  था  कि  हम  अपने  हिस्से  के  पानी  का  इस्तेमाल  कर  रहे  मैं  वित्त  मंत्री

 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इस  योजना  को  स्वीकृति  प्रदान  की  जाएगी
 ताकि  जल्दी  ही  काम  आरम्भ  किया  जा  सके  ।  इस  योजना  के  लिए  विश्व  बेंक  से ओर  जीवन  बीमा
 निगम  से  सहायता  ली  जानी  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बह  इस  योजना  के  लिए
 आवश्यक  धन  उपलब्ध  कराएं  ?

 बंगलोर  एक  महानगर  आपने  बम्बई  और  मद्रास  में  जिस  प्रकार  मेट्रो  रेल
 उपलब्ध  कराई  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उसी  प्रकार  बंगलोर  शहर  के  लिए
 मेट्रो  रेल  उपलब्ध  कराई  जाए  जिसके  लिए  पच्चीस  वर्ष  में  650  करोड़  रुपए  खर्च  करने  की  योजना
 पहले  ही  तैयार  कर  ली  गई  यह  कोई  बड़ी  राशि  नहीं  बंगलोर  शहर  का  बड़ी  तेजी से
 विकास  हो  रहा  है  और  यातायात  भी  बहुत  रहता  है  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद
 करता  हूं  ।

 ]

 क्री  रास  प्यारे  पनिका  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  जो  अनुदान  की

 अनुपूरक  मांगें  इनका  पुरजोर  समर्थन  करता  मान्यवर  जहां  तक  पिछले  बजट  के  बाद  इन

 अनुदान  मांगों  को  प्रस्तुत  करने  का  प्रश्न  यह  बात  सही  है  कि  पहली  बार  देखने  में  यह  राशि  बहुत
 अधिक  प्रतीत  होती  लेकिन  आप  उन  26  मदों  को  देखें  तो  आप  पाएंगे  कि  इसमें  ज्यादातर  राशि
 राज्यों  को  दिए  जाने  वाले  ओवरड्राफ्ट  के  कारण  दिखाई  देती  इसके  बाद  कुछ  ऐसे  अपरिहार्य
 खर्चे  हैं  जिनके  कारण  रुपए  की  अधिक  व्यवस्था  करनी  पड़ी  इसलिए  विरोध  पक्ष  की  यह  बात

 कि  इतनी  ज्यादा  धनराशि  अनुप्रक  अनुदान  मांगों  के  रूप  में  ली  जा  रही  ठीक  नहीं  है  और

 उनको  ऐसा  नहीं  कहना  चाहिए  ।

 जहां  मेरी  सरकार  और  वित्तमंत्री  तथा  राज्य  मंत्री  का  सवाल  इनका  प्रयास  ऐसा
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 की  राणा  ---  नी

 है  जिसको  राष्ट्र  जानता  हैं  कि  पिछले  चार  महीने  में  ही  करीब-करीब  इनके  अपने  प्रयास  से  इतनी

 अधिक  राशि  वसूल  हुई  जिससे  हमें  काफी  उम्मीद  बंधी  हमें  याद  है  कि  वित्त  मंत्री  जी  ने

 पिछले  दिनों  में  बम्बई  और  मद्रास  में  इनकम  टंक्स  के  आफिस  की  बंठक  कर  के  इस
 मामले  में  काफी  सतर्कता  बरती  है  और  मान्यवर  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  अगर  यह  प्रयास  जारी

 रहा  तो  पिछले  बजट  का  जो  349  करोड़  का  डेफिसिट  वह  पूरा  हो-सकता  इसलिए  मैं

 मान्यवर  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  दिशा  में  जो  सराहनीय  प्रयास  हमारी  सरकार  के  रहे
 विरोधी  पक्ष  के  माननीय  सदस्यों  को  उन्हें  भी  कहना  चाहिए  ।

 स्टेट  और  सेण्टर  के  जो  सम्बन्ध  उनके  कारण  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  की  जो

 नीयत  उसका  निश्चित  तौर  से  पूरा-पूरा  पालन  नहीं  हो  पाता  मैं  उदाहरण  देना  चाहता  हूं
 कि  एन०  आर०  ई०  पी०  का  जो  प्रोग्राम  उसके  अन्तर्गत  20  परसेन्ट  रुपया  फारेस्ट  डिपार्टमेंट  को

 सरकार  दे  रही  है  ।

 राज्य  मंत्री  जी  यहां  बैठे  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  फारेस्ट  विभाग  में  पूरे  हिन्दुस्तान  में

 कहीं  भी  मिनिमम  वैजेज  नहीं  दिया  जा  रहा  एन०  आर०  ई०  पी०  के  अन्तगंत  वे  कांट्रैक्ट  बेसिस
 पर  देते  हैं  और  आदिवासियों  व  प्लान्टेशन  के  लेवरर्स  का  बड़े  पैमाने  पर  शोषण  हो  रहा  इसकी

 आप  जांच  कराइए  ।

 यही  अभी  कुछ  साथी  बोल  रहे  मैंने  भी  पीछे  इस  बारे  में  सुझाव  दिया  था  कि
 ग्रामीण  विकास  के  कार्यक्रम  के लिए  आपके  विभाव  को  कोई  न  कोई  मौनिटरिंग  सैल  रखना  होगा  ।

 इसके  लिए  आप  विधान  में  संशोधन  अब  बहुत  ज्यादा  राज्यों  पर  हम  निर्भर  नहीं  रह  सकते
 जब  राज्यों  को  अधिक  पावर  देने  की  बात  आती  है  तो  हमारे  विरोध  पक्ष  झे  लोग  कहते  है  कि  राज्यों
 को  ज्यादा  पावर  मिलनी  लेकिन  वह  उपलब्धियों  की  बात  नहीं  कहते  वह  सैंद्रल  गवनंमैंट
 पर  दोषारोपण  करते  मेरा  सुझाव  है  कि  जिन  मदों  के  लिए  स्टेट  गवनंमैंट  को  आप  पैसा
 निश्चित  तौर  पर  आप  वहां  अपना  मौनिटररिंग  सेल  रखें  ताकि  उस  फंड  पर  कंट्रोल  रहे  ।  बहुत  सी
 राज्य  सरकारों  को  जिस  काम  के  लिए  आप  धन  देते  उसमें  उसका  उपयोग  नहीं  करती  हैं  ।

 रूरल  इलैक्ट्रिफिकिशन  के  लिए  जो  धन  केन्द्र  से  गया  उसका  बहुत  दुरुपयोग  हो  रहा

 पब्लिक  अंडरटेकिग्ज  में  नान-इंटरफीयरेंस  के  मायने  यह  नहीं  हैं  कि  उस  तरफ  ध्यान  ही  न  दिया

 जाए  ।  आज  जितनी  भी  अन्डरटेकिग्ज  उनमें  भाई-भतीजा  वाद  पनप  रहा  भ्रष्टाचार  बहुत
 ऊंचे  पैमाने  पर  हो  रहा  वहां  के  मैनेजर्स  पुराने  जमाने  के  राजा-महाराजाओं  की  तरह  हो  गए
 उन  पर  आप  कंट्रोल  करें  ।  वह  अपने  भाई-भतीजों  को  ठेका  देते  नौकरी  में  अपने  मित्रों  को  रखते

 औटोनामस  बाड़ी  का  मतलब  यह  नहीं  है  कि  हम  उन्हें  मनमाना  धन  खर्च  करने  के  लिए
 इजाजत दे  दें  ।

 आपको  निश्चित  तौर  से  अपने  इनकम  टैक्स  विभाग से  भ्रष्टाचार  मिटाना  इनकम
 टैक्स  आफिसर  का  यह  नक्शा  होता  है  कि  वह  सौचता  है  कि  एक  करोड़  रुपया  तो  जुट  ही
 कोई  भी  ऐसा  इनकम  टैक्स  आफिसर  नहीं  है  जिसने  अनुचित  धन  न  कमाया  हो  ।  शायद  कोई
 आध  वह  बात  अलग  है  लेकिन  हिन्दुस्तान  के  लोगों  की  यह

 धारणा  है  कि  इनकम  टैक्स  के  ऊंचे

 भौहदों  पर  रहने  वाले  अधिकारी  किस  तरह  से  जिलों  और  क्षेत्रों  में  दाव्तें  करते  हैं  और  जो  इनकम
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 टैक्स  देने  वाले  हैं  उनकी  कारों  में  उनके  बच्चे  घूमते  हैं  भौर  ईमानदारी  से  जो  टैक्स  वसूल  करना
 वह  नहीं  करते  आप  इस  ओर  कड़ाई  कीजिए

 कसानों  को  जो  ऋण  को-आपरेटिव  के  माध्यम  से  देते  अब  समय  आ  गया  है  कि  सूखा
 ओले  ओर  साइक्लोत  से  जिन  किसानों  का  नुक्सान  हुआ  हिली  एरिया  के  लोगों  का  नक्‍्सान

 हुआ  उनके  ऋण  को  आपको  माफ  करना  राइट-आफ  करना  नहीं  तो  किसान  उठ
 |  सकेगा  ।  किसान  बहुत  डूब  गया  है  ।

 जहां  तक  श्रमिकों  का  सवाल  अनेकों  कार्यक्रम  का  उनके  लिए  बजट  में  भी  प्रावधान
 लेकिन  जो  श्रमिक-कानून  केन्द्रीय  सरकार  ने  बनाए  उनका  ईमानदारी  से  कोई  पालन  नहीं  कर
 रहा  समान  काम  के  लिए  समान  वेजज  कहीं  पर  करे  राज्य  सरकारें  नहीं  दे  रही  पुरुषों
 और  महिलाओं  के  लिए  मजदूरी  अलग-अलग  इसलिए  आज  सभय  भा  गया  है  कि  जब  सप्लीभैंटरी
 बजट  यहां  तेश  करने  जा  रहे  हैं  तो आप  इस  सदन  को  आश्वस्त  करें  कि  हिन्दुस्तान  में  जो  करोड़ों
 लेवर  के  लोगों  का  शोषण  हो  रहा  सरकारी  फंक्टरी  में  4  किस्म  के  4  लेवरर्स  हैं  एक  मस्टर  रोल
 पर  दूसरा  कैजुअल  लेवर  तीसरा  कांट्रेक्ट  पर  लेवर  है  और  चौथा  सप्लाई  का  लेवर  है  और
 इन  चारों  को  मजदूरी  अलग-अलग  किसी  को  30  किसी  को  40  रुपए  और  कोई  16  रुपए
 पाता  यह  क्‍या  हो  रहा  आपको  निश्चित  तौर  से  एक  नीति  बनानी  होगी  मजदूरी  के  भुगतान
 के  लिए  तब  काम  चल  सकता  है  ।

 आज  सारे  देश  में  सबसे  बड़ा  रोग  करप्शन  का  जो  रुपया  यहां  से  जा  रहा  सारे

 अधिकारी  वर्ग  किसी  न  किसी  रूप  में  उसका  फायदा  उठा  रहे  आई०  आर०  डी०

 एन०  आर०  ई०  डी-पी०  ए०पी०  का  जो  रुपया  होता  बैंकों  में  निश्चित  तौर  से  आपने  बहुत
 की  इसके  लिए  मैं  श्रापको  बधाई  देना  चाहता  इसमें  काफी  सुधार  हुआ  लेकिन

 अभी  भी  बहुत  गुंजाइश  है  ।  ट्राइवल  और  वैकवर्ड  एरिया  में  अभी  भी  लोन  वगैर  जमानत  के  नहीं
 और  बैंक  के  मैनेजर  को  खुश  किए  बिना  पैसा  नहीं  मिलता  आपको  बक  मैनेजर  की  भी

 जांच  करानी  होगी  ।

 इन  चन्द  णब्दों  के  साथ  मैं  इस  वजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 तर

 श्री  जी०  एस०  बसबराज्‌  :  उपाध्यक्ष  रेलवे  को  छोड़कर  केन्द्रीय  सरकार
 के  व्यय  की  प्रथम  अनुदानों  की  अनुप्रक  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  कुछ  संगत  बातें  भी  कहना

 चाहता हू  ।

 चंकि  अब  सभा  को  3872.54  करोड़  रुपये  की  प्रथम  अमनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  स्वीकार

 करनी  हमें  द्वितीय  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  पर  अगले  सत्र  में  भी  चर्चा  करने  और

 स्वीकार  करने  का  एक  और  अवसर  आरम्भ  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  राज्य  सरकारें

 को  यह  जानकर  राहत  महसूस  करनी  चाहिए  कि  1628.0!  करोड़  रुपये  का  ऋण  उन्हें  गते

 वर्ष  में  ओवर  ड्राफ्टों  के  कारण  इकट्ठौ  हुई  धनराशि  को  अदा  करने  के  लिए  दिया  गया

 अब  समय  आ  गया  है  जबकि  राज्य  सरकारें  अपनी  वित्त  व्यवस्था  को  किफायती  और

 विवेकपूर्ण  ढंग  से  चलाने  की  कोशिश  मैं  इस  अवसर  पर
 यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि
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 रा  गाए

 केस्द्र  ने  जिस  सावधानी  से  उपलब्ध  संसाधनों  उपयोग  किया  जिसकी  तारीफ  विश्व  बक

 तथा  अन्य  अस्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  ने  की  इसका  राज्य  सरकारों  को  अनुकरण  करना

 चाहिए  ।

 अगर  मैं  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  जिसमें  आप  देखेंगे  कि  गैर-योजना  योजना
 व्यय  से  दुगना  थोड़ी  सी आलोचना  करता  हूं  तो  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  मुझे  गलत  नहीं  समझा
 जाना  चाहिए  ।  योजना  व्यय  1355.83  करोड़  रुपए  हैं  तथा  गर-योजना  व्यय  2516.71  करोड़

 रुपये  माननीय  मंत्री  गर-योजना  व्यय  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के
 चारियों  को  दी  जाने  वाली  मंहगाई  भत्ते  की  किस्तों  की  दलीफ  देंगे  ।

 इस  सम्बन्ध  में  एक  व्यय  आयोग  को  गठित  करने  का  सुझाव  दूंगा  जिसे  गैर-योजना  व्यय
 को  कम  करने  तथा  उसे  रोकने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  जानी  चाहिए  ।

 केन्द्रीय  योजना  आयोग  के  प्रधान  मंत्री  अध्यक्ष  केन्द्र  तथा  राज्य  को  योजना  की  धनराशि

 निर्धारित  करने  के  लिए  एक  शीषं  प्राधिकरण  है  ।  इसी  प्रकार  से  व्यय  आयोग  के  रूप  में  एक  शीर्ष

 निकाय  होना  चाहिए  जिसमें  देश  के  श्रेष्ठ  अर्थशास्त्री  ताकि  गेर-योजना  व्यय  में  अनावश्यक  वृद्धि
 को  रोका  जा  सके  ।  संसाधनों  को  बढ़ाने  के  लिए  हमें  लगातार  अवसर  उपलब्ध  नहीं  हो  हमें
 सावंजनिक  खचं  की  बर्बादी  को  समाप्त  करना  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  बढ़ते  हुए
 गर-योजना  व्यय  की  इस  विशेष  समस्या  पर  गम्भीरता  से  विचार  करेंगे  ।

 मैं  मांग  सिक्के  तथा  जो  55.38  करोड़  रुपए  की  है  का  जिक्र
 करूंगा  ।  मुझे  यह  देखकर  प्रसन्नता  है  कि  देश  में  सिक्कों  की कमी  को  कुछ  हृद  तक  हल  करने  के  लिए
 200  करोड़  सिक्‍कों  का  आयात  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  ने  किया  यह  केवल  देश  में  सिक्कों  की
 कमी  को  आंशिक  तौर  पर  पूरा  करने  के  लिए  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  का  सस्पूर्ण  देश  में

 सिक्‍कों  की  अत्यधिक  कमी  को  पूरी  तरह  से  हल  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार

 यह  वास्तव  में  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  कुछ  बेईमान  लोग  जनता  को  परेशान  कर  रहे  उदाहरण
 के  तौर  केन्द्रीय  सरकार  की  नाक  संसद  मार्ग  पर  भारतीय  रिजर्व  बैक  के  सामने  सिक्‍कों  का

 बड़ा  व्यापार  हो  रहा  रुपये  के  सिक्‍कों  के लिए  10  रुपये  कमीशन  लिया  जाता

 कार  भोले-भाले  लोगों  का  शोषण  करने  वाले  लोगों  के  खिलाफ  दण्डात्मक  कायंवाही  क्‍यों  नहीं  करती  ?

 नोएडा  में  एक  नई  टकसाल  स्थापित  की  जा  रही  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इससे  देश  में  एक  रुपए
 के  नोटों  की  कमी  दूर  हो  जाएगी  ।  सरकार  को  देश  में  सिक्कों  की  इतनी  अधिक  कमी  के  कारणों  की
 जांच  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाने  मांग  संख्या  8  के  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार
 गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  मकान  बनाने  के

 इस  कार्यक्रम  तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  रियायती  दरों  पर  खाद्य  सामग्री

 बांटने  के लिए  121.54  करोड़  रुपये  की  घनराशि  रखी  गई  यह  धनराशि  राज्य  सरकारों  को
 स्रंप  दी जाएगी  ।  हाल  ही  भारतीय  रिजवं  बंक  के  एक  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  ऐसे
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  से  केवल  20  प्रतिशत  फायदा  लोगों  तक  पहुंचा  है  ।  हाल  ही  कृषि  मंत्री

 ने  केन्द्रीय  स्तर  पर  एक  निगरानी  कक्ष  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  बताया  ताकि  यह

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  ऐसी  योजनाओं  का  पूरा  लाभ  लोगों  तक  पहुंचे  ।  माननीय  प्रधान  मंत्री

 भी  बार-बार  इन  ग्रामीण  बिकास  योजनाओं  पर  ठीक  ढंग  से  निगरानी  बने  की  आवश्यकता  के  बारे
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 कहते  रहे  198  5-8  बजट  के  केन्कक्ाशकरर  ने  जातियों  सथा  त
 जनजातियों  को  मकान  देने  की  योजना  को  क्रियान्वित  करने  कल  निर्णक  लिय्प  और  जिसके.लिए  इस

 मांग  के  100  करोड़  रुपये  की  धनशाशि.दी'जा:रही  जैसा  कि  मैंने  अधरःकेम्द्रीय

 सरकार  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  धमराशि.का  दुरुपयोग  करने  का  पता  चले  तो  केम्द्र  सरकार

 कड़े  दण्डात्मक  कदम  उठाने  में  नहीं  हिचक़िकऋाना  चाहिए  ।

 इसी  प्रकार  से  मांग  संख्या  2  के  राज्य  सरकाटों  को  उवंश्क  तथा  अन्य  कृषि

 आदानों  को  खरीदने  तथा  बांटने  के  लिए  60  करोड़  रुफ्ए'की  धनराशि  दीजा  रही  है  ताकि

 खाद्यान्न  उत्पादन  के  उच्च  लक्ष्यों  को  प्राप्त  जा  ।  यहां  पर  भी  यह  सुनिश्चित  किया  आना

 चाहिए  कि  राज्य  सरकारें  इस  घनकराशि  का  इस्तेमाल  इस  विशेष  प्रयोजन  के  लिए  ही  करें  |  धनराशि

 के  कहीं  और  इस्तेमाल  किए  जाने  की  बात  को  केन्द्र>अम॒देखी  न

 अपना  भाषण  समाप्त.करने  से  पहले  मैं.यहू  चाहूंगा  कि  मांग  संख्या  25  के

 इण्डियन  इंस्टीट्यूट  आफ  बंगलोर  को  एक  सुप्रर-कम्प्यूटर  लगाने  के  लिए  भवन

 निर्माण  कार्य  शुरू  करने  तथा  अन्य  प्रारम्भिक  व्यय  के  लिए  1.50  करोड़  रुपये  की  धनराशि  शुरू  में

 दी  गई  है  ।  38.60  करोड़  रुपये  की  कुल  धनदराशि  को  समय  पर  ताकि  बिर्माण  कार्य

 बिना  लागत  वृद्धि  के  पूरा  हो  सके  ।

 चोर  जमाख़ोरी  तथा  कर  में  .  धत  के:स्थाई  माननीय
 वित्त  मंत्री  न ेसदन  को  आश्वासत्त,द्विम्रा:है  जमाज्ोरी  तश्रा/कस  जड़
 से  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  एक  नई  .  तैयार  कर  रही  इस  सम्बन्ध  हारे
 पास  समिति  की  सिफ़ारिशें  हैं  ।  हाल.ही  सरकार  काले.धत  के  बारे  संस्थय  का

 एक  प्रतिवेदन  प्राप्त.हुआ  है  ।  मैं  माननीम्र  त्नित्त  मंत्री  जो  व्यावहारिकता  तथा  गत्रिशीलता  के

 लिए  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  आद्रश्यक  विश्लायी  तथा  प्रशासनिक

 क्ययंवाही  करें  ।

 मैं  मंत्री  महोदय से  देश  में  शेयर  तथाਂ  स्टाक्ः  बाज़ारः  निरल्तर  बढ़ती  सट्टेबाजी  तथा

 हेरफेरਂ  की  गतिविधियों  पर  मियम्त्रण  करने  के  विध्ययी  अस्ताव  तैयार  करने  भी  आग्रह
 मछहंगा  ।  स्टाक  एक्सचेंज  कालेधन  के

 भी  रामाण्य सिह  .:  उच्ताभ्यक्ष  सबसे  बात  है  कि  आपने

 मूझे  मौज  दिया:है  उसके  लिए-मैं  आपको  धन्वकाद  देता  समग्र/काम  इसीः  कक  समय  में  मैं

 कुछ  अपने  क्षेत्र  की  बात  रख  देना  चाहता  हूं  ।  सबसे  पहली  बात  यह  है  कि  जो  क्षेत्र  हैः  उस
 क्षेत्र  में  हर  साल  बाढ़  की  विनाश  लीला  के  कारण  सैकड़ों  सीम्रांत  और  लघु  कंगाल  होते
 जा  रहे  कंगाल  होने  का  मतलब  यह  है  कि  उस  बाढ़  ने  उस  उपजाऊ  जमीन  में  पानी:भर  द्विया

 है  जिससे  वह  खेती  के  लायक  जमीन  नहीं  रही,ओऔर  लोग  नंगे  और  कंगाल  हो  रहे  हतने,साल
 की  हुकूमत  में  यह  सरकार  बाढ़  पर  काबू  नहीं  पा  सकी  और  बाढ़  हमारे  यहां  एक  अभिशाप  के
 रूप  में  बनी  हुई  मैं  मंत्री  जी  से  कहूंगा  क्‍योंकि  मंत्री  जी.के  बारे  में  जो  बातें  आई  उतसे  मुझे

 पूर्ण  भरोसा  है  कि  वह  हमारी  बातों  पर  ध्यान  देंगे  ।  हमारे  यहां  की  दो  स्कीम्स  आपके  केन्द्र  में  पड़ी
 हुई  हैं  और  वे  दोनों  बड़ी  खतरनाक  नदियों  पुनपन  और  अलगू  के  सम्बन्ध  में  हैं  जो  बाढ़  लाकर  वहां
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 विनाश  लीला  किए  हुए  हैं  ।  अगर  उन  दोक़ों  स्कीम्स  को  जो  सेंटर  में  आई  हुई  हैं  आप  स्वीकृत  करा

 देते  हैं  और  उसके  लिए  धन  इकट्ठा  करके  दे  देते  हैं  तो आप  दक्षिण  बिहार  को  सदा  सर्वदा  के  लिए

 बाढ़  से  मुक्ति  दिला  सकते  हैं  और  इससे  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  आपको  पहुंच  सकता  है  जिससे  कि

 आधिक  मजबूती  भी  देश  में  बनेगी  और  आप  आगे  प्रगति  की  ओर  बढ़  सकते  हैं  ।

 दूसरी  चीज  यह  है  कि  आप  शिक्षा  पर  इतना  रुपया  खर्च  करने  जा  रहा  रहे  उसमें  एक

 यह  बात  सदन  के  सामने  नहीं  आई  है  कि  जो  आज  तकनीकी  शिक्षा  पटना  में  दी  जाती  है  जिसमें

 लोग  ओवरसीयरी  का  कम्पीटीशन  देते  वहां  के  हालात  क्‍या  हैं  इस  पर  किसी  का  ध्यान  नहीं  गया

 है  ।  आज  बहां  बहुत  से  ठेकेदार  और  एजेंट  बन  गए  हैं  जो  बीस-बीस  हजार  रुपया  जमा  कराकर  उन

 लड़कों  को  परीक्षा  में  और  कम्पीटीशन  में  उत्तीर्ण  करवा  रहे  हैं  जो  लड़के  तीन-चार  साल  से  पढ़ाई

 छोड़  दिए  हैं  ।  मैट्रिक  थर्ड  डिबीजन  से  पास  उसके  बाद  वह  घर  बैठे  ऐसे  अमीर  या  खुशहाल
 और  भ्रष्ट  लोगों  के  जो  लड़के  हैं  चाहे  वह  अधिकारी  के  हों  चाहे  ठेकेदार  के  हों  वह  20  हजार  रुपए
 दे  कर  कम्पीटीशन  में  बैठकर  उत्तीर्ण  हो  रहे  हैं  ओर  जो  हमारे  अच्छे  लड़के  हैं  जो  अच्छे  दिमाग के  हैं
 और  अच्छे  टैक्नीशियन  हो  सकते  हैं  वह  पैसे  के  अभाव  में  पीछे  रह  जाते  तो  आपको  यह  देखना

 होगा  कि  आपके  राज्य  में  भ्रष्टाचार  कहां  तक  देश  में  पहुंचा  हुआ  है  जिससे  आप  देश  को  बचा  नहीं
 सकते  हैं  ।  आप  चाहे  जो  कहें  वह  बचने  वाला  नहीं  हैं  ।

 7.00  म्०  प०

 एक  सबसे  बड़ी  बुनियादी  बात  यह  है  कि  आपकी  यह  गलत  आधथिक  नीति  जो  है  उसी  के

 कारण  यह  बीमारी  देश  में  पैदा  हो  रही  एक  ऐलोपैथिक  दवा  अगर  एक  रोग  को  खत्म  करती

 है  तो  दूसरे  रोग  को  पैदा  करती  इसलिए  आपको  चाहिए  कि  आप  अपनी  गलत  आधिक  नीतियों

 को  सुधारें  जिससे  कि  ग्रामीण  विकास  कर  सकें  ।  आपने  बराबर  कहा  है  कि  हम  ग्रामों  का  विकास

 करना  चाहते  हैं  और  जो  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  है  उसके  सम्बन्ध  मैं  विरोधी  दल  का  होते  हुए  भी

 हर  जगह  कहता  हूं  कि  उसके  द्वारा  गरीबों  को लाभ  मिल  सकता  है  लेकिन  जो  आपके  एम०  पीज०

 आपके  जो  एम०  एल०  एज०  हैं  वह  उसको  लागू  नहीं  होने  दे  रहे  जिले  में  कभी  उस  प्रोग्राम
 पर  कोई  बात  नहीं  होती  है  कि  बीससूत्री  कार्यक्रम  को  किस  प्रकार  से  लागू  किया  यदि

 दारी  से  आपके  अधिकारी  और  आपके  लोग  उसको  लागू  करें  तो  गांव-गांव  में  वह  बहुत  सारी  चीजें

 जो  हम  लोग  यहां  सदन  में  उठाते  रहते  उसकी  पूर्ति  की  जा  सकती  है  ।  लेकिन  जो  आपके  लोग  हैं
 वही  उसको  लागू  नहीं  होने  दे  रहे  हैं  ।

 मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  हमारे  प्रदेश  हमारे  क्षेत्र  मे ंयदि  दो  योजनाएं--फलगू

 मुहाना  डेम  तथा  पुनपुन  घाधरा  सिंचाई  परियोजना--लागू  कर  दी  जाएं  तो  वह  इलाका  धनधान्य
 से  पूर्ण  हो  जाएगा  ।

 श्रौ  रामदेवराय  :  उपाध्यक्ष  मैं  अनुपूरक  मांगों  का  समथ्थेन  करते  हुए
 दो  बातें  कहना  चाहता  पूरा  सदन  इस  बात  से  अवगत  है  कि  हमारा  देश  गरीब  है  और  उसमें
 भी  बिहार  राज्य  सबसे  पिछड़ा  हुआ  प्रदेश  यद्यपि  बिहार  में  मिनरल्स  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध

 हमारी  सरकार  बिना  किसी  भेदभाव  के  सारे  देश  की  सेवा  करती  है  लेकिन  हमारी  स्वनाम  धन्य
 स्वर्गीय  श्रीमति  इन्दिरा  गांधी  ने  पिछड़ेपत  को  समझने  और  उसको  दूर  करने  की  चेष्टा  की  थी  और
 उसी  रूप  में  आज  बिजली  ओर  सिंचाई  के  क्षेत्र  मे ंपरियोजनाए  शुरू  होने  वाली  मैं  आपके  द्वारा
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 गा  इण्डस्ट्रीज

 सरकार  से  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  हमारे  देश  में  छोटे  छोटे  उद्योगों  काटेज  इण्डस्ट्रीज  को  बढ़ावा

 मिलना  चाहिए  क्‍योंकि  इसके  बिना  हम  देश  को  सुखी  ओर  सम्पन्न  नहीं  वना  सकते  हैं  ।  हमारे  प्रदेश

 बिहार  में  जो  साधन  उपलब्ध  हैं  उनका  उपयोग  करते  हुए  छोटे  छोटे  उद्योगों  को  खड़ा  करके  ही
 सम्पन्नता  लाई  जा  सकती  है  ।

 दूसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  हमारे  प्रदेश  में  नदियों  की  अधिकता  किसी  भी  क्षेत्र  में

 पांच  से  कम  नदियां  नहीं  हैं  परन्तु  जल  का  जो  समुचित  उपयोग  होना  चाहिए  था  वह  हम  नहीं  कर

 पाए  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  एक  मास्टर-प्लान  तैयार  होना  चाहिए  जिससे  कि  हम  सिंचाई
 तो  क्षेत्र  मे ंआगे  बढ़  सके  |  बिहार  की  जमीन  काफी  उपजाऊ  है  लेकिन  उससे  जितना  लाभ  उठाना

 चहिए  वह  पानी  के  अभाव  में  नहीं  उठा  पा  रहे  हैं  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  हमारी  सरकार  गरीबी  को  दूर  करना  चाहती  जो  लोग  गरीबी

 की  रेखा  से  नीचे  उनको  हम  ऊपर  उठाना  चाहते  एन०  आर०  ई०  पी०  तथा  अन्य  जो  प्रोग्राम
 उनके  अन्तगंत  बेंकों  द्वारा  ऋण  वितरण  की  जो  व्यवस्था  है  वह  काफी  त्रुटिपूर्ण  स्थानीय

 प्रशासन  का  उस  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  रहता  ब्क  मनमाने  ढंग  से  काम  करती  हैं  ।  जिलाधीश  का
 भी  उसमें  कोई  नियन्त्रण  नहीं  इसके  चलते  जो  लाभ  जनता  को  मिलना  चाहिए  वह  नहीं  मिल
 पा  रहा  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  विशेष  कानून  बनाकर  बैंकों  को कलक्टर  और  बी०डी०ओ०  के

 हाथ  में  कर  देना  चाहिए  ताकि  आज  जो  बिना  पैसा  लिए  बिना  रिश्वत  लिए  हुए  हमारे  गरीब
 लोगों  को  बंकें  अनुदान  और  ऋण  नहीं  देती  हैं  उसको  रोका  जा  सके  ।

 दुकान  आदि  के  लिए  जो  अनुदान  ऋण  देने  का  कार्यक्रम  है  बह  जब  तक  कलक्टर  के  जिम्मे  नहीं
 किया  जाएगा  तब  तक  अपेक्षित  लाभ  नहीं  मिल  पाएगा  और  जो  आपका  टार्गेट  है  वह  पूरा  नहीं

 होगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अनुपूरक  अनुदानों  का  समर्थन  करता  हूं  और  आपको  धन्यवाद  देता

 हैँ  कि आपने  कम  से  कम  दो  मिनट  का  समय  मुझे  बोलने  के  लिए

 झो  गिरधारोी  लाल  व्यास  :  उपाध्यक्ष  में  सप्लीमेंट्री  डिमाण्ड्स  का

 समर्थन  करता  हू  ।  विभिन्‍न  दलों  के  लोग  जो  अभी  थोड़ी  देर  पहले  सप्लीमेन्टरी  डिमाण्ह्स  के  संबन्ध
 में  बोलਂ  रहे  वे  सब  यहां  से  गायब  हो  गए  हैं  ।

 मैं  अपनी  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता  हु  कि  जिन  राज्यों  ने  ओवर-ड्राफ्ट  के  जरिए  से

 गलत  तरीके  से  खर्चा  किया  उसको  मिट-आउट  करने  के  लिए  हमारी  सरकार  ने  पैसा  दिया

 यह  हमारी  सरकार  के  लिए  कितनी  महानता  को  बात  है  |  जिस  तरह  से  वैस्ट  बंगाल  और  दूसरे
 राज्यों  न ेगलत  तरीके  से  खर्चा  किया  इसको  बर्दाश्त  करते  हुए  हमारी  सरकार  ने  ओवर-ड्राफ्ट
 को  पूरा  करने  के  लिए  पैसा  दिया  यह  निश्चित  तरीके  से  स्वागत  योग्य  कदम  है  ।

 के  ०  एण्ड-मीन्स  के  लिए  भी  भारत  सरकार  ने  पैसा  दिया  है  ।  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  तहत  जितने

 वूसरे  कार्य  क्रम  जैसे  एन०आर०ई०पी०  और  आर०एल०जी०ह६०पी०  इत्यादि  ।
 इन  सारे  कार्यक्रमों  क ेलिए  भी  पैसा  दिया  मैं  समझता  हूं  कि  निश्चित  तरीके  से  इस  पैसे  को

 सही  रूप  में  खर्च  किया  जाए  तो  हमारे  देश  में  जो  गरीबी  दूर  करने  के  प्रोग्राम  चल  रहे  व ेकामयाब

 हो  सकते  हैं  ।  कुछ  राज्यों  में  मैं  अभी  थोड़े  दिन  पहले  गया  जैसे  आन्भ्र
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 महाराष्ट्र  और  मेरे  खद  के  राज्य  में  इन  प्रोग्रामूस  को  अच्छी  तरह  से  मीट-आउट  नहीं  किया

 फण्ड्स  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  उसको  निश्चित  तरीके  से  बन्द  करने  की

 बड़ी  आवश्यकता  मैं  यह  समझता  हु  कि  अगर  भारत  सरकार  इस  के  ऊपर  कदम  नहीं  उठाएगी
 जैसी  कि  हमारी  सरकार  की  नीति  है  कि  इस  देश  से  गरीबी  को  जल्दी  से  दूर  किया

 घह  नीति  पूरी  नहीं  हो  पाएगी  ।  इसलिए  में  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हु  कि  वे  इसके थ  धत्तक
 सम्बन्ध  में  कोई  न  कोई  ठोस  कदम  उठाए  और  जो  लोग  पैसे  का  गलत  तरीके  से  दृरुपयोग  करते

 उनको  टाइट  कीजिए  और  उनके  खिलाफ  एक्शन  लीजिए  ।  इस  व्यवस्था  को  करेंगे  तो  निश्चित  तरीके

 से  एक  अच्छी  व्यवस्था  होगी  ।

 बैंकों  की  व्यवस्था  ठीक  रखने  की  खास  तौर  से  आपकी  जिम्मेदारी  इस  विभाग  को  खास
 तौर  से  आप  देखते  हैं  इन  बंकों  के  जरिए  से  गरीबी  मिटाने  के  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  जिनको
 कामयाब  बनाना  इन  योजनाओं  को  अगर  कामयाब  बनाना  है  तो  निश्चित  तरीके  से  बेंकों  को

 सुधारना  पड़ेगा  ।  आजकल  बेकों  की  जो  हालत  वह  भच्छी  हालत  नहीं  इस  बारे  में  पहले  भी

 कई  बार  निवेदन  किया  हैं  ।  इसमें  कोई  दो  राए  नहीं  हैं  कि आपने  जगह-जगह  घूम  कर  बेंकों
 का  दोरा  करके  ठीक  तरह  से  काम  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  लेकिन  फिर  भी  जिस  तरह

 की  बैंकों  की  हालत  उसको  सुधारने  की  बहुत  बड़ी  आवश्यकता  है  ।  मुझे  से  पहले  माननीय  सदस्य

 जो  बोल  रहे  वे  बिल्कुल  ठीक  कह  रहे  थे  कि  जिले  के  स्तर  पर  कोई  चैंकिग  अथारिटी  नहीं
 जिससे  छोटी-छोटी  शियकातों  को  दूर  किया  जा  सके  ।  सब्सिडी  के  पैसे  को  कोई  गलत  तरीके  से

 अधिकारी  दुरुपयोग  करता  तो  डिस्ट्रिकूट  लेवल  पर  कोई  चेक  नहीं  करता  डिस्ट्रिक्ट  लेबल

 कमेटी  में  कोई  एम०  पी०  या  एम०  एल०  ए०  नहीं  कोई  जनप्रतिनिधि  भी  शामिल  नहीं  केवल

 कलेक्टर  बा  आपके  अधिकारी  शामिल  इसलिए  उनके  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  जा  सकती

 इस  बारे  में  आपसे  पहले  भी  निवेदन  किया  था  कि  इस  कमेटी  के  अन्दर  जनप्रतिनिधियों  को

 शामिल  कीजिए  ।  आप  उनको  बेक  का  लोन  देने  का  अधिकार  मत  दीजिए  ।  आप  कहते  हैं  कि  बैक

 का  लोन  देने  में  अगर  हम  इन  लोगों  को  रखेंगे  तो  अपना-अपना  फंवरिटिज्म  हो  सकता

 मगर  जो  लोग  गलत  काम  करते  हैं  इस  परह  से  भ्रष्टाचार  करते  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  करने  के

 लिए  कोई  न  कोई  व्यवस्था  तो  होनी  ताकि  एक  अच्छी  व्यवस्था  हो  ।

 एक  निवेदन  मेरा  यह  भी  है  कि  बैंकों  से  जो  करोड़पति  लोगों  को  मदद  दी  जाती  यदि

 उनका  पैसा  ड्ब  जाता  तो  कार्यवाही  देर  से  की  जाती  लेकिन  अगर  किसी  गरीब  आदमी  को

 3-4  हजार  रुपया  लोन  दिया  गया  और  अगर  बह  टाइम  पर  बसूल  नहीं  होता  है  तो  6-7  गुना  उनसे

 वसूल  कर  लिया  जाता  यह्‌  सरकार  की  कौन-सी  नीति  अप  कहते  हैं  हमारे  पास  बैंकों  में

 कोई  कानून  नहीं  हम  कम्पाउन्ड  इन्टरेस्ट  लगा  लेते  अगर  किसी  आदमी  को  तीन  हजार  रुपया

 लोन  दिया  तो  वह  पांच  साल  के  बाद  15  हजार  रुपए  हो  जाता  इस  की  बजह  से  जो  आपका

 बीस  सृत्री  कार्यक्रम  वह  सही  रूप  में  कार्यान्वित  नहीं  हो  रहा  है  ।  गरीबों  की  जमीनें  नीलाम  हो

 रही  उनके  धर  नीलाम  हो  रहे  उनके  साथ  हर  तरह  का  भन्याय  हो  रहा  इसके  सम्बन्ध

 में  कानून  बनाना  चाहिए  ।  सिविल  प्रोसीजर  कोड  में  कानून  बना  हुआ  ला  मिनिस्टर  साहब  बैठे

 हुए  हैं  आप  चाहें  तो  उनसे  पूछ  लीजिए  ।  इसी  तरह  से  मनी  लेंडर  एक्ट  में  कानून  है  कि  कोई
 मनीलैंडर  दुगने  से  ज्यादा  बसूल  नहीं  कर  तब  फिर  बंक  वाले  कंसे  पांच-सात  गुना  वसूल  करते

 पंसे  बालों  से  जिनको  ये  पांच-दस  करोड़  रुपए  देते  हैं  उनसे  पांच-सात  गुना  वसूल  नहीं  करते
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 लेकिन  जिनको  तीन  हजार  रुपया  कुआ  खोदने  के  लिए  देते  हैं  उससे  15-20  हजार  रुपया  ऋबूछ
 करते  हैं  ।  इस  तरह  गरीबी  नहीं  मिटाई  जा  यह  तो  गरीबी  को  बढ़ना  आप  इस  चीज
 को  अवश्य  देखिए  जिससे  ग़रीब्रों  को  दाहत  मिल  सके  ।  इसमें  आपका  मास  होयथा,'लोगें  कहेंगे  कि
 इतना  बड़ा  काम  किया  है  जिससे  कांग्रेस  से  गरीबों  को  राहत  मिली  है  ।  कानून  मंत्री  लौ  आप  इसको
 सलाह  दीजिए  ताकि

 ये
 बकों  के  सम्बन्ध  में  कोई  कानून  बनाकर  इन..गरट्रीकरंअफेशलूकाकें!शाहत

 श्ड

 हमारे  यहां  मेवाड़  टैक्सटटाइल  मिल  एक  साल  से  बन्द  बीच  में  भारत  सरकार  ने
 जे

 राजस्थान  सरकार  से  अह  कर  हसथ्  में  लेने  की  व्यवस्था  की  आपने  जो  व्यवस्था
 की  है  उस  में  ट्रेड  यूचियव  से  एग्रीमेंदर  हो  गयः  है  वे  प्रांच  साल  तक  पैसा  बढ़ाने  की  बात  नहीं  करेंगे  ।
 अब  वह  मामला  कर्ज  के  लिए  आइ०  डी०  बी०  आइ०  के  पास  पड़ा  ढाई  हजार  मजदूर  एक  साल
 से  बेकार  अगर  उनको  कर्जा  जल्दी  मिल  जाए  तो  ढाई  हजार  मजदूर  रोजी-रोटी  से  लग  आएंगे
 तथा  उनको  अपने  परिवार  के  भरण  का  मौका  मिल  सकेगा  ।

 अब  में  राजस्थान  के  रीजनल  इम्बौलेंस  की  बात  कहना  चाहता  वहां  पर  भारत  सरकार  का

 बहुत  कम  पैसा  लगा  अभी  तक  आपने  राजस्थान  को  केवल  1.5  प्रतिशत  पैसा  दिया  है  जो

 बहुत  कम  उसे  कम  से  कम  6-7  प्रतिशत  पैसा  मिलना

 राजस्थान  में  एक  जिक  स्मेल्टर  प्लांट  लगाने  की  मांग  बहुत  पुरानी  है  और  उसके  लगाए

 जाने  के  बारे  में  निश्चिय  भी  हो  चका  वहां  पर  न  केवल  हिन्दुस्तान  बल्कि  एशिया  का  सबसे

 बड़ा  जिक  डिपाजिट  निकला  कुछ  इन्टरेस्टेट  लोग  उस  प्लांट  को  उस  स्थान  से  70-80  मील

 दूर  लगवाना  चाहते  जिससे  डिपाजिट  को  प्लाट  तक  ढोने  का  काफी  खर्च  आएगा  ।  इसलिए  मेरा

 अनुरोध  है  कि  जहां  पर  डिपाजिट  निकला  है--रामपुर-अगूचा  में--उसी  स्थान  पर  यह  प्लांट  लगाया

 जाए  ।  इस  प्लांट  के  लगाए  जाने  से  जी  30  करोड़  रुपए  का  जिक  व  हम  बाहर  से

 मंगाते  हैं  उस  फारन-एक्सचेन्ज  को  बचाया  जा  सकता  आप  इस  पैसे  को  बचाकर  देश  को

 आत्मनिभंर  बनाने  में  बहुत  बड़ा  योगदान  कर  सकते  हैं  ।

 माइका  पेपर  का  कारखाना  भीलवाड़ा  में  लगाने  की  बात  काफी  अर्से  से  चल  रही  उसके

 लिए  निश्चित  रूप  से  कोई  योजना  बनाने  की  जरूरत  है  ।  वहां  पर  माइका  का  जो  डिपोजिट  निकला

 वह  उस  इलाके  के  लिए  भगवातव  की  देन  अब  उस  इलाके  में  कारखाना  लगाकर  हम  उस  क्षेत्र

 में  व्याप्त  बेरोजगारी  को  दूर  करने  में  मदद  कर  सकते  हैं  साथ  ही  फारन-एक्सचेन्ज  बचाने  में  बहुत

 बड़ा  योगदान  कर  सकते  हैं  ।

 इन  शब्दों  के साथ  आपको  धन्यवाद  देते  हुए  यह  आशा  करता  हूं  कि  जो  बातें  मैंने  कहीं  हैं

 मंत्री  महोदय  निश्चित  तरीके  से  उन  पर  ध्यान  खास  तौर  से  बैंक  ओ  कर्जा  देते  उनके

 सम्बन्ध  में  कोई  न  कोई  कानून  अवश्य  ला  गरीबों  को  राहृत  मिल  सके  ।  ्
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  कल  वाद-विवाद  का  जवाब  अब  सभा  कल  तक  के

 लिए  स्थगित  होती  है  ।

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 7.15  भ०प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  7  1985/16
 1907  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 इण्डियन  प्रिटिंग  प्रेस
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